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समपेण 


लोक-वित्त, 
. जिसे कुछ लोग अब भी “राजस्व” समझकर उसका दरुपयोग करते 


हैं उसे वास्तव में “छोक-वित्त” का रूप देकर भारत की ४० करोड जनता 
का जीवन सम्दृद्धि पूर्ण बना सकते हें 


उन 


। . भारत के प्रधान मंत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू 
को 
कि जिन्होंने सन्‌ १९२८ में एक बड़े बड़े बाल, खादी का बड़ा कुरता ओर 
बड़े भारी लूट्टघारी ग्रामीण युवक को आनन्द भवन के आंगन में-- 
काशी विद्यापीठ जाकर अर्थशास्त्र पढ़ने की प्रेरणा दो थी-- क+ 
यह “लोक-वित्त”! 


सादर समर्पित है । 


रसशणात्ताल अ्रग्नवात्त, 
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सायते भय इक सता कबाड़, बक> अाक 


श्री रमणलाल अग्रवाल ने " लौक वित्त (अर्थात 

“ पब्लिक फाइमैंस ) पर जी पुस्तक लिखी है वह बहुत 
उपयोगी और हिन्दी की दृष्टि से बहुत काम की होगी । 
मैंने ” पब्लिक फाहर्नेस पर दुसरी कौई पुस्तक अमी तक 
हिन्दी में नहीं दैसी । रमणलालजी ने बहुत अच्छे ढंग से 

> पब्ब्लिक फाइनेंस / कै मिन्‍न मिन्‍न वर्गों का साराश 
अपनी पुस्तक मैं पेश किया है, . .. हर्मे उनका अभिनन्दन 
करना है कि हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तकों का लिखना 
उन्हींति आरम्म किया | मैं जाशा करता हूं वे और भी 
हस प्रकार की पुस्तकें लिसेंगे और हिन्दी में सक जौ विशेष 
कमी है उसकी पूर्ति करेंगे । 


0 लीला 


( बा० वि० कैसकर ) 


नई दित्सी, 
२० जुलाई, १६५५४ । 








प्रकाशकीय 


“चेतना”---प्रकाशन विभाग की ओर से प्रस्तुत पुस्तक को “चेतना चयन 
तृतीय” के रूप में हिन्दी के विज्ञ पाठकों के समक्ष श्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता 
होती है । इस शुभ अवसर पर चेतना” प्रकाशन विभाग व 'चितना' की अन्य प्रवृत्तियों 
के सम्बन्ध में हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे । 

राष्ट्र भारती की सेवा करने की दृष्टि से 'चितना' का संगठन किया गया | 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि की सर्वाडगी उन्नति का गृरुभार हर भारतीय पर है; 
हिन्दी भाषियों का तो यह पुनीत कर्तव्य हैं ही । इसी कतंव्य भावना से प्रेरित होकर 
. हमने यह संयठन किया है । हम जानते हैं कि राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए यह 
आवश्यक है कि हममें एक धर्म प्रचारक का सा अदम्य उत्साह हो; साथ ही व्याव- 
सायिक का व्यवस्था कौशल । इनमें से एक के भी अभाव में हम अपनी लध्यमिद्धि में 
असफल रहेंगे । 


] 


वितरण, २. अभिषद, ३. समालोचना, ४. अनुवाद, ५. पुस्तक परिषद, ६. मुखपन्न, 
७. प्रकाशन विभाग और विविध । 

जैसा कि ऊपर की कार्य योजना की रूपरेखा से देखेंगे, अन्य प्रवक्तियों के 
साथ-साथ हम साहित्य प्रकाशन का भी कार्य करते हैं । साहित्य प्रकाशन में हमारा 
एक विशेष उद्देश्य हें । आज, स्वतन्त्र भारत में, सुनियोजित साहित्य निर्माण की आवब- 
श्यकता है । यह ठोक हैँ कि साहित्यकार साहित्य निर्माण में स्वतन्त्र हे, उसे किसी 
निश्चित ढाँचे में ढालकर साहित्य निर्माण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 
बिचार-स्वातंत््य साहित्यकार ही का क्या, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-सिद्ध अधिकार हैं; 
पर -आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र-भारती का हर अंग पुष्ट हो। मात्र 
ललित साहित्य (कथा-काव्यनाटक आदि ) ही साहित्य महीं. समाजशास्त्रीय एवं वैज्ञानिक 
साहित्य भी साहित्यका अंग है, महत्वपूर्ण अंग । आज की स्थिति में भारतीय राष्ट्र को 
इसी प्रकार के साहित्य की आवश्यकता अधिक है। इस प्रकार का साहित्य प्रकाशन 
आज भी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है,फिर भी हमने अपना कतंव्य समझा कि हम 
इस दिशा में सचेष्ट हों । इस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है, प्रकाशित होने पर 
बिकेगा भी, आवश्यकता है सचेष्ट होकर उपयुक्त पाठकों तक उसे पहुँचाने की । 


प्राचार्य रामेश्बर गुप्ता ऐम.ए.,की“आज का मानव जीवन और उसकी सम- 
स्थायें” से ह मने चेतना. चयन' ग्रंथ माला का श्री गणपश किया था, श्री श्यामसुन्दर- 


लोकवित्त सात 


गुप्त ऐम. ए., ऐल ऐल, बी ., की आधुनिक योरप का राजनीतिक दर्शन! इस ग्रंथ- 
माला को दूसरी पुस्तक थी । हमें हर है कि अब हम श्री० रमणलालजी अग्रवाल 
शास्त्री (काशी विद्यापीठ) की 'लोकवित्त' इसी ग्रंथमाला में प्रकाशित कर रहे हैं। 


हिन्दी में अर्थशास्त्र पर बहुत कम पुस्तकें हैं । पिछले कुछ वर्षो में अर्थशास्त्र 

के सिद्धान्तों पर तो कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई भी । फिर भी विशिष्ट अध्ययन के 

लिए अभी अच्छी पुस्तकों का आभाव सा ही है । 'लोकवित्त या राजस्व' ( 200॥0 

ए]793706 ) पर अभी बहुत ही कम पुस्तकें हैं। एक पुस्तक काफी अर्से पहिले 

ज्ञानमण्डल-बनारसः से प्रकाशित हुई थी । इधर भी एकाध पुस्तक निकली हैं । 

फिर भी विषय के महत्व को देखते हुए हमने एक अच्छी पुस्तक की आबदश्यकता समझी 
जो कि पाठक को विषय का ज्ञान करा सके । 


इस पुस्तक के प्रकाशन में हमारे दो उद्देश्य हें । पहिले तो प्रत्येक विश्वविद्या- 
लय की बी. काँम, व ऐम ए (अर्थशास्त्र) की परीक्षाओं में “छोकवित्त' पर एक या अधिक 
पर्चे होते हें । भारत की बहुत सी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हिन्दी के माध्यम से 
हो रही है या होने लगेगी । इसके लिए आवश्यक है कि हर विषय पर उपयुक्त पुस्तक हो । 
इसी दृष्टि से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। लेखक ने सभी विश्वविद्यालयों के 
पाठ्यक्रमों को देख लिया है, और उसके अनुकूल सामग्री पुस्तक में संयुक्त कर ली 
गई है । इसके अतिरिक्त भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन है। केन्द्रीय संसद राज्य 
विधान सभा, नगरपालिका व पञ्चायत आदि प्रजातांत्रिक संस्थाओं के सदस्यों के 
लिए यह आवश्यक हे कि वे अपनी-अपनी संस्थाओं की अर्थ-व्यवस्था प्रणाली से परि- 
चित हों । इतना ही नहीं-हर मतदाता के लिए आवश्यक है कि वह देश के अर्थ- 
प्रबंध को समझे । हमारा प्रयत्न रहा है कि इस पुस्तक से ऐसे नागरिक लाभ उठा 
सकें । इसकी भाषा सरल हे जिसे अर्थशास्त्र का साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति 
भी समझ सकता हे। 


यदि यह पुस्तक विद्याथियों के लिए कुछ उपयोगी हो सकी या जनता में देश 
के आ्िक प्रबंध की जानकारी दे सकी तो हम अपना पयत्न सफल समझेंगे । 


परमेध्वर श्री ० बगड़का 
संपादक--- 
चेतना प्रकाशन विभाग 








| 


५ 


लेखक की ओर से 


स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूपहमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। विदेशी 


भाषा के माध्यम से ज्ञानाज॑न में बड़ी भारी कठिनाइयाँ पड़ती हें । मातृभाषा में, अतः 
अब अधिक से अधिक और हर प्रकार का ज्ञान आ जाना आवश्यक है। इसी प्रेरणा 
से यह पुस्तक लिखी गई है । इस विषय पर हिन्दी में अभी दो तीन पुस्तक ही हें । 
विषय सम्पूर्ण जनता के लिए महत्व का हैं अत: इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से 
जितनी भी पुस्तकें लिखी जाँय थोड़ी ही रहेंगी । 


'लोकवित्त' के लिखते समय हमारे सामने दो प्रकार के पाठक रहे हैँ । एक तो 


वी, ए. एम. ए., बी. काम और एम. काम. के वे बिद्यार्थी जिन्हें इस विषय 
का अध्ययन करना है परीक्षा के लिए, और दूसरे वह जन समूह जो सार्वजनिक 
प्रश्नों को समझना चाहता है । जिसे सरकारी आय व्यय के संबंध में विचार करना 
है , केन्द्रीय, क्षेत्रीय, नागरिक छोक सभाओं के सदस्य अथवा अन्य दिलचस्पी रखने 


वाले राजनीतिज्ञ । दोनों ही की दृष्टि से हमने पुस्तक को उपयोगी और संक्षिप्त 


बनाने का प्रयत्न किया हें । 


मेरी दृष्टि से पुस्तक की कुछ विशेषताएँ भी हैँ । सबसे पहली बात यह है कि 
पुस्तक कोरी अँगरेजी लेखकों की नकल नहीं है । इसमें स्वतंत्र भारत की आवश्यक- 
ताओं को ध्यान में रखकर विषय संगठित किया गया है । दूसरे सरकारी व्यय, आय 
और ऋण के सिद्धान्तों के अतिरिक्त दो बातें और जोड़ दी गई हैं । एक तो 'आयोजन' 
दूसरे 'लोकवित्त' के चिन्तन का इतिहास । ये दोनों बातें किसी भी पाश्चात्य लेखक 
की राजस्व सम्बन्धी पुस्तक में हमारी दृष्टिगत नहीं हुई। 'आयोजन' में सिद्धान्त और 
भारतीय लोकायोजन की आवश्यकता और प्रयत्न का जिक्र आ गया है । छोकवित्त के 
चिन्तन का इतिहास, स्थानाभाव के कारण बहुत विस्तृत नहीं बन सका है । बहुत ही 
संक्षेप में, छिटफुट सामग्री लेकर ही बना दिया गया हैं । इस विषय पर अभी खोज 
की भी और अधिक आवश्यकता है । प्राचीन तथा मध्यकालीन यूरोप के राजस्व चिन्तन 
की ओर अन्त में केवल इंगितमात्र ही किया है । यदि पाठकों ने दिलचस्पी प्रगट की 
तो अगले संस्करण में इस सम्पूर्ण अध्याय को काफ़ी विस्तुत कर दिया जायगा । 

हिन्दी में यह विषय नया होने के कारण हमें अनेक शब्दों का निर्माण करना 
पड़ा है । अँगरेजी शब्दों के लिए जो हिन्दी दाब्द हमने प्रयोग किये हैं उनकी आवश्यक 
सूची परिशिष्ट में दे दी गई है । कोई रुखक दाब्द गढ़ता है, कोई उसे माँजता हैं इसी 
प्रकार शब्दों के अर्थ और रूप निखरते रहते है । इसी आशा से हमने अनेक शब्द 
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छोकवित्त नौ 


अढ़े हैं और माँजे हूँ । पुस्तक सूची के सिरतामे पर हमने 'उपयोगित' पुस्तकें लिखा है । 
थे उन पुस्तकों के नाम हें जिन्हें हमने वास्तव में उपयोग में लिया हैं । हम इन्हें पाठकों 
"को प्रस्तावित नहीं कर रहे । अतः “उपयुक्‍त' शब्द नहीं जँचा और हमने “उपयोगित' 
बना लिया, 'कर' वाह स्टाम्प के लिए हमने रक्‍की-टिकट बनाया हैं। आदि 

आबकारी कर' और “उत्पादन कर' दोनों शब्दों को हमने एक ही अथे में 
अयोग किया हे, आबकारी को केवरू नशीली वस्तुओं पर कर के रूप में ही नहीं 
रहने दिया । . 

हमने देश की अर्थ व्यवस्था का एक नया सिद्धान्त निर्माण किया है जिसे 
फिलहाल “गारंटी अर्थ व्यवस्था' कह सकते हें। उसी के फलस्वरूप गारंटी छोकवित्त' 
गारंटी बजट' भी रूप घारण करेंगे। हमारी घारणा है कि भारत की आज की स्थिति 
'के लिए ये समाजवाद से भी अधिक उपयुक्त सिद्ध होंगे। इन्हें इस पुस्तक में कले- 
वर वद्धिभय से दह्वी नहीं दिया है । अगला संस्करण ज्ञीघत्र हुआ तो उसमें अन्यथा अलूग 
पुस्तक रूप में उसे पाठकों के सामने रक्खा जायगा । 


इस पुस्तक का जन्म शायद न होता यदि मेरे मित्र श्री परमेश्वरजी बगड़का 
इस ओर प्रेरणा न देते । उन्होंने ही डण्डा लेकर पीछे पड़के ही इसे लिखवाया है । 
कोरे धन्यवाद का ऐसे व्यक्ति के लिए मूल्य ही क्‍या ? पुस्तक की सामग्री के लिए 
हमने अनेक विदेशी लेखकों की सहायता तो लो ही है , भारतीय रूखकों और विचा- 
'रकों की भी पुस्तकों से पूरा ,छाभ उठाया द्वें । यथा स्थान उत्तका हवाला पुस्तक 
में दिया है । प्रयाग विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर श्री नारायण जी अग्रवाल 
तथा श्री आर. एन. भागेंव का में हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय 
देकर अनेक बातों पर परामश दिया। 


मेरे मित्र श्री श्यामसुन्दरजी गुप्त ऐम . ए. ऐल. ऐल. बी. ने बड़े परिश्रम 
से पुस्तक की पाण्ड्लिपि के बहुताँश को पढ़ा और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिनके 
'कारण अनेक त्रुटियों से पुस्तक बच गई । वे इतने नजदीकी हें कि उन्हें धन्यवाद देना 
ही क्‍या ! 

डा. जगन्नाथ अग्रवाल एम. ए. पी एच. डी (इंग) बम्बई-सोराष्ट्र क्षेत्र के 
“रीजनल डाइरैक्टर-एम्लोईज स्टेट इंद्योरेन्स कौरपोरेशन-भारत सरकार, और प्रोफे- 
सर श्री कृष्ण अग्रवाल एम. ए. साहित्यर॒त्न से भी पुस्तक की अनेक बातों पर 
परामर्श हुए हैं। उन्हें धन्यवाद देवा तो उसे घर में ही रख लेना हे । 

अन्त में में सबसे अधिक आभारी हूँ डाक्टर बालकृष्ण वि. केसकर जी का । 
उन्होंने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हुए भी इतना समय निकाल्‍रू ही लिया कि 
मेरी पुस्तक पढ़ी और अनेक महामहत्व के काम छोड़कर भी पुस्तक की प्रस्तावना 








द्स लोकवित्त 


लिख भेजी । वास्तव में मेरे अर्थशास्त्र के ज्ञान का श्री गणेश काशी विद्यापीठ में 
सन्‌ १९२८ मे इन्होंने ही कराया था । 


पुस्तक की त्रुटियों का उत्तरदायित्व केवल मझपर है । पाठकों से में आशा 
करता हू कि बिना संकोच जो-जो त्रुटि दृष्टिगत हों अथवा नया सुझाव जो ध्यान में 


आवे उसे अवश्य लिख भेजें। मेरी ज्ञानवद्धि भी होगी और अगला संस्करण अधिक 
उपयोगी बन सकेगा । 


४३० मंफोर्ड गंज ' 
इलाहाबाद । 
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ले।कवित्त की रूपरगा 


“कोशदंड' के द्वारा राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वहद्य में करता है ।” 
यह बात सम्राट चंद्रगुप्त मौ्य के महामंत्री चाणक्य ने आज से लगभग सवा दो हजार 
वर्ष पूर्व कही थी । राजकोष और राजदंड के सम्मिश्रण से यह शब्द उत्पन्न हआ । 
शारीरिक दंड के अतिरिक्त कर भार अथवा जुर्माना भी दंडका स्वरूप है, इस प्रकार 
राजवित्त से कोशदंड' बहुत अधिक संबंध रखता है । 





लोक व्यवस्था का विकास 


किसी भी देश की सरकार चाहे वह जिस गठन के आधार पर बनी हो, दो 
कार्य तो अब तक करती ही रही है : पहला शासन और दूसरी व्यवस्था । शासन का 
अर्थ है आतंक । मानव के सामहिक विकास की मलस्थिति में तो सार्वजनिक ब्यव- 
स्था का रूप था, एक कुटुम्ब या समृह एक जगह, जंगल या खोह, में रहता, सझी भिकछ- 
कर सबकी व्यवस्था करते, भोजन सामग्री प्राप्त करने ओर बांटने की, रहन सहन की 
खतरे से बचने की, इत्यादि । समूह की वृद्धि के साथ-साथ यह व्यवस्था बहुआश्रथी 
रह कर एक मुखिया, स्त्री या पुरुष, के हाथों में आई और राजा का उदय होते होते 
उसमें व्यवस्था के साथ आतंक की भावना जड़ गई | राजा था ही एक गुट का सर 
दार जो दूसरे जनसमह को डरा कर उसकी कमाई पर कब्जा किये रखने की व्यव- 
स्‍्था करता था । इस लिये शासन और व्यवस्था, ये दो कार्य राजा के थे । राजा थी 
धीरे एक संस्था ही बन गया। प्राचीनकाल, तथा अभी कुछ पहले तक आपधनिक 
काल में भी राजा नामक संस्था रही है जौर कछ देशों में अब भी है। राजा को 
दलऊुसंख्या घटती बढ़ती रही है | मक्कार और वदमाश छोग, जो ठगकर ही मफ्त का 
माल उड़ाना चाहते थे, शजा के अनेक रूपों में साथी बने | शासन को इसलिये अधिक 
से अधिक दाक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया। विदेशी आक्रमण से बचाने का 
अर्थ केवल इतना रहा कि तात्कालिक शासक वर्ग के लटठाधिकार और लट खसोट को 
कोई बाहरी , उन्हीं की तरह का महान बटमार, न ले बंठे । जनता की भलाई के लिये 
'शासन व्यवस्था में शासकवर्ग की तबदीली से, कोई विशेष परिवर्तेन नहीं होता था । 





२ लोकवित्त 


अतः रक्षात्मक साधन सेना, पुलिस आदि का उपयोग जनता की भलाई के लिये 
बहुत कम था । ह 


किन्तु आगे चल कर व्यवस्था के रूप में बड़ा परिवर्तन हुआ । पहले व्यवस्था 

का मुख्य उद्देश्य यह था कि शासक की शक्ित अक्षण्ण रहे । उसके लिये, उसकी सेना, 
पुलिस, पुरोहित, सेवक, सभी के लिये, जिन्दगी और ऐश के साधन राज्यक्षेत्र की 
व्जनता देती रहे । कहीं से भी दे, भूखी मर कर दे, परंतु दे बिना हिचक । इस बात से 
व्थ्यवस्था का कोई संबंध न था कि जनता को जीवन साधन मिलते हें या नहीं; नहीं मिलते 
-तो कैसे मिल; जनता का हर मानव सुखी और सम्पन्न हो । इस ओर दृष्टि रखकर 
व्यवस्था की ही नहीं जाती थी । एकाधघ सुरुचि पूर्ण कार्य कभी कोई शासक कर देता 

' था तो वह इतने में ही पूजतीय और सुशासक कहलाने का अधिकारी हो जाता था। 
मध्यकाल में जब धारमिक गुरुनन और सामंती सरदार जनता को लटते तो राजा उन्हीं 
का पक्ष लेता था । यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो जाने के बाद जब वर्तमान पूजी 
वाद का विकास होने लगा तो नये शोषकों की ओर से इस बात के लिये विशेषतौर 

' प्र आन्दोलन हुए कि राजा व्यक्ति गत मामलीं में हस्तक्षेप न करे । वह अपनी सेना 
' और कर से ही मतऊरूब रक्‍्खे, किन्तु सामन्ती तथा पूजीवादी शोपण के फलस्वरूप 
साधारण जनता ने अपने हितों की व्यवस्था के लिये शासनाधिकार में स्थान मांगा । 

_ यूरोपीय राज्यक्रांतियाँ अमेरिकी स्वातंत््य युद्ध, च्रीनी रूसी राज्यक्रांतियां, भारतीय 
स्वातंत्र्य युद्ध, इन सभी का परिणाम हुआ : व्यवस्था के रूप में परिवर्तन । व्यवस्था 
अब अधिकाधिक सार्वजनिक हितों को ध्यान में रख कर की जाने छूगी और यहां 
तक कि आज की सरकारों को यह सिद्धान्त खुले तौर पर मानकर चलना पड़ता ह 
कि शासकों का उद्देश्य जनता की सर्वतोमुखी भलाई ही हैं। समाजवादी देझ्षों में तो 
थह है ही परंतु पूंजीवादी सरकारें भी अपने को जन कल्याणी राज्य (एछ८ॉ६४"७ 


हि 


इस प्रकार 'सरकार' शब्द से भी शासन की भावना धीरे धीरे खतम होती जा 
रही है और व्यवस्था की ही भावना उसकी जगह भरती जा रही है । लोक- 
व्यवस्था का अर्थ है जन-साधारण के लिये व्यवस्था; परन्तु हम इसमें इतना और 
जोड़ना चाहते हैं कि यह लोक-व्यवस्था 'लोक' अर्थात्‌ सम्पूर्ण जनता के हित में हो । 
इसी दृष्टि से हमने अंगरेजी के पब्लिक फाइनेंस” का हिंदी रूपान्तर राजस्व उप- 
युक्त नहीं समझा । जिन दिनों लोक व्यवस्था राजा के हित में थी वहु राजज्यव- 
स्था थी और अतः उसके आय - व्यय को हम “राजस्व' कह सकते थे । वह आये- 
व्यय राजा का अपना होता था। राजा का ही उस पर पूर्ण अधिकार था। किन्तु 
बः्ञाज दासन व्यवस्था जनता के हाथ में है। जनता निर्वाचित करके व्यवस्थापक 





पर 


लोकवित्त की रूपरखा 


नियुक्त करती है। भारत में भी अब जनता की निर्वाचित सरकार है। जेनसेन* 


कहता हैं कि सरकार सभी की सम्मति से अस्तित्व में रहती है; परंतु हम यह और 
कहना चाहते हैं कि वह सभी के कल्याण की व्यवस्था करने के लिये अस्तित्व में 
रहनी चाहिये। इसलिये हम ऐसी: सरकार के आय-व्यय-शास्त्र को राजस्व” न कह 
कर 'लोकवित्त”' कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं । जो वित्त सरकार के हाथ में 
जनता देती है वह अब जनता का है, जनता की भलाई के लिये, जन प्रतिनिधियों 
की सम्मति से ही व्यय किया जा सकता ह । सरकारी अध्यक्ष अर्थात्‌ राष्ट्रपति तथा 
मंत्रिमंडल जनता के आज्ञाकारी वेतनभोगी सेवक हैं, न कि अधिकारी । इस दृष्टि से 
“राजस्व शब्द अब समीचीन नहीं रहा । इसलिये हमने सम्पूर्ण पुस्तक में लोकवित्त, 
लोकव्यय, लोकआय, लोकऋण आदि छब्दों का ही प्रयोग किया है । 


लोकवित्त का विकास 


लोकवित्त का उदय हुआ राजस्व के रूप में । समाज के विकास के साथ ही साथ 
राजस्व का भी विकास होता गया और आज वह राजस्व से विकसित होते होते 
लोकवित्त बन गया है । 


मानव समाज जब छिटपुट परिवारों की अवस्था में जंगली था तब भोजन और 
रक्षा ही सबसे बड़ी आवश्यकताएं थीं। भोजन सामग्री सारा परिवार मिल कर 
जुटाता और हिंसक पशुओं अथवा लूटेरों से रक्षा भी परिवार के व्यक्ति मिलकर 
करते थे; कित्तु जब “राजा' नामक संस्था का आगमन हुआ तो राजा के सामने सबसे 
आवश्यक कार्य हुआ अपनी रक्षा करता--बाहरी आक्रमणकारियों से तथा आच्तरिक 
शत्रुओं से-और इस कार्य के लिये कोष की आवश्यकता हुई; जो कर तथा जुर्मानों 
के रूप में अपने राज्यान्त्गंत जनता से वसूल किया गया । 


जो धन इस प्रकार एकत्र हुआ उस पर जनता का कोई अधिकार न था, वह 
राजा का अपना धन हो गया, वह चाहे उसे नाचरंग में फूंक दे, अपनी रक्षा करे 
और अथवा जिस जनतासे लिया है उसीके सत्यानाशमें लगा दे, और चाहे अपने भित्रों 
स बांट दे । यह व्यवस्था उस समय तक रही जब तक 'राजा' निरंकुश रहा । किन्तु 
जेसे-जेसे जनता का हाथ राजकीय कार्यों में प्रवेश करने छगा बेसे-वेसे जनता द्वारा 
राजा को दिया हुआ धन, जनता के लिये आवश्यक कार्यों में लगता गया और इस 
प्रकार वह छोकवित्त का रूप लेता गया । इंगलेण्ड में हेनरी अष्टम, जेम्स प्रथम के 
मनमाने कार्य, चाल्से प्रथम के समय से राजा और पालियामेण्ट की कशमकश यही 
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डे लोकवित्त 


प्रकट करते हैं। रोम में नीरो, भारत में औरंगजेब, बाजिदअली शाह आदि एसे हीं 
। पहले वह राजा का 'स्व-निजी, धन माना जाता था, अब बह पूरी तरह लोक- 
वित्त बन गया है । अब वह पूर्णरूपेण साबं जनिक सम्पत्ति है और केबछ सावजनिक 
हितों की अधिकाधिक वृद्धि का ही ध्यान रख कर व्यय किया जाना चाहिये 
पहले देश में शान्ति बनाये रखने के साथ साथ बाहरी शत्रुओं से रक्षा ही राजा 
का मुह्य काम था, किलतु सार्वजनिक हितों के भो कुछ ने कुछ कार्य करते चकने की 
ओर प्रवृत्ति बढ़ती गई । 


, राजस्व और लोकवित्त में अन्तर 


राजस्व और लोकवित्त में एक मौलिक अच्तर उत्पत्त हो गया है । पहाओझे जनाने 

में राजा जो कर लेता, जुर्माने वबसूछ करता अथवा अन्य राज्यों का माल छूट कर 
लाता उस पर केवल राजा का ही अधिकार था । वह उसका निजी संत था, उसे 
अपनी सत्ता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जो कुछ सेना, पुलिस, आदि पर व्यय करना 
पड़ता था, उतना ही व्यय करता था, बाकी अपने आनन्द साधनों में लगाता था आऑ 
छ प्रजा की असंतुष्ट जबानों को बंद करने के लिये शिक्षा सिचाई आदि से भी व्यय 
कर देता था। मख्य उद्देश्य था उसको अपनी सत्ता और आनन्द साधना को रक्षा । 
जन कल्याण को तो भावना ही उसके सामने नहों थी | किस्तु छोकबिसा से 
साधारभत तथ्य इसके नितानत जिपरीत है । जनता कर अथबा अन्य रूपों में दणा- 
'पिर्पात को घन देती हैं । देशाविपति, (एक अबबा जनक) उससे सिवॉचित किया 
है, उसका कार्यकाल निर्धारित है | बह राजा की तरह जीवन भर के छित।, जार 
फिर पुश्त दर पुश्त, अबाबकाल के लिये जनता के सिर पर लदा नहीं 7/। जनता 
यदि उसके निर्धारित काल के बीच में ही असंतृप्ट हो जाय और उस व्यक्त का 
देशालिपति बने रहना हानिकर प्रतीत हो तो वह उसे तुरन्त ही पृथक कर सकती है । 
इसलिये लोकवित्त का अधिकारपत्र अर्थात्‌ बजट, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा, 
प्रति वर्ष लोक सभा द्वारा पास किया जाता है और किस कार्य में कितना व्यय किया 
जाय यह स्पष्टतया देशाधिपति को आदेश के रूपमें बता दिया जाता है। देशाथिपति को 
वर्ष भर उसी प्रकार उसी आधार पर आयव्यय' करता पड़ता हैं । यदि आवश्यक 
कारणबश उसमें न्यूनाधिक होता हैं तो भी बाद में लोकसभा से उसकी स्थीकर्ति 
प्राप्त कर लेनी पड़ती हैं । यहां तक कि लोकसभा देशाधिपरति के किसी कार्स की 
लिन्दा करे अथवा बजट न पास करके दे तो उस व्यक्ति अथवा व्यक्तिरमह (मंत्रि- 
मण्डल ) को स्थान छोड़ देना पड़ता है । इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि लोकवबिल जनता 
“का धन है, और वह उसी के अधिक से अधिक कल्याण के कार्यों में ही व्यय होना 
चाहिये | देशाधिपति केवल नियुक्त किया हुआ प्रवन्धक हैं । समय और बीतने पर 
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लोकविस की रुपरखा ५ 


इस विचार में आगे विकास होगा और देशाधिपति, राष्ट्पति, शासक आदि भाव- 
नाओं से निहित शब्दों को त्याग कर हम शायद राष्ट-व्यवस्थापक, लोक प्रबन्धक आदि 
जैसे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करने हछगेंगे । 

लोकवित्त का विकास सर्वतोमुखी हुआ है । फ्रांस के अर्थमंत्री कोलवर्ट ने 
एक बार कहा था कि राजस्व वह कला है जिससे बतख के अधिक से अधिक पर 
नोंच लिये जाय और वह चिल्लाप्रे भी कम से कम । यह बात राजसत्ता काल में ही 
लागू होती थी । आज भी जो सरकारें शोषक वर्ग की प्रतिनिधि है इसी सिद्धान्त का 
अनुसरण करती हैं । परन्तु जनता अब बहुत सजग हो रही है । इस चाल को भी 
समझने लगी है । अब वह सरकारी आवश्यकताओं को समझ कर 'कर' देती है, और 
अब कर-सिद्धान्त का एक अधिक विकसित रूप उपस्थित हो रहा हैं । इसका विस्तृत 
जिक्र हम कर-प्रकरण में करेंगे, किन्तु यहां सूक्ष्म निर्देश मात्र करते हैं, वह यह है कि 
कर व्यक्ति की आय के केवरू उस भाग पर लगाया जाना चाहिप्रे जो गत वर्ष की: 
लोक व्यवस्था के फलस्वरूप उसे हुई है और जो उसकी उस समय के सामाजिक- 
स्तरीय आवश्यकताओं के ऊपर है । जो सरकार ऐसी लोक व्यवस्था नहीं कर सकती" 
उसे “कर लेने का कोई अधिकार नहीं है । 

प्राचीन और मध्यकाल में बजट या तरूपट जैसी कोई वस्तु न थी, उसके दोनों 
पक्ष आय और व्यय बराबर रख कर उसे संतुलित रूप दिया जाय इस ओर बिल्कुरू 
ध्यान नहीं दिया जाता था । अंगरेजी में 'मौर्य कालीन राजत्वा के लेखक श्री एम.. 
एच. गोपाल की राय है कि मौर्यकालू में बजट में बचत रखना ही आदर्श समझा 
जाता था ।* 

एक साधारण व्यवित के आय व्यय की भाँति गाढ़े समय के लिये बचा कर कोष 
बढ़ाते रहना अधिक आवश्यक समझा जाता था, आज तो न बचत, न घाटा, बिल्कुल 
संतुलित बजट बनाया जाता है । अब बजट पर अधिकार भी राजा का नहीं रहा, जन. 
प्रतिनिधियों का हो गया है । 

आज कर ओर व्ययके अतिरिक्त तीच नई बातें लोकवित्तमें आ जुड़ी हैं । अब मंहाँ- 
युद्धोंते लोकऋण, जवताकी आबाजने वित्ताधिकार (बजट व्यवस्था) तथा लछोका योजन 
इसीमें और सम्मिलित कर दिये हैं। बड़े युद्धोंमे सरकारोंकों अपने देशकी जनता तथा 
बाहरी सरकारोंसे व्याजपर ऋश लेनेके लिये मजबूर होना पड़ा । ये ऋण इतने बड़े हो 
गये कि इनका चुकाना कठित हो गया, और अब ये आय की एक नीति के रूप में अवत- 
रित हो गये हैं। युद्धादि अनुत्पादक कार्य तथा दुष्कारू निवारण, लोक-नियोजन, आदि 
उत्पादक कार्यों के लिये कर की अपेक्षा कुछ अवस्थाओं में ऋण लेना ही अधिक 
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लोकबदित 


उपयुक्त समझा जाने छगा हैं। कुछ ऋण तो स्थायी रूप ले चुके है । उनका 
क्रेवल व्याज चुकाया जाता हैं मूठ कभी भी नहीं । 


बी 


और भी एक नया पहल लोकवित्त में आ जमा हैं, वह है नकली सिक्का । सरकार 


बजट की आय-पूर्ति, कर उगाहने तथा ऋण लेने के अतिरिक्त अब सरकारी छापखानेमें 
नोट छाप कर भी करती हैं । इसका भी लोकवित्त के बताने बिगाड़ने में भारी हाथ 


है । प्रथम महायुद्ध काल में जर्मनी और इस महायद्ध में चीत दोनों की सरकारों 


ने अन्धाधुन्ध नोट छाप - छाप कर अपने बजट बिगाड़ लिये और फलत: जनता ने 
उनको उखाड़ फेंका । 

रूस, चीन आदि समाजवादी देशों में छोकवित्त का गहरा सम्बन्ध लोक-नियोजन 
से जुड़ गया है, लोक-बीमा उसकी बहुत महत्वपूर्ण मद हो गई है । इसके फलस्वरूप 


-लोकवित्त के रूप में भी परिवर्तन हो गये हें । 


लोकवित्त का महत्व 


अंगरेजी काल की भारत सरकार के एक धिक्त मंत्री श्री जेम्स विल्मन ने ठोक 


ही कहा था कि “लोक वित्त' अंकगणित नहीं हैं बल्कि एक महान नीति हू लोक 


वित्त देश की व्यवस्था का मूलाधार है । आगे हम देखेंगे कि छोक व्यय, कर प्रणाली 
आदि को इस प्रकार नियोजित किया जा सकता है कि देश का देश समक्ष हों जाय 
और शोषक सरकारें, जैसे भारत में अंगरेज सरकार, उन्हीं को वह रूप दे सकती है 
कि देश में दरिद्रता ही दरिद्रता फट पड़े । सरकार का हर काम लोकवित्त पर 
निर्भर हैं । कौटिल्य भी इसी मत का हैं कि “सभी कार्य वित्त पर निर्भर होते हैं, इस 
लिये कोष पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना अनिवार्य हैँ ।/ और " जब आय तथा 
व्यय दोनों का उचित ध्यान रक्‍्खा जाता हूँ तो राजा कभी स्वयम्‌ को वित्तीय अथवा 
सनिक अवस्थिति में नहीं पायेगा & / उस समय भी वित्त राजा के सर्वाधिकार का 
आधार समझा जाता था । सोवियत क्रांति के तुरन्त बाद जब लोकवित्त की समस्‍यायें 
लेनिन के समक्ष उपस्थित हुई तो उसने कहा:- “ हमको यह नहीं भूल जाना चाहिये 


: कि हमारे सभी द्रुत सुधार असफल हो जायेंगे यदि हम वित्तीय नीति में सफलता नहीं 


प्राप्त करेंगे... और ऐसा हुआ भी, सोवियत वित्ताधिकारियों को अपने “लोकवित्त" 
के स्वरूप में कई बार उलट फेर करने पड़े 
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लोकवित्त की रूपरखा ७ 


'लोकवित्त' एक औजार है जिसकी सहायता से सरकार देश की जन-अवस्था' 
का रूप गढ़तों है। यदि सरकारी आय को देश के उद्योग धंधों के बढ़ाने, व्यक्ति की' 
उत्पादन शक्ति के साधन बढ़ाते रहने, उत्पादन की सामग्री को इस प्रकार नियोजित' 
करने में लगाया जाय कि जनता की आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर पूर्ण होती जाये, उसके 
हर सदस्य का जीवन स्तर ऊँचा होता जाय, तो देश शक्तिशाली और सम्पन्न होता 
चला जायगा, 'लोकवित्तीय' सुव्यवस्था आज की बेकारी को बहुत ही अल्प काल में 
दूर कर सकती है । अतेक भारतीय अपने देश में तो भूखों मरते और अभिखमंगे हैं 
ही , इसरे देशों में भी बहुतों की दुरवस्था है, दक्षिण अफ्रोका, रूंका आदि भार-- 
तीयों को वापिस खदेड रहे हैं, पाकिस्तान से अनेक विस्थापित यहां आपहुंचे हें 
और सरकार इन सत्रको तथा बढ़ती हुई जन संख्या को देख देख कर नौ नौ आंसू 
रो रही हैं, यह लोकवित की अव्यवस्था के कारण ही है । अफ्रीका में जनसंख्या काफी 
कम होते हुये भी अफ्रीकी लोग अभी पशु के स्तर से अधिक अच्छे नहीं है । यह सरकारी 
वित्त व्यवस्थापकों की ही कृपा का फल हैं। भारत अभी तक देश में छोक.बीमा कार्य 
ढंग से नहीं चालू कर सका, यह भी इसी कारण । 


'लोक-वित्त'की बड़ी कमी यही है कि वह औजार मात्र है, जिसके हाथमें पड़ता 
है वह उसे अपने लिये ही इस्तैमाल करता हैं | अत: लोकवित्त व्यवस्थापक ऐसे ही 
व्यक्ति होने चाहियें जो जनता के निम्नतम स्तर में से जन-कठिनाइयों और आवश्य- 
कताओं के अनुभव लेकर आये हों और जन-सुपास के कट्टूर पक्षप्ताती हों। देश के 
विकास के छिये अनेक कार्य एक वर्ष के बजाय कई वर्षो तक चल कर पूरे हो पाते 
हैं । अत: उनका काम वाषिक बजठ से नहीं चलता, उनके लिये लोकवित्त में बहु- 
वर्षीय व्यवस्था की जा सकती है । रूसी पँचवर्षीय योजनाएँ और वर्तमान भारतीय 
पंचवर्षीय योजनाएँ लोकवित्त के महत्व को डंका बजाकर बता रहीं हैँ । प्रयाग विदव' 
विद्यालय के प्रोफेसर श्री ऐस. के. मुकर्जी ने लिखा हुँ कि एक सुदृढ़ राजस्व की 
कसौटी यह नहीं है कि सरकार अपने कार्यों के लिये कितना व्यय करती है या 
कितना द्रव्य उगाहती हैं वरन यह हे कि ये कार्य किस प्रकार किये जाते ह और 
उनसे जनता का वास्तविक छाभ कितना होता है” (अर्थशास्त्र के मूछाधार-पृष्ठ ५०४) 
महात्मा गांधी की प्रेरणा से लिखी हुई अंगरेजी की पुस्तक 'लोकवित्त और हमारी 
दरिद्रता के पूर्वाभास में लेखक श्री जे. सी. कुमारप्पा लिखते हैं कि यदि हम आधु- - 
निक काल में आयें तो हम पाते हैं कि सरकारी विभागों में से राष्ट्र के कल्याण से 
और किसी का इतना गहरा सम्बन्ध नहीं है जितना “लोकवित्त' का। वास्तव में जक 
जब यह लोक-भावी, तथा दूरन्देश नीतिज्ञों के हाथ में होता है तो यह राष्ट्र को 
शक्तिशाली बना सकता है, किन्तु यदि उसका दुरुपयोग किया जाय तो अच्छे से अच्छे 
राष्ट्र का सत्यानाश कर सकता है। अन्य सभी शक्तिशाली औजारों की भांति यह 
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वित्त-शक्ति भी बुरे या भले दोनों प्रकार से प्रयुक्त की जा सकती है इसलिय यह 
केवल सिद्ध-मित्रों ही के हाथ में सौंपी जानी चाहिये । * 


लोकवित्त का क्षेत्र 


लोकवित्त सिद्धान्त भी है । फिण्डले शीराज के अनसार 'लोकवित्त' उन सिद्धांतों 
'का अध्ययन है जिनक्रे आधार पर 'लोकाधिकारी' ध्षन एकत्र करते और उसे व्यय 
'करते हैं । 'लोकाधिकारी, का तात्पर्य इस संबंध में देश के केन्द्रीय, प्रान्तीव भर नाग- 
॥रक शासन तीनों से 

'लोकवित्त' एक क्षेत्र विशेष की सम्पूर्ण जनता से संबंध रखता है । शेत्र की 
दृष्टि से उसके चार प्रकार हैं । 


१ स्थानीय अथवा नागरिक, जिसमें शहरों की म्यनिसिपेटियां, कारपारेशनों 
आदि के आय व्यय का विचार होता है। उसी प्रकार में जिला बोर्ड के आय - व्यत्र 
का अध्ययन भी सम्मिलित हो जाथगा । 


२ प्रान्तीय अथवा उपदेशीय-इस विभाग में राष्ट्रभर के विभागा का, जिन्हें 
एक-सक्षेत्रीय (77479) शासन में प्रान्त तथा गणतंत्रीय (तट) में राज्य, 
उपराज्य आदि कहते है, शासकीय आयब्यय का अध्ययन होता है 

३ राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय-जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र की सरकार के आयब्यय का 
अध्ययन किया जाता है । 

४ अस्तर्राष्द्रीय-जिसमें संसार के अधिकांश अथवा सभी साषणठों के सम्मिलित 
संगठ न, जसे राष्ट्र संघ के छोकवित्त का अध्ययन हो । 

एक और पांचवां भी विभाग अभी है और बह है, एक साम्राज्य शापत के 
अधिपत्य में जो कई राष्ट्र रहे हैं और वे फिर किसी रूप में साम्राज्य से निककन भी 
उसमें शामिल हैं, ऐसे संगठन का नाम अब कामनवैल्‍थ रख दिया गया है, जैसे अंग- 
रेजी कामनवेल्थ, जिसमें भारत, पाकिस्तान आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कलाई जादि 
शामिल हें । इस प्रकार के 'कामनवेलथ' के केन्द्रीय आयव्यय का अध्ययन भी कुछ 
सीमा तक लोकवित्त में आ सकता है। यद्यपि ४ तथा ५ पहले तोनों रूपों की भांति 
'पृूणरूपेण 'लोकवित्त के क्षेत्र में नहीं आ सकते । 


लोकवित्त का रूप 


लोकवित्त प्रारम्भिक काल से कुछ ही समय पूर्वतक उपज के भाग के रूप में बसूछ 
'किया जाता रहा था । उदाहरणार्थ एक किसान ने गेहू उपजाया तो गेहूं ही वह कर रूप 


का 
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लोकवित्त कौ रूपरेखा... ह 


में देगा, ज्वार उपजी है तो ज्वार देगा परन्तु इससे शासकोंको कई कठिनाइयाँ हुईं और फिर 
अब सिक्‍के का चलन पक्‍का स्थान ग्रहण कर चुका तो हर जगह सिक्‍तकों में ही कर लिया 
जाने लगा । आज जिस रूप में लोकृवित विकसित होते होते आ पहुँचा है उसमें बिना 
निश्चित मूल्य-द्रव्य-अर्थ-गठन के काम नही चल सकता अर्थात्‌ लेनदेन का साधन सिक्का 
हो और उसकी क्रयवशक्ति लगभग निश्चित हो । इस प्रकार का आथिक गठन लोक 
वित्तीय क्षेत्र में होता आवश्यक है, अन्यथा बजठ वनाना अति कठिन होगा । यह 
अन्दाज लगना कठिन हो जायगा कि कितना व्यय किस कारये में किया जाय ताकि 
अमुक प्रभाव उत्पन्न हो अथवा अमुक कार्य सम्पन्न होजाय और फिर उसके आधार पर 
कर के स्वरूप,भार, प्रभाव, ऋण की व्यवस्था आदि का हिसाब नहीं छूगाया जा सकेगा । 


विभिन्न सरकारों की लोकवित्तीय समस्याएँ बिल्कुल एक सी नहीं होतीं + 
व्यवस्था क्षेत्र, जनसंख्या, कार्यविस्तार, आय प्राप्ति के तरीके, व्यय के उद्देश्य, अन्य 
सरकारों तथा अधिकारियों से सम्बन्ध आदि के अनुसार समस्याओं में अन्तर आ पड़ते 
हैं। फिर भी सिद्धांतों की दृष्टि से मुख्य समस्याएँ बहुत कुछ एक सी ही रहती हैं । 


अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध 


“'लोकवित्त' का संबंध अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र के साथ बहुत गहरा रहा 
हैं । अर्थशास्त्र का तो यह एक भाग है ही । देश की हर आथिक अवस्था पर लोक 
'वित्त' के कार्यो का प्रभाव पड़ता है। अथेशास्त्र के अन्य सिद्धांतों को, जेंसे मुद्राचलन, 
मूल्य सिद्धांत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, बंक कार्य आदि समझे बगेर 'लोकवित्त' समझा 
नहीं जा सकता । 

 लोकवित्त का राजनीति से और भी गहरा सम्बन्ध है किन्तु प्रभाव के रूप 

में है । राजकीय गठन पर लोकवित्त का स्वरूप बहुत कुछ निर्भर होता हैं। यदि 

सरकार राजतंत्री है और निरंकुश शासक हे तो 'राजस्वा रूप होगा, जनता लूटी 

जायगी और राजा और उसके मित्र रँगरेलियाँ मनायेंगे । कर भार साधारण जनता पर 

भयंकर होगा । व्यय, सरकार जन-कल्याण की दृष्टि से तो करेगी ही नहीं, सिफफे 

वाचाल लोगों का मुंह बन्द रखने के लिये कुछ वित्त व्यय किया जायगा । यदि सर 

कार गणतांत्रिक अथवा पूंजीवादी हैँ तो सरकारी कार्य, रक्षा, पुलिस आदि के अति-- 

रिक्त कुछ सीमा तक सावंजनिक कार्य भी किये जायँगें, यथा सिंचाई, शिक्षा आएि 

प्रयोंकि गणतंत्र अथवा सामन्तशाही और पूंजीवाद में 'कमसे कम हस्तक्षेप! का सिद्धांत 

माना जाता है और व्यक्ति स्वातंत्य पर जोर दिया जाता है । फ्रांस की प्रसिद्ध कहः- 

बत छैजज फेयरे भत छेड़ो' का बोलबाला रहता है किन्तु जनवादी सरकार की अक- 
सथा में सरकार की सारी शक्षित हर प्रकार से जन कस्याण में ही रूगती है, अतः सर . 
“कार का क्षायव्यय बास्तनव में 'लोकबित्त फा' रूप ले लता है और उसकी कौड़ी कौड़ी 
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हर प्रकार से जन-कल्याण में ही काम आ सकती है । इस अवस्था में कर भार का 
प्रशन, व्यय के आधार और लोक कम्याण के प्रश्न का स्वरूप ही कुछ ओर हो जाताहे । 

'छोकवित्ता' का उद्देश्य प्रसिद्ध अर्थश्ास्त्री आउमस्मिथ के अनसार दो प्रकार का 
हेलक 

१ जनता की आय बढ़ाना 

२ सरकार को जनसेवा के लिये काफी धन प्राप्त कराना | 

लोकाधिकारी के अर्थ के संबंध में फिण्डल शीराज लिखता है “सरकार रक्षा 
और नियमन की औजार है, इस पुराने विचार के बजाय अब विचार यह हो गया 
हैं कि सरकार लोकसेवाओं का समूह, मनुष्य की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को 
पूर्ण करने का साधन है ।* 

परंतु वे दित अब निकल गये है जब जनता और सरकार में दुश्मनी की 
भावना सी ही रहती थी। अब तो सरकार जनता की सेवकमात्र है । जनता का कन्याण 
ही उसका एक मात्र उद्देश्य हो सकता है। अतः अब लोकवबित्त का उद्देश्य केवल एक 
ही हो सकता हे-हर प्रकार से लोक कल्याण । “यह बात अलग है कि कोई सरकार 
अक्षम या बहानेबाज हो, अथवा जनकल्याण किस व्यवस्था में संभव है, ने ममझ 
पाती हो तो उसे समझाना या बदलना अब पूर्णरूपेण जनता के हाथ में / । “लोक- 
वित्त' केवल उन तथ्यों से संबंध रखता है जो वास्तव में हैं, उन वास्तविकताओं और 
स्थितियों की ओर ही वह ध्यान देता है जिनका वास्तव में अस्तित्व है । उसे आदर्शों 
से कोई मतलब नहीं |” शीराज के इस मत में बहुत कुछ तथ्य है किसतु लोकविल का 
उद्देश्य चूँकि परिस्थिति को यथापूर्व रखना नहीं है अत: वर्तमान की बास्तविकताएँ 
केवल आधार मात्र रह सकती हूँ, उद्देश्य नहीं बन सकतीं । 

'लोकवित्ता' के मुख्य विभाग हें:- 

१ लोक व्यय 


२ लछोक आय 
३ लोक ऋण 
४ लोकवित्त व्यवस्था (बजट, हिसाब परीक्षण) 
५ लोक आयोजन द 


लोक व्यय के अंतर्गत सरकारों के कार्यों का क्षेत्र तथा उसमें होनेबाले व्ययों 
का अध्ययन किया जा सकता है । 


लोक आय में सरकारों के आय. प्राप्त करने के उपायों तथा उनसे संबंध रखने 
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चाली समस्याओं का अध्ययन होता है । उसीमें सरकारें जो नोट छाप कर आय करती 
हैं उसका विचार किया जाता है । 


लोकऋण के प्रकरण में स रकारों द्वारा प्राप्त किय आन्तरिक तथा वाद्य, 
ऐच्छिक तथा बलात्‌ ऋणों के रूपों, तरीकों और परिणामों का अध्ययन होता है 


लोकवित्त व्यवस्था के दो भाग हें, बजट और हिसाब परीक्षण । इस विभाग 
के अन्तर्गत मुख्यतः लोकवित्त अधिकारियों के उद्देश्य, राष्ट्गठडन, बजट की विभिन्न 
'मदों के पारस्परिक संबंधों, बजट के अधिकार आदि पर विचार होता है और हिसाब 
परीक्षण के अन्तर्गत परीक्षण के उद्देश्य, सरकारी आयव्यय, और उसके विभागीय 
विभाजन पर नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता हैं । 


लोकायोजन लोकवित्त का एक बिल्कुल नया पहल है जिसके अंतर्गेत देश- 
निर्माण की लम्बी योजनाओं पर विचार और तज्जनित समस्याओं का अध्ययन किया 
जाता है । 


लोकवित्त और वेयक्तिक वित्त में श्रन्तर 


लोकवित्त तथा वेयक्तिक वित्त व्यवस्था में बड़ा भारी अंतर है । केवल वैय- 
'क्तिक वित्त के अध्ययन से छोकवित्त की समस्याएँ समझ में नहीं आ सकतीं, परन्तु कुछ 
एक सा पन भी हुं । सरकार और व्यक्ति दोनों ही आय और व्यय बिना जीवित नहीं 
'रह सकते । अपने भविष्य का दोनों को ख्याल रखना पड़ता है, परन्तु इन दोनों में 
अन्तर काफी हे । 

एक सव्ंमान्य अन्तर तो यह है कि व्यक्ति अपने व्यय को अपनी आय के अनु 
रूप बनाकर चलता है। पहले अपनी आय का हिसाब लगा लता है और व्यय को इससे 
आगे नहीं बढ़ने देता । परन्तु सरकार का काम उलटा है । सरकार अपनी आय को व्यय 
के अनुरूप बना सकती हैं । सरकार पहले अपनी आवश्यकताओं का हिसाब लगाती है 
और बाद में वह विचार करती है कि यह इतनी आय कौन कौन से कर या ऋण आदि 
से की जाय । 


व्यक्ति को कभी कभी परिस्थितियों से अनुसार अपनी आय को व्यय के अनु- 
रूप भी करना पड़ जाता है । यदि उसने विवाह कर लिया या नया घर बनाना हैं तो 
वह अधिक प्रयत्न करके अपनी आय बढ़ायेगा । इसी प्रकार यदि बाल-बच्चे बड़े 
होकर कमाने लगे तो वह अपनी मेहनत कम करके जरा आराम के जीवन का विचार 
कर लता है । सरकार का भी यही हाल है । यदि व्यय युद्ध अथवा बाढ़ आदि कारणों 
से एकदम सिर पर आ पड़ता है तो वह कुछ तो कर बढ़ा कर आय बढ़ा छंती है कुछ 
ऋण से लेती है, कुछ नोट छाप डालती है । इसी प्रकार बजट के घाटे का प्रबन्ध 











१२ लोकवित्त 


किया जाता है | यदि किसी वर्ष आय अधिक हो गई तो अगले वर्ष कर में कमी कर 
दो जाती है । ऋण चका दिये जाते हैं या नये कार्य हाथ में ले लिये जाते हे । 

व्यक्ति और सरकार में यह अन्तर भी है कि सरकार बाह्य या आन्तरिक 
लोगों से ऋण ले सकती है, नोट छाप सकती है, कर लगा सकती हैं, परंतु व्यक्ति न 
टो अपने कुठुम्बियों या बाहर वालों पर कर लगा सकता है और न उसके रूक्‍के नोट 
बचत के आधार पर भले ही मिल जाय। सरकार की साख तो देश भर की संपति और 
जाय के आधार पर होती है । 

डाल्टन इस बात को मानता है कि व्यक्ति की तरह सरकार को भी अपने 
व्यय और आय विभिन्न मदों की सीमानत उपियोगिताओं की समानता के आधार पर 
निश्चित करने चाहियें । यद्यपि उसका निश्चय करना प्रत्यक्ष आवार पर नहीं, केवल 
येयज्तिक समझ पर निरभर है। फिर भी वह कहता है कि वेयक्तिक समझ के बजाय प्रत्यक्ष 
बातों के आधार पर ही सरकार को ऐसे निश्चय करने चाहियें । 


१ 


सरकार के विभिन्न विभाग व्यय को अपनी पारस्परिक रस्साकशी ओर वित्त- 
विभाग से कशमकश के फलस्वरूप ते करते हे फिर भी अधिकांश ब्यय तो पुरानी व्य 
वसथा के आधार पर तथा पुराने समझोतों और जिम्मेदारियों के आधार पर पूर्वबत 
होते ह। रहते हें । जितने भाग को ते करना पड़ता हैं बह वास्तव बहुल कम होता ६ 
जब्तक कि नई नींति पुरानी व्यवस्था में भारी हेरफेर करने को नहों। 

व्यक्ति. आय-परक कार्पों को अपने मनमाले समय और तरीके से जमाने में 
बहुधा अस मर्थ रहता है । उसे अकसर बँबे समय में बंधे तरीके से सबके साथ काम 
करना पड़ता हैं । कुछ लखक या फेरीवाल स्वतंत्र व्यक्ति ऐसे & जा एसा कर सकते 
एें पएरत्तु सरकार ऐसे किसी बंधन में बँधी नहीं होती । 

भविष्य का विचार व्यक्ति की तरह सरकार को भी करना चाहिये । सरकार 
काः आधार राष्ट्र हैं, राष्ट्रकी जनता है। ये कभी नहीं मरते, हमेशा रहते हैं । अत: सरकार 
की सुदूर भविष्यत्‌ का पूर्ण विचार करके छोकवित्तीय व्यवस्था करनी चाहिये । कई 
बार सरकार आगे आते वालो पीढ़ियों पर ऋण छोड़ जाती हैं। एक्र सरकार ऋण 
ढंती है और उसे मनेमाने व्यय करके खतम कर डालती ह और फिर बह बादमें आगे आने 
वाडी जनता से कर के रूप में वसूल करके व्याज सहित चकाया जाता है तो यदि 
भाजी संताने ऋण के लिये उत्तरदायी बता दी जाती है तो भलाई भी उनके छिये कर 
के छोड़ती चाहिये । कुछ लोगों का यह ख्याल है कि सरकार को एक वर्ष से आगे 
की बाल नहीं सोचनी चाहिये, सर्वथा अनचित है बल्कि लोकायोजन मदों के आविर्भाव 
नें अब इस ख्याल को सदा के लिये खत्म कर दिया 


ते 


लाक-व्यय 





नई 


लोक व्यय का स्वरूप ओर विस्तार 


प्राचीन काल में और यहां तक कि उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश में भी 
लोकव्यय के सम्बन्ध में कोई सिद्धांत स्थिर करने की ओर प्रवत्ति ही नहीं थी। सर- 
कारें, चाहे वे किसी भी प्रकार की रही हों, केवल कर वसूली की ओर ही ध्यान देतीं 
थीं । उसी के संबंध में अनेक प्रकार के विचार और मनन होते रहे । कर वसूली के 
ही सिद्धान्तों की ओर प्रयत्न भी होते रहे, किन्तु व्यय तो राजा की स्वेच्छा परही निर्भर 
था । अंगरेज, अमरीकी तथा फ्रान्सीसी लेखकों ने भी कभी लछोकव्यय की ओर कति- 
पयांश के अतिरिक्त अधिक ध्यान नहीं दिया । भारतीय पराधीनता ने भारतीयों को 
इस ओर कुछ कर सकने का अवसर ही नहीं दिया | मुसलूमानी काल में और अँग- 
रेजी काल में भी भारतीयों को सरकारी व्यय पर उँगली उठानेकी भी स्वतंत्रता नहीं थी । 





केन्द्रीय, प्रात्तीय अथवा स्थानीय शासनों के अनुसार लोकवित्त का उपयुकक्‍त 
वर्गीकरण भी नहीं किया गया था । व्यय के लिए किन्‍्हीं कसौटियों अथवा नियमों पर 
भी विचार नहीं किया गया था । परंतु अब यह हर सरकार मानती हैं कि लोक व्यय का 
प्रदत भी उतना ही महत्व रखता है जितना'लोकआय का । बल्कि यह कहना होगा कि 
इस बींसवीं शताब्दी के उत्तरा्ध की सांसारिक राजनीतिक गतिविधि में तो लोकव्यय 
ही सबसे अधिक ध्यान देने का विषय हैं । उसीसे संपूर्ण राष्द्र का जीवन बनता अथवा 
बिगड़ता है । द द 

फिण्डले शीराज लिखता है कि 'लोकविरत्ता क्रमशक्ति का एक श्रेणी से लेकर 
दूसरी श्रेणी को हस्तान्तरणों की एक लड़ी है, विशेषतः घनी वर्ग से दरिद्र वर्ग को। 
उससे आमदनियों में जो असमानता हैं वह कम होती जाती है, और इस शताब्दी में. 
'अधिकतम सामाजिक लाभ' का जो सिद्धान्त है उसके लिये व्यय के किसी भी सिद्धान्त, 
में जोर देना आवश्यक हें ।* ' 


.. छोक व्यय के स्वरूप का जिक्र करते हुए डाक्टर डाल्टन ने उन लोगों की खिल्ली' 
उड़ाई है जो यह सिद्धान्त बधारते हैं कि 'सरकार की अपनी निजी आवश्यकताएँ होती' 








* []6 50९०0४०2 0 ?प्रगाट शत्र०0९०९ + 9/ग्ट 2. 46 




















श्र लोकबित्त 


हैं और सरकारी व्यय से ही वे पूरी हो सकती है । वे कहते है कि ह से सिद्वास्ल के 
कारण विचार में उलझन पैदा होती है। यदि ज्यों का त्यों उस पर विक्ञार हर तो यह 
एक हीगलीय (हीगल एक दाशनिक की सी) बकवास है, और यदि हशे श्ंकारिक 
रूपक समझे तो यह हमको किसी रास्ते पर नहीं छ जाती । वास्तव #ेे बात यह हैं कि 
केवल व्यक्तियों की ही आवश्यकताएँ होती हैं, किन इनमें से कुछ आवश्यकताएँं ऐसी 
हैं जिन्हे सरकार द्वारा ही, और लोकव्यय से ही सन्तुप्ट किया जा सकता है । .. 
लोक व्यय बढ रहा है 
लोक व्यय की मात्रा लगातार बढती है चली आ रही है । उसके छाई बगरण 
हो सकते हें । 
१ सरकार के अधिकार के अन्दर का क्षेत्र और जनसंख्या बढ़ जाना । 


(88 


क्न्ड 


क्षेत्र बढ़ जाने से सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हर डगह बढ 

भाग में भी पुलिस और फौज का प्रबंध करना होता है । न्यायालय भी खोलने पड़ते 

हैं । कर वसूली आदि का प्रबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि अनेक खर्च बढ़ जाते 

हैं । जनसंख्या यदि थोड़ी हैं पर अधिक छललेत्र में फैली है तो भी खर्च बठेगा जैसे कनाडा, 

- भास्ट्रेलिया,भऔर रूस में | क्योंकि थोड़े से लोगों के लिये हर प्रकार का प्रबंध करना आब- 

श्यक हो जाता है । उदाहरणार्थ एक ही जज आज क्वीबेक और कल ही बेंक्बर नहीं 
पहुँच सकता । कनाडा के इन दो शहरों के बीच में ३००० मील का फायला है । 


हक 
5) हुई 


अधिक और संगद जनसंख्या में थी व्यय अधिक होता है । जैसे बंबई, दिल्‍ली ह 


लंदन, पेकिंग । इनमें हर मुहल्ले में पुलिस, थाना, सफाई प्रबंध आदि आवश्यक है । 
जनसंख्या की हर ओर वृद्धि भी व्यय बढ़ाती हैं । १६८८ में अंग्रेजों को 
अनुसार संसार की जनसंख्या ४७ करोड़ से अधिक नहीं थी परंतु अब तो दो अरब से 
_भी अधिक है । हर सरकार के क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ी है । 
२ कीमतों की वृद्धि से भी लोकव्यय बढ़ता है । सरकारी कर्मचारियों के 
. वेतन , तनख्वाहें, भत्ते आदिबढ़ाने पड़ते हें अन्यथा कर्मचारी काम नहीं कर पायेंगे । 
सरकार जो माल खरीदती है-फौज, दफ्तर, सामाजिक कल्याण के कार्यों आदि के लिए 
-मह खरीद होती ही रहती है-उसका दाम अधिक देना पड़ता है । 
३ राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय आय की वृद्धि से भी छोकव्यय उसी के अनु- 
रूष बढ़ जाता हें । लोगों का रहन-सहन अधिक सम्पन्न हो जाता है । उन्हें सामाजिक 
... सुबिधाएँ भी उसी स्तर की आवश्यक हो जाती हैं । अच्छी सड़कें, अच्छे चार्क आदि । 
... संगुक्त राज्य. अमेरिका और रूस उदाहरण हैं । यह ठोक ही कहा गया है कि 'मह 
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तो कोई नहीं चाहता कि कर ऊँचे हों पर हर व्यक्ति ऐसी वस्तुदँ अवश्य चाहता है कि 
जिससे कर ऊँचे होने आवश्यक हो जाते है ' । द 

इस सम्बन्बमें दो बाते कही जाती हैं, एकतो यह कि राष्ट्र की प्रतिव्यक्ति संपत्ति 
जितनी ही अधिक होगी उतने ही व्यय के क्षेत्र और स्तर बढ़ेंगे । रक्षा और प्रबंध के 
अतिरिक्त सामाजिक कल्याण के काम बढ़ेंग परन्तु इनमें विभिन्न वर्गों में संघर्ष होगा। 
अँगरेज अथंशास्त्री मिल का कहना है कि'सार्वजनिक हित की ऐसी कोई बात नहीं है 
जो वांछनीय नहीं होती, किन्तु वे होती हैं सरकार के किये ही । क्योंकि ऐसा नहीं हैं 
कि व्यक्ति उसे कर नहीं सकते बल्कि असल बात यह है कि वे करना चाहते नहीं 


मिल इस मामले में हमको सत्य को समझते कम दिखाई देते हैं । यह ठीक है 
कि कुछ स्वार्थी व्यक्ति अवश्य ऐसे हो सकते हैं जो शक्ति हो तो भी सार्वजनिक काम 
नहीं करेंगे, परन्तु अधिकांशत: सरकारी काम ऐसे ही होते हैं जिन्हें व्यक्ति कर ही 
नहीं सकता । देश के या संसार के व्यक्षितयों की सामहिक शक्ति ही उन्हें पार छूगा 
सकती है, उदाहरणार्थ देश रक्षा एक व्यक्ति नहीं कर सकता, फौज ही आवश्यक है । 
निःशस्त्रीकरण अकेला कोई राष्ट्र करेगा तो घोखा खायेगा। सभी अभवा आंधरक 
शक्तिशाली कई राष्ट्र भिछकर ही कर सकते हें । रेल निर्माण और व्यवस्था, बड़े 
कारखाने आदि जन-समूह-शक्ति द्वारा ही सम्भव हैं । द 

इतना तो प्रयाग विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका कुमारी साधना गुप्ता ने भी अपने 
लेख 'सार्वजनिक-व्यय' (अर्थशास्त्र के मूठाधार नामक ग्रंथ, पृष्ठ ५१७) में मान लिया 

कि जहां भी व्यक्तिगत साहसोद्यम किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति करने में 
केवल इसी कारण कि उसे लाभ नहीं होता, असफल रहा है, और जहाँ व्यक्तिगत 
स्वार्थ और सार्वजनिक हित में विरोध हो गया है या जहां सार्वजनिक संस्थाएँ 
अधिक मितव्यय सेवा प्रदान कर सकी हैं वहां राजकार्य अनिवाये हो गया हैं ।” 
अर्थात्‌ कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिनमें सरकार का पैर रखना अनिवाय है । द 
दूसरी बात यह है कि जितना ही देश में सम्पत्ति और आमदनी में विभिन्न वर्गों 
में अन्तर होगा उतना ही अधिक सरकारी व्यय बढ़ेगा । यहाँ सार्वजनिक हित के काय 
अधिक करने आवश्यक होंगे और क्रमागत-वृद्धि-प्राप्त कर वसूल करने का प्रवन्ध 
करना होगा । 

४. युद्ध भी लोकव्यय बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। धनी से धनी राष्ट्र 
युद्धों में तवाह हो चुके हैं । युद्ध का अर्थ इतना ही नहीं है कि किसी ने अपने देश पर 
आक्रमण कर दिया तो हमें लड़ना ही है, परन्तु यह भी है कि हमें अपने. बचाव के 
लिये हमेशा तैयार रहना है और इसके लिये भारी' व्यय होता हैं| संसार की सभी 
सरकारों पर जो भारी ऋण आज हें, वे अधिकांश में युद्धों में ही हुए हैं। लोकऋण 











१८ लोकवित्त 


जिस पर हम एक अलग ही अध्याय में विचार करेंगे, मूल तथा व्याज दोनों के भारसे 
ही देश को नहीं दवाता बल्कि साहुकार, यदि कोई साम्राज्यवादी सरकार है तो, कर्ज- 
दार के गले में राजनीतिक तथा व्यापारिक शोषण की फाँसियाँ और डाल दी जाती है। 


युद्ध के नये से नये साधन भी बड़े खर्चीले हैं । पहले समय में सभ्य समाज को 


करता है, जो देश जितना ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक दृष्टि से उन्नत है और जिसको 
जनता भर एक विश्वास के साथ प्राणपण से भिड़ जाती है वही देश विजयी होता है। 

५. लोकसत्ता की भावना का उदय और वृद्धि भी सरकारी व्यय को बढ़ाते है । 
योरुप में फ्रास की राज्यक्रान्ति के ही समयसे जनतामें लोकसत्ता, भातृ-भाव आदि घर 
करने लग गये थे और जन कल्याण के लिये सरकार द्वारा कार्य किये जाने चाहियें, 
यह भावना बढ़ने लगी थी । फिर भी 'छेड़ो मत' के सिद्धान्त के कारण जनता के 
आर्थिक जीवन से वसूली के अलावा सरकारें द्र ही रहती थीं। परन्तु सन्‌ १९१७ की. 
रूसी क्रान्ति के समय से समाजवाद की स्थापना हुई और सरकार का कत्तंव्य 'छेडो 
मत के स्थान पर 'पूर्ण-आयोजित व्यवस्था' हो गया | अतः लोकवित्त का रूप ही 
बदल गया और जनता का पूरा आथिक जीवन, आथिक उत्पादन, वितरण आदि सभी 
लोकवित्त का एक अंग बन गया और सम्पूर्ण देश के आथिक उत्पादन का व्यय, कम 
से कम, आदशे के रूप में तो छोक व्यय के अन्तर्गत आ गया और बस्तुत: अनेक अंशों 
में ऐसा हुआ भी। हाल ही में चीन, रूमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, जेकोस्लोवा किया, 
हंगरी, पूर्वी जमंनी, पोलेण्ड आदि में लोकसत्ता का यही रूप आ गया है । द्वितीय 
महायुद्ध के परिणामस्वरूप, लोकव्यय युद्ध ऋणादि के अतिरिक्त उस रूपमें भी बड़ा है । 

भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात्‌ से ही पंचवर्षीय योजना द्वारा अनेक जन- 
कल्याण के कार्यों की ओर लोकव्यय बढ़ता जा रहा है । वयस्क मताधिकार द्वारा 
पूरा देश व्यवस्था में भाग ले रहा हैँ । फिण्डले शीराज लिखता है “जनता की, जनता 
के लिये और जनता द्वारा, शासन सस्ता नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में जनता में 
पारस्परिक कशमकश बहुत होती है ।” हाल ही में फ्रास में थोड़े ही समय के अन्दर 
बीस बार सरकार बदल चुकी है । 
लोकव्यय घटाया भी जाता है 

... इसके मुख्य तरीके होते हैं मितव्ययता और कटौती । इस सम्बन्ध में 

तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं । 

१. द्रव्य के मूल्य में अन्तर आजाना। रुपये का मूल्य बढ़ जाय अर्थात्‌ पहले की 
अपेक्षा आज यदि रुपये में अधिक सामान खरीदा जा सकता है तो सरकार द्वारा 
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खरीद में ब्यय कम होगा । वेततादि कम किये जा सकते हैं। मँँहगाई भत्ते कम या 
बंद हो सकते हैँ, लोक ऋणों का कुल व्याज कम किया जाना चाहिये इत्यादि । 

(२) बहुत से कम आवश्यक विभाग या काम बंद किये जा सकते हैं । वेतनों 
अथवा व्ययों में मितव्ययिता के अतिरिक्त, कुछ कम आवश्यक और अनावश्यक वेतन- 
भोगियों को हटाया जा सकता है, जेंसे एक व्यक्ति तंगी के समय अपने खर्च कम 
करता हे उसी प्रकार सरकार भी कर सकती है । 


(३) मितव्ययता की इच्छा और योग्यता पर ध्याव देना भी आवश्यक हें । 
कुछ सरकारें ऐसी हीती हैं कि अँधाधुंध व्यय करती हैं । शासक लोग रुपये को सावे- 
जनिक कार्य में छगाने का नाम छूकर उससे अपने और अपने आदमियों के घर भरने 
में लूग जाते हैं । चीन के च्यांगगाईशेक की सरकार इसके लिये बदनाम थी । हर 
अधिकारी बहती गंगा में हाथ घोने लगता है और लोकव्यय महा अपव्यय का रूप छे 
लता है । ऐसी अवस्था में मितव्ययता की इच्छा का ही अभाव समझा जाता है और 
ऐसे छोग बहुधा होते भी अयोग्य हैं । ऐसी सरकार मितव्यय नहीं कर सकती । 


+] 


मितव्ययता अथवा अल्पव्ययथ का दूसरा पहल है अधिक कर लगाना । परंतु यह 
और अधिक बोझ बन कर जनता पर बेंठेगा और 'लछोकवित्त' की मशीन टूट जायगी । 
कागजी द्रव्य का सहारा लेना पड़ेगा जो किसी भी सरकार के लिये खतरनाक हे। 
जर्मनी प्रथम महायुद्ध में और चीन हाल ही में च्यांगकाईशेक के अल्तिम दिनों में 
इसके कुपरिणाम भोग चुके हैं । ' 
लोक व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय की तृरूना 

लोक व्यय और व्यक्तिगत व्यय में अथवा उसकी व्यवस्था में कई अंतर हें । 
"मोटे तौर पर उन्हें यों गिन सकते हें- 

१ व्यक्तिगत व्यय आय के आधाड पर निर्मर होता है । आय कम या अधिक 
होते ही व्यय में घटा बढ़ी करनी पड़ती है । व्यक्ति के सामने आय करने का सवाल पहल है । 
आय यदि वह नहीं कर सकता, तो व्यय भी नहीं कर सकता । परंतु 'लोक व्यय अथवा सर 
-कारी खर्च पहल निश्चित करके उसके आधार पर आय का प्रबन्ध किया जाता है । सरकार 
को सोचना होता है हमें कुछ कितना व्यय करना है साल विद्येष में अथवा काल विश्वेष में, 
जैसे पंचवर्षीय योजनादि में । उसकी पूति के लिये फिर जनता पर कर लगाकर अथवा 
ऋण लेकर सरकार आय कर हती है । व्यक्ति की तरह सरकारें भी बिना एक न्यून- 
तम आय के नहीं जीवित रह सकतीं । सरकारों के लिये भी सेना, पुलिस, कर्मचारी 
तो ओंवद्यक हैं हीं । परंतु सरकार मनमानी आय भी नहीं कर सकती युद्धादि में 
आकस्मिक व्यय बहुत अधिक बढ़ जाने पर कर द्वारा आय पूरी नहीं पड़ पाती और, 
ऋण लेना आकड्यक हौ जाता है ॥ 

















कभी कभी राष्ट्र की सम्पूर्ण आय और सरकारी आय के अनुपात का भी 
विचार कर लिया जाता है और इस विचार के आधार पर नियामक सभाएं , कर 
स्वीकृति में आपत्ति उठा सकती हैं । भारत में कुल राष्ट्रीय आय लगभग ९००० करोड़ 
रुपये है और सरकारी आय लगभग ४५० करोड़ रुपये । इस प्रकार सरकारी वापिक 
व्यय राष्ट्रीय आय का बीसवाँ भाग हो जाता हैं । 

२ लोकव्यय-अनिवार्य होता हैं । हर सरकार को ऋण शोधघन, व्याज, और 
रक्षा तथा शान्ति रखने के लिये तो व्यय करना ही पड़ता है, फिर भी कुछ व्यय ऐसे 
हैं जिनमें अनिवार्यता के उतार चढ़ाव हैं। अच्तर्राष्ट्रीय तनातनी को अवस्था में प्रति- 
रक्षा अथवा युद्ध व्यय परमावश्यक हो उठते हैं। पर विदेशी ऋण उड़ाया जा सकता है 
जैसे ब्रिटेग और रूस ने अपने कुछ विदेशी ऋण देने से इन्कार कर दिया था । 

परंतु अब तो लोक व्यय में अनिवार्यता की सीमा बढ़ती जा रही है और 
उसका लोच कम होता जा रहा हैँ । रक्षा, शांति के अतिरिक्त जनकल्याण कार्य, जैसे 
सड़कें, पुल, बन्दरगाह , जल प्रबंध, बिजली उत्तादन, वितरण, रेल, डाक, तार, 
स्वास्थ्य-मफाई, शिक्षा आदि भी अब उपेक्षित नहीं किये जा सकते। यदि कोई बित्त मंत्री 
इन पर कुल्हाड़ा चलाता है तो जनमत उसके विरुद्ध हो जाता हैं और उसको बदल 
दिया जाता है । 

३ लोक व्यय में मुनाफे की धारणा नहीं रहती । ब्यक्तित अपना व्यय मुताफ का 
या बचत का ख्याल रख के करता है पर सरकार के व्यय में बचत संबोगवर्श ही हो जाती 
हैं और जन-सेवा कार्यों में भी मुनाफ़े की धारणा केवल संपूर्ण बजट को समतल करने 
ही की दृष्टि से रहती है , न कि कम्पनियों की तरह कुछ मिलाकर मुनाफ़ा ही मुख्य 
उद्ब्य हो । 

४ व्यक्ति हमेशा अपूना लाभ देख कर ही व्यय करता है पर सरकारों के 
व्यय में कई बार किसी धारणा विशेष अथवा गुट विशेष को राजी करने के लिये भी 
व्यय करना पड़ता है । जेसे भारतीय सरकार को, स्वतंत्रता के बाद भी अंगरेजों को 
पेंदने और व्यापार-लाभ देने पड़ रहे हैं । इंग्लेण्ड में एक बार जल सेना के व्यय में 
कटोती नहीं की जा सकी । * 


५ एक और भी अव्तर है । व्यक्ति अपने पेशे या काम शुद्ध सुविधा का ध्यान 


रख कर चुनता हे , किन्तु सरकार ऐसा चुनाव नहीं कर सकती । उसे तो रक्षा, शांति 


स्थापन में व्यय करना ही होगा । सार्वजनिक हित के काम जैसे जन-स्वास्थ्य, शिक्षा 


और अर्ध व्यापारिक काम जेसे रेल, सड़क, नहर टेलीफोन, तार , डाक, आदि पर 
व्यय उकाया नहीं जा सकता । 





* घीराज-50०७४०९ 06 ?प्ञााह फ्ंपतठा०छ 7? प्रा 
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"लोक ब्यथ का विस्तार 


स्मोकत व्यय के बियय में इस शताब्दी के प्रारंभ के राजस्वशास्त्रियों के अनु- 
सार दो प्रकार के मत थे । एक तो ऐसे लोग थे जो यह कहते थे कि सरकार को रक्षा, 
पुलिस, राजकर्मच्ारी व्यय के अतिरिक्त और कोई व्यय नहीं करना चाहिये । और दूसरे _ 
वे थे जो सरकार के प्राथमिक कतंव्यों के अतिरिक्त कुछ सार्वजनिक हितों के कार्थों की 
ओर भी अवधिक़ाशिक व्यय करने के पक्ष में थे । 


प्रथम प्रकार के छोगों में आडमस्मिथ, पार्नेल और ग्लेडस्टन मुख्य हैँ । आडम- 
स्मिथ अपनी पुस्तक “राष्ट्रों की संपत्ति में लिखते हैं कि “हरव्यक्ति, जब तक कि वह 
कानून के विरुद्ध नहीं जाता , अपने हितों के अनुसार चलने में स्वतंत्र है, अपनी पूंजी' 
तथा उद्योग को किसी भी व्यक्ति या समूह की प्रतिस्पर्था में ला सकता है। सम्राठ एक 
ऐसे कतंब्य से पूर्णतः म॒क़त है जिसे पालन करने में उसे असंख्य म्रमों का सामना 
करना पड़ता , जिसकी उचित पूति के लिये कभी भी मनृष्य की बद्धि अथवा ज्ञान 
उपयक्त नहीं हो सकता । वह कतंव्य हैँ लोगों के निजी उद्योग धन्धों की देखभाल 


करना और उनको इस प्रकार चछाना कि समाज का अधिक से अधिक हित हो ” » 


परंतु साथ ही आडमस्मिथ ने शासन और व्यापार को एक ही हाथों में देना 
शी उचित नहीं समझा, यदि व्यापार के छाभ बजट में शामिल नहीं होते हैं तो । ईस्ट 
इंडिया कम्पनी को उन्होंने बुरी तरह छताड़ा है । वे कहते हैँ, निजी व्यापार और 
शासन का सस्मिकन नहीं हो सकता । यह एक बिल्कुल ही अनोखी सरकार है जिसका 
हर व्यक्ति सरकार को तिलांजलि देकर देश से यथाशीघ्र निकल भागना चाहता 
हैं ॥ सारा धन लेकर अपने चले जाने के दिन से ही उस देश को ऐसे भूल जाता है 
कि झानो उसे कोई भूकम्प निगल गया हो । 


पार्नेल ने सवा सौ वर्ष पूर्व अपनी पुस्तिका “राजस्व सुधार पर' (१८३०)! में 
लिखा था कि सामाजिक शांति रखने और विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के लिये 
जितना बिल्कुल ही आवश्यक है, उसके अतिरिक्त सभी व्यय राष्ट्र के धन को बेकार 
बरबाद करना है, अन्याय है, और जनता पर जुल्म का बोझ है।' ग्लेडस्टन कहा करता 
था कि द्रव्य को जनता की जेब में छोड़कर उसे फलने दो । परंतु हक्सले ने इनको: 
करारा उत्तर दिया और सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। 


दूसरी प्रकार के लोगों में जर्मन लेखक थे जो सरकारी हस्तक्षेप जीवन के हुए 
कार्य में चाहते थे। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्घे में सरकारें जनजीवन के अधिकाधिक 
कार्यों में अपने हाथ डालती जा रहीं थीं, किन्तु व्यक्तिवादी-पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 


....34.20-००५.४५/००३३७७ ००० सतत 344४3५१०००० कान १4४५ #ा/५॥९म १न४ का > न न प१०१७७७५५१५३००९थ४पराकजल रतन तनमन पर. सफिशकामोसबफा+ककककन»++»न॥ मनन े ५५ ३++3३+५५७३॥+७3५०७५५०५+ ३० भमक मन 5 नकमन+४५५५४०॥३०७५३५५३+५३+५ापपाअमकओी मन स “तक नमक न जे ध कप ऊक ना 3७०१५३०॥७ ३३७ पतला 




















» शीराज द्वारा उद्धता ए८९०॥7 ० ०४००५ 8.२ 





२२ लोकवित्त 


इससे अधिक हो भी नहीं सकता कि सरकारें अपने फौज, पूलिश, व्यवस्था आदि प्राथ- 
'मिक कार्यों के अतिरिक्त सार्वजनिक कार्य यथा लोकस्वास्थ्य, प्रकाथ, रेलों, सड़कों, 
तार, डाक आदि के लिए भी व्यय करें | कुछ रेल, तार आदि अर्धव्यवसायी कार्य के 
रूप में पूरी तरह हाथ में भी लिए जा सकते है 

शीराज ने तो एक आदर्श सीमा की कल्पना की है कि लछोकव्यय की है वहाँ 
तक है जहाँ कि यह अवस्था आ जाय कि यदि एक मुट्ठी और द्रव्य व्यय करने से जो 
हितवृद्धि होगी वह उसके लिए आवश्यक कर वृद्धि जनित अहित की तुलना में कम 
होने लगे ।* 

जैसा हम कह चके हें इस झताब्दी के उत्तराध में जो लगभग आधी दूुनियाँ में 
अर्थ प्रणाली लाग हो गई है, वह समाजवादी है । उसमें लोकव्यय की सीमा है ही 
नहीं । यद्यपि काल्पनिक आदर्श यह माना जा सकता है किन्तु इस अर्थव्यवस्था में लोक- 
व्यय की वृद्धि कभी हानिकर हो ही नहीं सकती । लछोकब्यय का विस्तार राजनीतिक 
व्यवस्था पर निर्भर अवश्य है परंतु अब राजनीतिक व्यवस्था जनसमृद्धि की ओर ही 
अधिकाधिक अग्रसर होती जा रही है, अतः: छोकव्यय का विस्तार बढता ही जायगा । 
अब सरकारी व्यय में प्रथम उद्दृश्य जनसमृद्धि होना चाहिए। उसके लिये आवश्यक 
परिस्थिति उत्पन्न करने के ही एक प्रयत्न का नाम प्रतिरक्षा और आन्‍्तरिक रक्षा 
रहेगा। उत्पादन के साधनों को कोई गुट दवा ब्यवित दबाकर न बैठ जाय और किसी 
के श्रम के फल को कोई दूसरा न हड़प जाय, ये परिस्थितियाँ उत्पन्न करना तो प्रथम 

ही किन्तु उससे भी प्रथम कतंव्य हे कि देश की जनता में पारस्परिक संघर्ष की 

स्थिति के स्थान में उत्पादन के लिए हादिक सहयोग की भावना उत्पन्न होने की स्थिति 
उत्पन्न हो जाय । 


वास्तविक और हस्तान्तरित व्यय 


वास्तविक व्यय वह है जिसमें सरकार क्रीतमाल अथवा सेवाओं का स्वयं उप- 
भोग करे, जो कि यदि सरकार न इस्तेमाल करती तो अन्य कार्य के लिए उपलब्ध 
“रहतीं, परंतु हस्तान्तरित व्यय में सरकार ऐसा उपभोग नहीं करती बल्कि उसका 
अधिकार औरों को दे देती है। हथियारबन्दी और शिक्षा प्रबन्ध आदि वास्तविक 
व्यय हैं, परन्तु लोकऋण के व्याज की अदायगी, पेन्शन आदि हस्तान्तरित व्यय हैं। 
स्मार्तें नामक एक अ्थंशास्त्री ने इसे अच्छा स्पष्ट किया है | ज्वारी और पेट दोनों ही 
अपव्यय करते हैं परन्तु ज्वारी के अपव्यय से संसार की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि 
कऋयशक्ति केवल एक जेब से दूसरी जेब में चली गई किन्तु पेटू ने पूराही नुकसान कर 

दिया क्योंकि उससे क्रणशक्ति का उपभोग कर उसे नष्ट कर दिया । 
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यह ध्यान में रखना आवश्यक हैँ कि बास्तविक व्यय की श्रेणी में ही हस्तान्त- 
रित व्यय भी आ जायगा यदि वह हस्तान्तरण विदेशी के हाथ में हुआ है तो। 
कि इस देश की लछोकवित्त व्यवस्था से वह निकल गया । यदि हस्तान्तरण स्वदेश 

में ही हुआ है तो ही वह अपनी दृष्टि से हस्तान्तरण हे । 


जैसा कि हम आगे विचार करेंगे, वास्तविक व्यय का प्रभाव देश के साम्पत्तिक 
उत्पादन के रूप और परिणाम पर पड़ता हूँ । किन्तु हस्तान्तरित व्यय का प्रभाव ऐसे 
अत्यक्ष नहीं. पड़ता | हां- अग्नत्यक्ष प्रभाव उत्पादन और वितरण दोनों पर पड़ता है । 


























३ 


लोक व्यय की कसोटियाँ 


लोक व्यय सरकार करती है । सरकार का इस प्रसंग में अथ है राजा, उसका 
अथमंत्री अथवा आज की अवस्था में राज्य या राइटपलि का नंत्रिमंडठ | सरकार के 





फल 


समक्ष यह प्रइत उपस्थित होता हैँ कि किसी व्यय की मद को रखें या न रकचे अववा 
कितना उसमें व्यय करें, कितना दूसरी मर्दों के लिये रकक्‍्खें । इस प्रतदन को हल करने 
की दृष्टि से ही लोकवित्त शास्त्रियों ने कुछ कसौटियाँ निर्धारित कर दी हैं । कसौ- 
टियाँ धीरे धीरे बनी हूं | अनेक अथंमन्त्री अपनी अपनी कठिनाइयों को बिश्ानों 
ओर विचारकों के समक्ष रखते गये । प्रारंभ में निरकश शासकों के समध्त मिलव्यमला 
का तो प्रशन ही न था। छोकहित भी बाद में आया । अनमति की कसोडी का अर्थ 
था कि अथमंत्री केवल राजा की अनमति प्राप्स करऊ, फिर कह चाहे कृछ भी करता 


में व्यय की अनुमति का तो प्रश्न ही नहीं उठा , सिर्फ़ / कर छाग करने की अन मति 
पाल्ियामेण्ट से ले लेनी आवश्यक हे / यही मुख्य मांग थी । 


शासक के जनसंपर्क के साथ ही जतता की संतुष्टि का प्रश्न उठ खड़ा हा 
और फिर अर्थमंत्री को सतर्क होना पद्ठा । 

फिण्डले शीराज ने चार मुख्य कसौटियाँ छोकव्यय के लिये सामने रक्तदी हैं । 

१ हित 

२ मितव्ययता 

३ स्वीकृति 

४ बचत 


इसके अतिरिक्त ३ कसौटियाँ और सामने आई हैं, जो कि श्री विश्वम्भरसहाय 
तथा श्री मालीराम ने अपनी पुस्तक “राजस्व की सररू रूपरेखा में प्रस्तुत की हैं :- 
५. लोच 


कु ६. उत्पादन वृद्धि 
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७, समान वितरण 


इस प्रकार हम इन सातों कसौटियों पर अलग अलूग विचार करेंगे। यद्यपि पुराने 
लेखक शीराज, डाल्टन आदि ने इन बातों को उन्हीं चार कसौटियों के पहलुओं के रूप 
में अन्तनिहित कर लिया है तथापि इन लेखकों ने मौलिक रूप में उन्हें सामने रक्‍्खा 
है, जो वास्तव में उनकी महत्त्वपूर्ण देन है । द 


१-हित की कसोटी-हित का अर्थ लोकव्यय के प्रसंग में अभी क्षेत्र विस्तार 
की अवस्था में है । पहले राजा का हित ही उसका अर्थ था | फिर हित के क्षेत्र में 
उसके सामन्‍त और उसी स्तर के अन्य व्यत्रित आ गये । यूनानी जनतंत्र वास्तव में 
स्वतंत्र नागरिकों का ही हित लोकव्यय की इस कसौटी के अन्तर्गत समझता था, दासों 
और स्त्रियों के हिंत कोई पृथक नहीं समझे जाते थे । भारतीय लिच्छिवी आदि गण 
राज्यों में भी यही अवस्था थी । 


अब हित का अर्थ हे देश की सम्पूर्ण जनता का हित । अधिकतम सामाजिक 
कल्याण की कसौटी अन्य सभी कसौटियों से महत्वपूर्ण है । बेन्थम ने प्रेस्टले से सीखा 
. कि अधिकतम संस्था का अधिकतम सुख ही नैतिकता तथा कानून का मूल आधार है। 
बेच्चारिया (१७६४) ने भी यही कहा । कुछ का ख्याल है कि शायद मारकस औरे- 
लियस तक इस विचार का मूल पहुँचता हो । शीराज अधिकतम सामाजिक कल्याण 
में तीन बातें गिनता है । एक, उत्पादन में वृद्धि, दूसरे, देश की समाज समष्ठि को 
विदेशी आक्रमण से बचाकर पूर्ण बनाये रखना और आन्तरिक शांति रखना तीसरे 
व्यक्तिगत आमदनियों की विषमता को यथासाध्य कम करना । द 


इस पर और अधिक विचार की आवश्यकता है । शीराज ने जो तीन बातें 
'गिनाई हैं उनके अन्तर्गत छोकव्यय की सभी मद आ जाने पर भी बात अस्पष्ट रह 
जाती है । परन्तु किस मद में कितना व्यय करना, उसकी एक जाँच निकल्सन ने 
'बताई है कि सभी मदों के व्यय में सम-सीमानत उपयोगिता प्राप्त हो सके । कुमारी 
साधना गुप्ता (प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने अर्थे शास्त्र के मूलाधार नामक पुस्तक के 
अपने विभाग में सार्वजनिक व्यय का जिक्र करते समय लिखा है “सामाजिक कल्याण 
का एक वस्तुनिष्ठ प्रमाण रखने वाले शासक के लिये समस्त समाज के धन तथा ऋण 
'की सम्भावनाएँ व्यय करने के लिये उपस्थित रहती हैं, और चूंकि सार्वजनिक व्यय 
'किसी समाज के धन तथा उसके घितरण को परिवर्तित कर सकता हैं इसलिये व्यय 
की किसी निश्चित रकम का वितरण विभिन्न दिशाओं में सम-सीमान्त उपयोगिता को 
ध्येय मानकर ही होना चाहिये ।* 
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* अर्थशास्त्र के मूलाधार पृष्ठ ५२० 














२६ लोकवित्त 


अधिकतम लोकहित की कसौटी का एक और पहल भी देखना पड़ेगा । केवल 
सम्पत्ति का उत्पादन बढ़ा देने से सार्वजनिक कल्याण नहीं हों जाता । भारत में अंग- 
रेजी शासन काल में आर्थिक उत्पादन मुसलमानी काल की अपेक्षा बहुत बढ़ गया 
था | क्ृषि में भी, उद्योग धन्धों में भी, परन्तु जनहित की अपेक्षा जनशोषण और 
अकल्याण ही अधिक रहा । यदि उत्पादन के आधिक्य के साथ वितरण की समानता 
को कार्यान्वित करने की ओर व्यय किया जाय तो ही जनकल्याण अधिकतम हों 
सकेगा । रक्षा और शञ्ञान्तिरक्षा की मर्दे सबसे अधिक आवश्यक हैं अवश्य, किन्तु इर्न्ह 
मंदों में सरकारें इस कसौटी की सबसे अधिक उपेक्षा करती हैं । सेनिक व्ययों के 
सम्बन्ध में यह निश्चय करना कि कहाँ इसकी सीमा है समाजवादी सरकारों के अति- 
रिक्त सभी सरकारों को कठिन पड़ा है। इसकी सीमान्त उपयोगिता खोजना और अन्य 
मदों की सीमान्त उपयोगिता से समानता बठाना बड़ा कठिन है । इस मद में बहुधा 
कुल आय का ४०३ से ७० % तक चला जाता है | लोकसभाकों इस पर बहस नहीं 
करने दी जाती । अनुमति केवल धमकी देकर ले ली जाती हे कि अन्यथा शत्रु को सब 
कच्चा चिट्ठा हाथ लूग जायेगा और गुट विशेष, जो फौजी नियंत्रण का अधिकारी है, 
के हित..पर सावजनिक हित निछावर कर दिया जाता है । 

कई बार ऐसा भी होता है कि पहले लोकहित की दृष्टि से जो व्यय प्रारम्भ 
किया था वह परिस्थिति बदलने पर भी चालू रह जाता है और कभी बहुत से अत्यन्त 
- लछोकहित के कार्य भी खाली हाथ का सामना करते हे । 


असमानता यथाशक्ति कम करने का विचार भी केवल बेकारी भत्ता देने के 
आधार पर सफल नहीं हो सकता । निर्धतता की तुलना में और कोई वस्तु अधिक 
व्ययसाध्य नहीं है, और भत्ता देने से गरीबों मिटती नहीं । प्रोफेसर जे. डी. बरनाल 
(ब्रिटेन) लिखते हें---सोवियट हाइड्रोजन विस्फोट की घोषणा से कम से कम एक 
भला प्रभाव पड़ा होगा कि सोवियत संघ के विकास की ओर ध्यान आकर्षित हुआ, 
यह किसी भी हथियार से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इतनी सफलता तो उन्हें मिल चुकी है। 
विज्ञान के उपयोग और शिक्षा के द्वारा जनता की बुद्धि के साधनों को वे प्रत्यक्ष कर 
चुके हैं । विश्वपुंजीवाद विशेष कर अमरीकी पूंजीवाद, सोवियत रूस से औद्योगिक 
विकास में काफ़ी आगे थे । इनका आगऊपन बहुत तेज़ी से समाप्त होता जा रहा है 
ओर तीन युद्धों में हुई रूस को भयानक हानि के बावजूद भी । यह एक ऐसी वस्तु हें 
जो एक समाजकादी देश में ही सम्भव है और ज्यों ज्यों वर्ष पर वर्ष निकलते जाते हैं, 
यह बात गले उतरती जायगी कि समाजवादी उत्पादन व्यवस्था प्रत्यक्ष और बौद्धिक 
रूप में ऊंची होती हैं। आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र में, उच्च उत्पादकता अधिक कठोर 
परिश्रम करने और मजदूरी न लेने का फल नहीं है | यह निर्भर हैं इस बात पर कि 
वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्रुतगत परिणाम कलपुर्जों के रूप में आते चले जाँव ; चीज़ों 
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को अधिक अच्छी, अधिक जल्द और कम माल लगाकर बनावें, क्योंकि न्यूनतम लागत 

उन देशों में नहीं पड़ती जहाँ मजूरी न्यूनतम है, बल्कि उसके विरुद्ध, निर्धनता, अस्व- 

स्थता , तथा अज्ञान के मुकाबले में और कोई वस्तु अधिक मँहगी नहीं होती | + 
इस प्रकार उत्पादन वृद्धि के लिये लोकव्यय का उपयोग अधिकतम जन 


ल्याणकारी तभी हो सकता है जब प्रो. बर्नाल के उपरोक्त उद्धरण पर ध्यान रख कर 
व्यय किया जाय । 























इस संबंध में एक और बात भी ध्यान देने योग्य है कि किसी एक व्यक्ति 
अथवा सम्प्रदाय अथवा: थोड़े से व्यक्ति समूह के लिये ही व्यय न किया जाथ, जब तक 
कियातो 
न्‍ क-व्यय की रकम नगण्य न हो 
ख-न्यायालय में उसका हक सिद्ध न हो सके 


ग-सरकारी नीति के लिये आवश्यक न हो, जैसे किसी व्यक्ति विशेष को 
किसी कार्य के लिये पारितोषिक आदि देना अथवा जैसे अँगरेज सरकार भारत में 
ईसाईयों के स्कूल और गिरजाघरों को मदद देती थी । मुसलमान, हिन्दू आदि को 
नहीं देती थी । इस सम्बन्ध में श्री प्राणनाथ बिद्यालंकार लिखते हें कि “भूखे मरते 
हुए दरिद्रों तथा कार्य में अशक्त वुद्धों को राजकीय सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि 
ऐसे स्थलों में राजकीय धन व्यय की उफ्योगिता जीवनोपयोगी उपयोगिता है । 
जीवन संरक्षण के सम्मुख शिक्षा आदि के सम्पूर्ण व्यय गौण हैं । इसी प्रकार दरिद्र 
लोग शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, अतः राजकीय धन व्यय के द्वारा उनको 
शिक्षा मुफ्त दी जाय ॥7 » 





२ मितव्ययता की कसौटी 


मितव्ययता तो हित के ही अन्तर्गत आ जाती है, क्योंकि फजूलखर्ची से अनेक 
“हित के काम धरे रह जाते हैं और इच्छित प्रभाव उत्पादन आदि पर नहीं पड़ पाता । 


यदि वित्त व्यवस्थापक कमजोर हैं तो उस कसौटी का बहुधा उल्लंघन होता 
है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने निजी व्यय के सम्वन्ध में हमेशा सतक रहता है उसी 
प्रकार छोकवित्त व्यवस्थापक को भी हमेशा, हर रकम पर सजग और चौकन्ना रहना 
आवश्यक है कि माल अथवा सेवा, जिस किसी वस्तु के लिए सरकार व्यय करती हे, 
उसका दाम उचित दिया जा रहा है और क्‍या वह आवश्यक है ही । भारत में भी 
अनेक व्यक्तियों की सेवाओं का अँगरेजी राज्य में इतना मूल्य दिया जाता था जो 
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२८ लोकवित्त 


संसार में कहीं नहीं दिया जाता | उदाहरणार्थ बाइसराय, गवन रा और अन्य अनेक 
अफ़सरों के वेतन और भत्ते ) 

, सामान के दामों में तो लगभग हमेशा ही ऐसा होता रहा है, खास तोर से 
गुलाम देशों में अँगरेज व्यापारियों को सढ़ी से सड्ठी चीज के दाम उसके उचित मत्य 
से अनेक गुने दिये गये हैं । कुछ ऐसे छोग सरकार में घुस जाते है जो सारी अर्थ 
व्यवस्था को गन्दी कर डालते हैं, जेंसे स्वतस्त्रता के बाद भारत में इंगलड से जीप- 
गाड़ियाँ खरीदने में धोखादेही और अपब्यय हुए । 





३ स्बीक्षति की कसौटी 

लोकव्यय जिस कर्मचारी को करता दे उसे सम्बन्धित अधिकारी से पूर्व , 
स्वीकृति ले लेनी आवश्यक हैं। मंत्रिमंडल को लोकसभा से, और कमचारियों 
को अर्थमंत्री से । इस कसौटी का सर्वोपरि अर्थ तो यह है कि किसी भी मंत्रिमंडल को 
हर सम्भाव्य व्यय के लिए लोकसभा की खुली स्वीकृति छेनी चाहिए। लोकसभा में 
पूरी बहस, काटछाँट होकर पास हो जाय वही व्यय करना स्वीकृति से किया हुआ 
व्यय हैं । शीराज ही से हम एक उदाहरण संक्षेप में यहाँ देते है->भारत की एक 
प्रान्तीय सरकार ने एक बंगला बनवाना आवश्यक समझा । अप्रैल १०२० में बनना 
शुरू हो गया । लागत में १,९७०००) रुपये का बिल भारत सरकार के पास स्वीकृति 
के लिए जून में भंज दिया गया क्योंकि प्रान्तीय सरकार ३००००) से अधिक बिना 
केन्द्रीय आज्ञा के नहीं व्यय कर सकती थी। केद्र को बंगला आवश्यक नहीं जंँचा, 
खास तौर से ऐसे बगल की मामूली तौर पर लागत ९०००)से अधिक नहीं आती और 
उन्होंने 'ता' कर दी. पर बंगला बन गया। अब जब बन गया, तो दाम देना ही पड़ा 
और २० गुना देना पड़ा। कितना अपव्यय है ! बिना पूर्ब-सवीकृति व्यय करने से कितनी 
भारी हानि हुई ! यह ग़लूती बाद में हिसाब परीक्षक विभाग ने पकड़ी । इस स्वीकृति 
की कसोटी के सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि-- 


क--किसी अधिकारी को ऐसा व्यय नहों अधिकृत करना चाहिए जिसके 
परिणामस्वरूप व्यय बढ़ेगा और उसके अपने अधिकार से बाहर की बात हो जायेगी । 
ख--ऋण को जिसलिए लिया गया है उसी मदमें व्यय करना चाहिये और 
उसके व्याज और मूल की अदायगी का प्रबन्ध करके ही व्यय करना उचित है। इससे 
वह उन म॒दों में खचे होने से बच जायगा जिनमें चालू बजट से व्यय मंजूर है । 
४ बचत की कसौटी 


द यह बहुत ही अच्छा तरीका हैँ कि आय अधिक रहे और व्यय उससे कम ही. 
हा रहे, परन्तु कुछ का विचार है कि सरकारी मामलों में यदि आय हलरूकी सी कम ही 
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रहे तो मितव्ययता में सहायता मिलती है । ग्लैडस्टन को कहना है कि “फिजूलखर्ची 
के कारण क्रान्ति और सत्यानाश नहीं होते बल्कि आय और व्यय के संतुरून को खो 
बेठने से बड़ें होती हैं । जो व्यय किया जाय उसके लिए यदि लोग देते हैं तो 
कोई दिक्कत नहीं हो सकती ।” शीराज का मत है कि आय, व्यय से कुछ अधिक 
होनी चाहिए अथवा व्यय के इस अध्याय में यों कहें कि व्यय आय से कुछ कम ही 


होना चाहिए, परन्तु हमेशा बचत करते रहना और उसी के लिए जनता को अधिक 


कर भार से लादते रहना भा कल्याणकारी नहीं हो सकता । चाणक्य के काल में | 


बचत अत्यन्त आवश्यक थी क्योंकि सरकार की स्थिति आज की भाँति सुदृढ़ नहीं थी । 


आज की भाँति वित्त विकास नहीं हुआ था, परन्तु आज तो बजट को संतुलित रखना ही 
उचित है इसलिए हम इस कसौटी को संतुलन की कसौटी ही कहना अधिक उपयुक्त 


समझते हैं । यह कसौटी व्यय और आय दोनों पर ही लागू होती है । 


लोच की कसोटी 


इसके प्रतिपादकों की राय में लोकव्यय पूर्णरूपण लछोचदार होना चाहिये । 
परिस्थितियों के अनसार लोकव्यय में कमी वेशी करना सम्भव होना चाहिए। अनेक 
ऐसे मौके हो सकते हें जबकि अदृष्ट आवश्यकताएं आ खडी हों तो उस समय व्यय 
बढ़ाया जा सके और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आय की कोई एक अथवा 


अधिक मद्दें अचानक सूख जाँय । उदाहरणार्थ शराब का आयात कर इसलिये: 
सूख जाय कि छोग देशी ठर्रा ही पीने लगें । ऐसी अवस्था में लोक व्यय तुरन्त कम 
किया जा सके । परन्तु यदि लोकव्यय वास्तव में जन-समृद्धि में रऊग रहा हैं और 
उत्पादन वद्धि तथा वितरण समानता के फलस्वरूप जनता को लोकव्यय का प्रत्यक्ष 


लाभ अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति आने की सम्भावना नहीं के बराबर रह 
जायगी क्‍योंकि जनता साननन्‍द सरकार को अन्य किसी' प्रकार का कर आदि देने को 
राजी हो जायगी । 


परन्तु व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था में व्यय में लोच रखना यहा कठिन कार्य है ।' 


सरकारी व्यय के अधिकांश को हडपने वार गुटों पर तो सरकार कुल्हाड़ा चला 


नहीं सकती क्‍योंकि वे उस सरकार के स्तम्भ होते हैं अत: सावंजनिक सेवा कहे जाने 


वाले कार्यी में ही कटौती की जाती है । छोच का प्रभाव साधारण जनता के विरुद्ध _ 


ही पड़ता है । 
६- उत्पादन वुद्धि की कसौटी 


यद्यपि यह कसौटी लाभ की कसौटी के अन्तर्गत ही आ जाती है फिर भी 
इसका अपना महत्व है और बहुत प्रभावशाली महत्व हैं । बल्कि यह कसौटी अन्य 




















सभी से पहले गिनी जानी चांहिये, इसी कसोटो का यदि पूरा ध्यान रक्खा जाय तो 
देश समृद्ध होता चला जाय । 

इस कसौटी का अर्थ है कि देश की सरकार का एक भी पंसा इस प्रकार व्यय 
नहीं होता कि उससे उत्पादन को अधिकतम सहायता न मिले, भारत सरकार द्वारा 
खाद का कारखाना, बड़े बड़े जलबन्द आदि इस ओर प्रयत्न हें। परन्तु इनमें छगे 
रुपये का बहुत सा भाग बड़े गुटों की जेबों में जाकर ताले में पड़ गया और इसकी 
उत्पादन शक्ति समाप्त हो गई । भारतीय व्यय अभी अधिकांश व्यक्तियों को उत्पा- 
दन शक्ति को उपयोग में आने से रोके हुए हैं। इस कसोटी पर केबल समाजवादी 
बजट ही सही उत्तर सकते हैं । हाँ हमारी जेसी वेयक्तिक लोकव्यय व्यवस्था में भी 
व्यय को ब्रिटेन या अमेरिका की भांति काफी हद तक उत्पादन बद्धि-सहायक बनाया 
जा सकता हैं। 


लोक व्यय की एक कसौटी और हैँ । एक लेखक का मत है कि “उत्पादन की 
दृष्टि से लोक व्यय के वे रूप सामाजिकत: बांछित है जिनसे उत्पादन शक्ति अधिक 
'बढ़गी, बजाय उस अवस्था के जबकि वही रूपया व्यक्तिगत हाथों में रहता । 


७-समान वितरण 


यह भी एक बहुत आवश्यक कसौटी हैँ । उत्पादन यदि समानता से वितरित नहीं 
होता तो हमारे देश की तरह कुछ घरों में पड़ा सड़ता है । अनेक उत्पादन के साधन 
असमान वितरण के कारण कुछ हाथों में रह कर बेकार पड़े हैं और अधिकांश लोग 


० 


इस प्रकार ये कसौटियाँ बड़ी लाभदायक हें। इन पर हम अपने हर बजट के लोक 
व्यय को कस कर देखें तो पता चलेगा कि देश की वित्त व्यवस्था कहाँ तक ठीक 
काम की हैँ। 
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लोकव्यय का वर्मीकरण 


विज्ञान का तरीका यह हैँ कि किसी बात को समझने के लिये हम उसे कुछ सुगम 
भागों में विभाजित कर लेते हैं । यह विभाजन या वर्गीकरण भिन्न दृष्टिकोणों से हो 
सकक्ता है। वर्गों के नाम भी इसी दृष्टिकोण के आधार पर होंगे। दृष्टिकोण, किसी वस्तु को 
विशेष पहलू से, अध्ययन करने के लिये, देखना है । अध्ययित सामग्री को सूक्ष्म छानबीन 
के छिग्ने विभिन्न कसौटियों पर कसना होता हैं, विभिन्न घोलों में घोलना होता है। यही' 
नहीं,डुससे भी अधिक 'छोकवित्त' के विषय में यह बात सच है । लोकवित्त की हर छोटी' 
बड़ी रकम के आदान भ्रदान, उसकी विधि उसके पात्र, उसके उद्गम, उसकी अवधि 
आदि अमी के, देश के विशिन्न सामाजिक स्तरों, अंशों और सम्पूर्ण पर अनेक प्रकार 
के बड़े शहरे प्रभाव पड़ते हैं । 








कंगरेजी शासन काल में लोकवित्तीय कृुव्यवस्था के कारण ही भारत महा 

दारिद्र. और हीनोत्साह हो गया था और लोकवित्तीय सुव्यवस्था ने ४, ५ ही वर्ष 
में चीन को दरिद्रता के चंगुल से बाहर निकाल लिया । अतः: लोकव्यय का महत्त्व 
देखते हुए उसे बारीकी तक समझना आवश्यक हैं और इसके लिए वर्गीकरण भी ॥ 
किन्तु वर्गकश्ण ऐसा होना बहुत कठिन है कि विभिन्न वर्गों में लौहभित्ति खड़ी हो 
जाय । केवल मोटे तौर पर ही विभिन्न वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं, वेसे एक की 
दूसरे पर प्रतिच्छाया तो पड़ती ही हैँ । उदाहरण के लिये उत्पादन की दृष्टि से यदि 
हम कुल लछोकव्यय के मोटे दो भाग करें, उत्पादक और अनुत्पादक तो सैनिक और 
पुलिस व्यय अनुत्पादक वर्ग में रक्खे ही जायेंगे और कार खाने, उत्पादन की वैज्ञानिक 
शोध, रेलें, आदि उत्पादन में आयेंगीं। किन्तु यदि गहरी दृष्टि से देखे तो क्‍या देश की 
बाह्य आक्रमणों से रक्षा और आच्तरिक शान्ति रक्षा उत्पादन कार्य के लिए आवश्यक 
नहीं हैं ? उनके बिना तो उत्पादन असम्भव है, या हो भी जाय तो दूसरा उसे लट' 
ले जा सकता है । अत: वर्गीकरण केवल मोटे तौर पर सुलझे प्रकार से दृष्टिगत करने 

के लिए ही होता है। श्री मेहता तथा अग्रवाल ने अपनी अँगरेजी पुस्तक 'पब्लिक फाइ- 

नेन्स ध्योरी एण्ड प्रेक्टिस' में अन्य लेखकों के वर्गीकरणों की इस आधार पर भी आलोचना 
की हे (पृष्ठ ३१) किन्तु अपने वर्गी में इसी असंगति पर मजबूरी प्रगट की है (पृष्ठ ३६)॥ 




















द ३२ लोकवित्त 


जलदूढ़ पार्थक्य ऐसे वर्गीकरणों में असम्भव सा ही है । वर्गीकरण अनेक दष्टिकोर्णां से 
हो सकता है । एक दृष्टिकोण से कुल व्यय को देखने से उसमें से कई ऐसे ब्यय निकल 
आते हैं जो एकसे हैं। उन्हें हम एक वर्ग में रख देते हैं जैसे प्रतिरक्षा सम्बन्धी सनिक 
व्यय तथा आन्तरिक शान्तिस्थापन संबंधी पुलिस व्यय उत्पादन की दृष्टि से दोनों 
अनुत्पादक हैं। इसी प्रकार रेलों और उत्पादक शोध पर किये जाने बाल्ड ब्ययों को 
एक वर्ग में रकखा जा सकता हैं क्योंकि दोनों उत्पादन में महायक हैं | दरिद्र सहायता 
तथा आन्तरिक ऋण का व्याज दोनों एक कोप्ट में रवखे जा सकते है बया।कि दोनों 
हस्तान्तरित वर्ग के व्यय हैं। उनमें प्रतिरक्षा आदि की भाँति सरकार सीधा उपभोग 
नहीं करती बल्कि जनता के कुछ लोगों से क्रशक्ति कर या ऋण रूप में लेकर दूसरों 
के हाथ में दे देती है । 

इंगलेण्ड में कालविन कमेटी द्वारा, जो राष्ट्रीय ऋण और कर सम्बन्धी जाँच 
क्रर रही थी, किया हुआ वर्गीकरण इस प्रकार है :-- 

१ विदेशी ऋण पर व्यय 

२ आन्तरिक ऋण का व्याज 

३ आन्तरिक ऋण का चुकाना 

४ पेंशनें 

५ प्रतिरक्षा 
सामाजिक व्यय 
७ अन्य व्यय 


हि 2। 


# 
त्ृः ३ 


यह कालविन कमेटी का वर्गीकरण बजट की छानबीन या उसकी योजना को 
सुलझे रूप में रखने के लिए विशेष काम का नहीं है । यह तो एक विशेष उद्देश्य से 
विशेष अवसर पर किया गया वर्गीकरण हैं । 

हित के आधार पर वर्गीकरण 


जर्मन लेखक कोहन और अमेरिकी लेखक प्लेहन ने इसी आधार पर वर्गीकरण 
किये हैं :-- द 


१ सभी के हित का व्यय-यथा, प्रतिरक्षा 
२ वर्गविशेष का हित, किन्तु अप्रत्यक्ष तौर पर सार्वजनिक हित-यथा वृत्ति- 
हीनों की सहायता _ 
३ व्यक्ति विशेषों को विशेष छाभ, साथ ही सामान्य छाभ सभी नागरिकों 
को--न्याय व्यवस्था, जनमार्गों का निर्माण तथा मरम्मत । 
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४ व्यक्ति विदेषों के ही हित का व्यय-यथा सरकारी उद्योगों पर व्यय _ 

यह वर्गीकरण जनहित की दृष्टि से बहुत अच्छा है । हम जो एक नया वर्गी- 
करण, व्यय की एक कसौटी 'समान वितरण' के आधार पर दे रहे हैं उसका यह अच्छा 
पूर्व रूप है । कोई व्यय जनसाधारण में सभी के लाभ का है और कोई व्यक्तिविशेषों 
को ही लाभ दे पाता है, किन्तु यह फिर भी हमारी समस्या को हल नहीं कर पाता । 
आज की स्थिति में इस प्रकार का वर्गेकरण जनहित की केवल दिखावट करनेवाली 
'सरकारों के लिए ही उपयोगी हो सकता है । 


शीराज ने एक इस सुझाव पर भी विचार किया है कि हित आधारी वर्गीकरण 

में प्रत्येक वर्ग के साथ कर-वर्ग का भी सम्बन्ध जोड़ दिया जाय । उदाहरणाथ, 

'शिक्षा व्यय तथा अन्य सामाजिक व्ययों को आवश्यक पदार्थों के करों के साथ जोड़ दिया 

जाय । अर्थात्‌ इस गठबंधन के अन्दर जो व्यय की मर्दे हैं उनको इसी के अन्दर बँधी 

आय की मदों से पूरा किया जाय । इसी प्रकार जनमार्ग निर्माण को मोटर कर के 

साथ जोड़ा जाय और आन्तरिक तथा बाह्य ऋणों का व्याज तथा मूल का भुगतान 
आय-कर में से ही हो आदि । 


इस प्रकार आय और व्यय का एक लेखा रखना अनिवार्य हो जायगा । इससे 
व्यवस्था में काफी कठिनाई होनी अनिवायें है । 


आय के आधार पर वर्गीकरण 


यह सेवा के बदल की आय के आधार पर किया गया हैं । 

१ व्यय, जिसके बदल में प्रत्यक्ष आय नहीं होती । यथा, वृत्तिहीनों की सहा- 
'यता अथवा बहुधा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई आवक नहीं-यथा युद्ध व्यय । 

२ जिस व्यय से प्रत्यक्ष आय नहीं परंतु अप्रत्यक्ष आय हो-शिक्षा (क्योंकि 
शिक्षित लोग भिखारी तथा अपराधी से अधिक अच्छे कर दाता होते हैं और सरकार 
पर कम बोझ बनते हें । 

३ अधरी आवक के व्यय-शिक्षा, जिसके लिए फीस ली जाय, इम्दादी रेल, 
जो कुछ आय दे । 

४ व्यय पूरक या कुछ मुनाफा भी दें। 

डाकखाना, सड़कें गैस कारखाने और सरकारी उद्योग । 


यह॒वर्गीकरण राजनीतिज्ञों के काफी काम का है । जिन्हें बजट में व्यय की 
पूति का ध्यान रखना है, उन्हें इस वर्गीकरण से बहुत सहारा मिल सकता है । 

इसी आधार पर अँगरेजों के यहाँ की गिनावट कुछ ही पहले दो भागों में थी । 

१- सामान्य व्यय 
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२- स्वपूरक व्यय-+डाकविभाग आदि 

असैनिक अनमानों के ९ वर्ग किये जाते थ 

४- केन्द्रीय सरकार और वित्त--यथा लोकसभा, लाइसभा, कोप, शाही 
कमीशन । ह 

२- विदेशी तथा साम्राज्यिक--यथा राजदूत, व्यापारदूत, विदेश सम्बन्धी 
कार्यालय, औपनिवेशिक कार्यालय, राष्ट्रसंघ । 

३- गृहविभाग--न्याय और कानन । 

“- शिक्षा--यथा शिक्षा समितियाँ, अजायबधघर, विश्वविद्यालय कॉलेज । 

५- स्वास्थ्य, शक्षम, बीमा--यथा स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वृद्ध 
विधवा पेंशनें । 

६- व्यापार और उद्योग- यथा, कृषि मंत्रालय, व्यापार-समिति, चुकन्दर 
चीनी सहायता, सड़क, कोष, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध । 

'9- सामान्य सेवाएँ । 

८- पेंदने । 

- विभिन्न । 

अंगरेजों के यहाँ सामान्य व्यय तथा स्वपुरक व्यय का बर्गकिरण निकलूसन 
के वर्गकरण से अधिक भिन्न नहीं है । असेनिक व्यय के ९ विभाग तो केबल मदों के 
प्रदर्शक हैं जो सरकार के विभिन्न कार्यो के आधार पर ही अधिक हैं। कार्यों के 
आधार पर तो बजट को समझना आवश्यक है ही क्योंकि उसकी व्यवस्था उसी तरह 
करनी पड़ती है । श्री मेहता तथा श्री अग्रवाल ने अपनी अंगरेजी पूस्तक पब्लिक 
फाइनन्स-थ्योरी एण्ड प्रविटस में लोक व्यय के वर्गीकरण का जिक्र करते हुए एक 
वर्गीकरण उत्पादक और अनुत्पादक भी किया है किन्तु उसका तात्पर्य वहां देश में 
सम्पत्ति उत्पादन में सहायक होने से नहीं है जैसा कि शीर्षक से प्रगठ होता है, वरन 
सरकारी आय जुटाने के सामर्थ्य को ही उन्होंने उत्पादक का नाम दे दिया है । आय 
जुटाने के सम्बन्ध का वर्गीकरण तो निकल्सन ने किया है ही फिर इस नाम से अरूग 
वर्गकिरण उसी अर्थ में करना बेकार है । हिन्दी पुस्तक "राजस्व की सरल रूपरेखा' के 
लेखक श्री मालीराम तथा श्री विश्वम्भर सहायजी ने इस वर्गीकरण का सही अर्थ 
लिया हैं। हम भी यही अर्थ लेकर इस वर्गीकरण को आगे दे रहे हैं । 


उदृश्य के श्राधार पर वर्गीकरण 


आडसम्स ने छोकव्यय का वर्गीकरण कार्य के अनुसार किया है, 
१ रक्षार्थ कार्य 
(क) सैनिक 
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(ख) पुलिस और न्यायारूय 


(ग) सामाजिक खराबियाँ मिटाना ( जेल. पागलूखानें, गरीब घर, सफ़ाई 
इत्यादि ) के 


२ व्यापारिक कार्य 
३ विकास कार्य 
(क) शिक्षा 
(ख) मनोरंजन 
(ग) निजी व्यापार 
(घ) सार्वजनिक खोज तथा सामाजिक अंकों का एकत्रीकरण 


(डः) देश के अन्य विकास कार्य, यथा जन,कार्य ( ?प0]0 छ०7]:5 ) बंदर- 
'गाह और प्रकाश स्तंभ । 


आउड्स्स द्वारा रक्षार्थे, व्यापारिक तथा विकास वर्गों में विभाजित करना 
अबब्य ही उद्देश्यों की दृष्टि से बजट योजना में सहायक होगा। इससे सरकार के 


क॒तंव्यों की ओर भी दृष्टि जाती हैं और बजट को अध्ययन करने में अच्छी सहायता 
'प्राप्त होती है । 


आवश्यक और वेकल्पिक 


मिल का वर्गकिरण हे-- 
(१) आवश्यक 
(२) वेकल्पिक 


मिल का वर्गीकरण, आवश्यक और वैकल्पिक ऐसा ही है जेसा शी राज का प्राथ- 
-मिक तथा गौण । इस वर्गीकरण का आधार यह विचार है कि सरकार का अनिवाय॑ 
कर्तव्य है रक्षा, शान्ति आदि । अत: उनको तो अनिवायें अथवा आवश्यक वर्ग में रक्खो 
और बाकी सरकार की मर्जी है, उसे वह करे न करे, किन्तु यह स्थिति अनुत्तरदायी 
"सरकारों पर ही लागू हो सकती है । आज यह वर्गीकरण हमें कोई सहायता नहीं कर 
सकता । आज सरकार शासक नहीं है । 'शासकत्वँ सरकार नामक संगठन में से 
" निकाल कर फेंका जा रहा है । वह केवल जनता के उन कार्यों को मूर्तं रूप देने के 
लिये संगठित की जाती है जिनको येंयक्तिक प्रयत्न अथवा छोटे संगठनों ढ्वारा नहीं 
“किया जा सकता, अत: जनता के हर प्रकार के समृद्धि कार्य करना उसके महा कतंव्य 
का मूल मंत्र है। इसलिये अब सरकार के लिये वेंकल्पिक जैसी वस्तु कोई नहीं रह गई। 


“आवश्यक, लाभप्रद, सजावटी 
रोशर ने वर्गीकरण किया है इस प्रकार- 
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(१) आवश्यक 
(२) छाभप्रद 
(३) अनावश्यक अथवा सजावटी 


रोशर के वर्गीकरण के विषय में भी वही बातें छागू होती है जो मिल के बर्गी- 


करण पर । रोशर ने सम्भवत: उत्तावछी को ध्यान में रख कर ये वर्ग बनाये हें। 
आवद्यक, जो तुरन्त करना हैं । राभप्रद की बारी उसके बाद आयेगी और तीसर वर्ग 
का व्यय तो फिजल हे; केवल जनता को अ्रम में डालने अथवा बहलाय रखन के 
लिये ई 


हस्तान्तरित, अहस्तान्तरित 
प्रोफेसर पीग्‌ द्वारा छोक-व्यय के दो विभाग किये गये हैं -- 
(१) हस्तान्तरित 
(२) अहस्तान्तरित 


स्तान्तरिक व्यय सरकारी आय को केवल औरों में बाँट देना है जसे-वर्दों की 


पेंशन आदि । अहस्तान्तरित व्यय सीधा उपभोग होता है । उदाहरणार्थ सेना आदि 
का खर्च, सरकार जो कर दूसरों को देती है, बाहरी ऋण का व्याज और चुकाब, कर्म- 


चारियों के बेतन । श्री पीगू की राय है कि अहस्तान्तरित व्यय वास्तविक हे । इसमें 
समाज के साधन वास्तव में सरकार द्वारा इस्तेमाल हो जाते हैं । पीगू का यह वर्गी- 
करण कोई विशेष कारगर नहीं हैँ। अहस्तान्तरित व्यय तात्कालिक सेवाओं तथा 
सामान की खरीद में लगता है । यह खरीद सरकार अपने हाथ से करती है । परंतु 
हस्तान्तरित व्यय से सरकारी बजट के इस भाग का अन्दाज़ रूग जाता हैं जिसे वह 
जनता के जन विशषों के हाथ में दे देती हैं । व्याज जो आन्तरिक ऋणदाताओं को 
दिया जाता है, हस्तान्तरित क्रमशक्ति हैं । यह ऋग का क्रय मल्य है । इनसे जनता 
को लाभ नहीं | हाँ-दरिद्र या वृद्ध भत्ते जन सहायक हैं, पर यह वर्गीकरण इसे प्रगट 


नहीं करता । इस वर्गीकरण से जो एक विशेष छाभ है वह यह है कि जब अहस्तान्त- 
रित व्यय बढ़ता है तो यह समझने में आसानी होती है कि वैयक्तिक क्रशक्ति खिच- 


कर सरकार के हाथ में आ रही है, परतु हस्तान्तरित व्यय के बढ़ने की अवस्था में या 
तो सरकारी क्रयशक्ति उधर खि्ेंगी अथवा नये कर लूगाकर सरकार अपनी: क्रय-दशक्ति 
को पुन: पूरित कर लगी । 


हस्तान्तरण का, चूँकि, अर्थ है करदाता से लेकर अन्य व्यक्तियों को क्रय-शक्ति 


देना, अतः यदि दोनों की आवश्यकता की वस्तुओं में अन्तर हुआ तो वस्तुओं के उत्पा- 
. द्चन पर भी प्रभाव पड़ेगा। करदाताओं की माँग की वस्तुओं के उत्पादत से पूँजी 
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निकल कर नये क्रय-शक्तिवानों की माँग की वस्तुएँ बनाने लगेगी । हाँ, यदि दोनों की 
माँग की वस्तुएँ वही रहीं तो कोई ऐसी उथल पुथल नहीं होगी । 


महत्व के आधार पर 


श्री शीराज के अनसार आददों वर्गीकरण कार्यों के अनुसार होता हैं । 

उसके मख्य दो भाग हैं - 

(१) प्राथनिक 

(२) गाण 

प्राथमिक में चार मुख्य बातें आती हैं:- 

(£) प्रतिरक्षा---नौ सेना, फ़ौज और वायुसेना । 

(२) कानून और न्‍्याय---न्याय विभाग, जेल तथा पुल्सि आदि । 

(३) व्यवस्था ((2ज़] 34फ्र0509007)- सरकारी कर्मचारियों के 
वेतन, विधान सभाओं के व्यय, विदेश में अपने प्रतिनिधियों के व्यय । 

(४) ऋण भुगतान और व्याज । 

गौण व्यय में शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, दरिद्र वृत्ति, बेकारी बीमा, दुष्काल वृत्ति 
आदि शामिल होते हैं । 

इस वर्गीकरण पर वही बात लागू होती हूँ जो मिल के वर्गीकरण पर। शीराज'' 
इस बात पर जोर देते हैं कि कैसी भी सरकार हो उसे रक्षा, शान्ति आदि कायें तो. 


करने ही पड़ते हैं, पर॑त्तु आज जन शिक्षा और जन स्वास्थ्य भी उतने ही आवश्यक: 
के बल्कि अधिक । 


डाल्टन के अनुसार मुख्य दो विभाग हें :- 

(१) अनुदान 

(२) क्रयमूल्य क्‍ 

जब सरकार जो व्यय करती हैं उसके बदले में उसे उसी बक्त कोई सेवा 
अथवा वस्तु मिल जाती हँ तो वह व्यय क्रय-मूल्य है, और जिस व्यय के बदले : 
में सेवा या वस्तु तुरन्त कुछ नहीं मिलती, वह अनुदान है । परन्तु इस वर्गीकरण में 
भी दोनों वर्ग एक दूसरे पर अन्‍्तर्छाया डालते हैं। उदाहरण के लिए ऋण का व्याज , 
जो दिया जाता हैं उसके बदले में कुछ नहीं मिछता अतः: वह अनुदान हुआ परन्तु 
ऋण मिलने को एक शत व्याज ही है । उसके बिना ऋण मिलता ही नहीं । अतः: 


व्याज ऋण का मूल्य हो गया । यदि व्याज को अन॒दान ही मानें तो दरिद्रता और 
व्याज एक ही. श्रेणी में आ जायेंगे । 
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अनुदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है । प्रत्यक्ष अनुदान वह है जिसका 
लाभ जिसे अनुदान दिया जाय उसी को मिले जेसे वद्ध-भत्ता, परन्तु अप्रत्यक्ष अनु- 
दान में वह उद्दिष्ट के पास चक्कर खाकर पहुँचता है, जैसे किसी कारखाने को दी 
गई सहायता । उससे मार का उत्पादन सस्ता होगा और जनता को बह माल कम 
दाम पर मिलेगा । अथवा विक्रय-मूल्य का कुछ भाग ही सरकार भगत छती है , हाँ 
यदि अनुदान में प्राप्त रुपये का व्यय ही न किया जाय तो अप्रत्यक्ष छाम किसी 
को न होगा । 

डाक्टर डाल्टन ने व्यय के उद्देश्यों का विचार करते समय व्यय को ओर भी 
दो वर्गों में विभाजित किया है-- 

(१) देश के सामाजिक जीवन को बाहरी अथवा आंतरिक विध्वंसक 
शक्तियों से बचाना । 

(२) सामाजिक जीवन का स्तर ऊँचा करना 


इस वर्गीकरण में एक नई और शुभ आकांक्षा अन्तनिहित है । रक्षा-शान्ति के 
विचार के साथ साथ दूसरा भाग गौण या सजावटी नहीं बतलाया बल्कि उसे सामा- 


जिक स्तर को ऊँचा उठाने का वर्ग कहा है । उन्होंने वास्तविक लोकव्यय के निम्नां- 


'कित ७ विभाग किये हैं । 


(१) युद्ध और शान्ति में फौज और पुलिस का व्यय 

(२) न्याय 

(३) देश के वेधानिक प्रधान (5क0707ं9 3००७०) के व्यय, राजा 
और उसके दरबार का व्यय, राजदूतों का व्यय 

(४) सरकारी मशीन (मंत्रिमण्डल, विधान सभाएँ और कर्मचारी) 

(५) लोकऋण, ब्याज, चुकाव और प्रबन्ध 

(६) उद्योग व्यापार विकास, विदेशों में व्यापार दूत, औद्योगिक तथा व्यापा- 


'रिक कार्य, जेसे-सिवका, प्रबन्ध, डाकखाना, रेल, सड़कें आदि । 


(७) सामाजिक व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्धवृत्ति, दरिद्रवृत्ति, बेकारवृत्ति 
आदि । 


थरिवर्ती तथा अपरिवर्ती 


.. श्री मेहता तथा अग्रवाल ने यह वर्गीकरण अपनी ओर से सामने रक्खा है । 
वे कहते हैं कि अपरिवर्ती व्यय वह है जिसके द्वारा आयोजित सेवाओं का जनता द्वारा 
उपयोग करने अथवा न करने से उसमें घटाबढ़ी नहीं होती जैसे सैनिक व्यय । 


परिवर्ती व्यय जनता के उपयोग से बढ़ता है और अनुपयोग से घटता है ॥ 











व्यय ] .... लछोकव्यय का वर्गीकरण ३९ 


जसे डाक विभाग का व्यय । परन्तु कोई भी विभाग हो, कुछ न कुछ व्यय तो अपरि- 
वर्ती होता ही है, चाहे उसका उपयोग कम लोग उठायें अथवा अधिक । द 


इस वर्गकिरण के परिवर्ती वर्ग के व्यय पर जनता नियंत्रण कर सकती है, 
उसकी सेवाओं का उपयोग करके या न करके । 


उत्पादक और अनुत्पादक 


हम पहल ज़िक्र कर आये हैं कि हम इस वर्गीकरण को इसके असली अर्थ में 
मानते हैं । अर्थात्‌ सरकार का वह व्यय जो देश के आर्थिक उत्पादन में सहायक 
होगा; सीधे मशीन औजार कच्चा माल आदि कारखानों या कृषिकार को देकर, 
अथवा उत्पादन के लिए आवश्यक उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करके । यह व्यय उत्पा- 
दक माना जायथगा । उदाहरण के लिये यदि सरकार हर तहसील के केन्द्र में अपना 
एक ट्रेक्टर रख दे और किसानों के सहयोगी कृषि संगठनों को केवल नहीं के बराबर 
भाड़े पर जोतने के लिए दे तो इससे क्रपि उत्पादन में भारी सहायता मिलेगी। यह 
उत्पादक व्यय होगो । परन्तु सेना या पुलिस पर किया गया व्यय उत्पादक नहीं हो 
सकता क्योंकि युद्ध होने की सम्भावना अब घटती जा रही हैं। लोग अब यह ॒ सम- 
झने लगे हैं कि रक्षादि के व्यय उत्पादन के मार्ग में भारी रोड़े हैं। जो सैनिक और 
पुलिस के सिपाही निठलल्‍ले बैठे खाते हैं उनको यदि उत्पादन में लगाया जाय तो उत्पा- 
दित सामग्री का ढेर लग जाय । हथियारों के बजाय काम की वस्तुएँ बनें । 


आज तो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण यही है । देश की समृद्धि के लिए उत्पा- 
दन की अथक वृद्धि ही मूलमंत्र हे । पूँजीवादी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन आदि कुछ 
ह॒द तक इस ओर चले । सरकारों ने तट-कर रऊगाकर, अनुदान देकर उत्पादन वृद्धि 
की परन्तु बाद में अपनी ही पूजीवादी नीति के कारण उत्पादन को नष्ट भी किया। 


परन्तु रूस या चीन में सरकारी बजट का अधिकाँश उत्पादन के प्रोत्साहन 
में लगता है । 


समान तथा असमान वितरण 


अब हम यहाँ लोकव्यय की एक कसौटी के आधार पर इस नये | वर्गीकरण कौ 
सामने रखते हैं । यह एक नया वर्गीकरण है। पहिले ही से यह विचार तो चला 
आता है कि सरकार अपनी लोकवित्तीय कार्यवाहियों द्वारा देश की भारी असमान- 
ताओं को कम करने का प्रयत्त करे। उसी को लेकर हमने लोकव्यय को समझने 
के लिए यह एक वर्गभेद उत्पन्न कर दिया है । 

जो व्यय देश की उत्पादित सामग्री के जनता में समान वितरण में सहायक 
हो वह समान वितरक । जेसे साधारण जनता की सहयोगी--उत्पादन-स मितियों को 
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दिये गए उत्पादन साधन, अन॒दान अथवा क्रय मल्य । जेसे जीतन को सस्ते भाड़ पर 
ट्रेक्टर या उत्पादि,त अनाज उचित मूल्य पर क्रव । रूस में ऐसा ही होता है । 


जो व्यय किसी अनुदान या मूल्य के रूप में व्यक्ति बिशेष को या गूट विशेष 


को, जो पहिले ही करोड़पति हें दिया जाय वह असमान वितरण व्यय है । जैसे बड़े 


बाँध बनाने या माल देने के ठेके अधिकांश करोडपतियों के हाथ में जाना 


इस प्रकार विभिन्न दष्टिकोणों से लोक व्यय को देख कर उसके वर्ग बनाये 
जा सकते हैं। इससे उसको समझनें में काफ़ी सहायता मिलती है । 


८, 


0४७ 


क्योंकि सरकार संगन का मुख्य उद्देश्य ही अब यह मान लिया गया है । बल्कि यह 
वर्गीकरण सरकारी कार्यों को तुरन्त जनता की दृष्टि में तोलता है | थों तो उत्पादक 


तथा अनुत्पादक' में भी समद्धि कार्य अन्तनिहित हो सकते हैं किनत हमेशा नहीं। भारत 


में अगरेजी शासन काल में उत्पादन बढ़ाने के काफी साधन बनाये गए । रेले, कार- 
खाने आदि नील, अफ़ीम की खेती भी बढ़ाई गई । परन्त क्या यह सब जन समद्धि 
के लिए था ? जन समृद्धि के बजाय जनता को उन्होंने इन व्ययोंसे और लटा। 
अतः उत्पादन बढ़ते हुए भी देश की जनता भूखी नंगी रह सकती है । समान बित- 


. रण तथा असमान वितरण का वर्गीकरण उत्पादन के वितरण को दष्टिकोण में छाने 


में सहायक होगा परन्तु समृद्धि तो उससे नज़र में नहीं आयेगी। अतः हमने उसे 


अलग ही वर्ग बनाना उपयुक्त समझा । 


उत्पादन की ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे जनोपयोंगी उत्पादन हो । 
जनता की उत्पादन क्षमता ऊँचे से ऊँचे दर्जे की मशीनें और औजार बनाकर या 
प्रोत्साहन देकर अधिकाधिक बढ़ाई जाय । प्राकृतिक धन, कच्चा मार और मजीन 
ओजार आदि उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों से निकालकर, जहाँ वे बेकार 
पड़े हैं, जनता की सहयोगी समितियों के हाथ में दिये जाय । इस प्रकार के कार्यों में 
व्यय ही जन-समृद्धि-कार्य-व्यय होता है । इस प्रकार का उपयोगी विभक्तीकरण 
समाजबादी देशों के बजटों में है ।* 
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त्तोकव्यय का विस्तार 








सभ्यता के विकास के साथ लछोकव्यय का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। 
औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ यातायात के साधन बहुत ही तेजी से बढ़ते जाने के परि- 
णाम स्वरूप संसार के सभी देझ्षों में आना जाना बहुत सुगम और शीघ्र होने छगा । 
साम्राज्यवांद की पूंजीवादी आय लिप्सा ने युद्धों को सावंभौमिक बना डाला । दूसरी 
ओर वैज्ञानिक अनुसंधानों के सहारे मनुष्य की आर्थिक उत्पादन शक्ति दिन दिन बढ़ती 
ही चली गई और उसी वैज्ञानिक अनुसंघान ने यह भी सम्भव कर दिया कि आर्थिक 
उत्पादन में जितना ही अधिक मात्रा में सामाजिक सहयोग होगा उतना ही अधिक 
उत्पादन का अनुपात बढ़ता ही चला जायगा । इस विकास के परिणामस्वरूप दो प्रकार 
की स्थिति उत्पन्न हुई । एक तो, दूसरों की उत्पादित सामग्री तथा प्राकृतिक उत्पादन 
साधनों को अपने कब्जे में करने के लिये कटनीति और यद्ध आवश्यक हो गये । हमला- 
वर शक्तियों से प्रतिरक्षा आवश्यक हो गई । यहां तक कि देश की आय का एक 
बहुत बड़ा भाग इसीमें व्यय होने लगा हैं | दूसरे, मनुष्य के सुख साधन बढ़ाने की 
ओर जनसाधारण की प्रवत्ति बढ़ती जा रही है और अब यह भी सरकार का एक 
आवश्यक कत्त॑व्य अधिकाधिक होता जा रहा है द 


वाह्य-रक्षा व्यय 


लगभग दो सौ वर्ष पूर्व फ्रांस के विचारक, मांटेस्क्यू ने कहा था कि योरुप में 
एक नई बीमारी फैल गई है|। इसने हमारे राजाओं को अपने चंगुल में फेंसा लिया है और 
उनको बहुत भारी सेना रखने पर मजबूर कर दिया है । यह आवश्यकता बढ़ती जा 
'रही है और छुत की बीमारी बन गई हैँ । ज्योंही एक राज्य अपनी फौज बढ़ाता हे 
दूसरे भी अपनी फोौजें तुरन्त ही बढ़ा लेते हैं और इससे सभी के सत्यानाश के सिवाय 
'काम कुछ भी नहीं होता । हर राजा इतनी फौजें रखता है कि मानों उसकी सारी 
जनता नष्ट होने जा रही है और यह सबका सबके विरुद्ध संघर्ष शान्ति कहलाता 
है ।* अंगरेजी राज्य में भारतीय सैनिक व्यय कुल सरकारी आय का ७०% तक हो 
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जाता था । यहाँ तक कि खुद शासकों ने इस भयंकर खर्चंको अनुभव किया है । लिटन 
कमेटी रिपोर्ट में कहा गया हैं कि भारतीय राजस्व की एक असाधरण बात यह है कि 
कुल व्यय के साथ प्रतिरक्षा के व्यय का अनुपात बहुत अधिक (६२१॥।१७ ) संसार के 
किसी भी देश में प्रतिरक्षा व्यय इतने ऊँचे अनुपात में नहीं है । 


अन्य देशों के प्रतिरक्षा व्यय के प्रतिशत अंक, १९४९-५० के” :-- 


अमेरिका २५ प्रतिशत कुल बजठ' आय का 
र्स ९१७ , 
इंग्लेंड १३ » 
कताडा १२ ,, 
स्पेन ४० ,, 
स्विटज्रलेण्ड | 
तुर्की ५० ;, 


मांटेस्क्यू के बीस वर्ष बाद फानजुस्ती ने कहा कि यूरोपीय राज्यों का आधा 
व्यय फौज पर हो जाता है | कुछ का दो तिहाई और प्रशा का तो तीन चौथाई व्यय 
फ़ीज पर होता है । १९२० के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन से पता चल्ला कि जोर- 
दार निगरानी और पाई पाई की बचत का ध्यान रखकर भी प्रतिरक्षा पर व्यय २० 
प्रतिशत से कम नहीं हो सकता था । सम्मेलन ने स्वीकार किया कि पारस्परिक सह 


योग ही इस भयंकर नाश से बचा सकता हैं। यूद्ष के व्यय को कब उत्वादन म 
लाने से ही देशों का कल्याण हो सकता है 

सेनिक व्यय, आज की स्थिति में (१९०५०) जबकि अभी आधी दुनिया के 
देशों में आक्रमणकारी शक्तिर्यां मौजढ हैं, अनिवार्य ही है । जो देश आज भी केबल 
आर्थिक उत्पादन में ही जी जान से लगे हुए हैं, उन्हें अपने आपको बचाने के लिये 
प्रतिरक्षा का प्रबन्ध करना ही पड़ता हैँ । नये स्वतंत्र हुए देश जैसे--भारत, इण्डो- 
नेशिया, चीन, पाकिस्तान आदि को भी प्रतिरक्षा का प्रबन्ध करना आवद्यक हो उठा 
हैं । इस व्यय का विस्तार इस बात पर निर्भर हैँ कि सम्भावित आक्रमणकारी से 
बचाव के लिये कितनी फोज और कितने हथियार आवश्यक हैं | किन्तु हाइड्रोजन बम 
के इस काल में सामूहिक प्रतिरक्षा ही एक उपाय सम्भव है ओर इसलिये अधिक से 
अधिक देशों की शक्ति एकत्र करने के लिये सहयोग की परिस्थितियां उत्पन्न करने 
तथा नीतिज्ञों की उपलब्धि इस सैनिक व्यय को सीमित कर सकती हैं । साथ ही उप- 
गरगी आर्थिक उत्पादन के ऐसे कारखानों का निर्माण-जों किसी भी समय क्षणिक 
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इशारे मात्र से प्रतिरक्षा का सामान बनाने में समर्थ हो सकें--करते जाने से भी यूद्ध 
व्यय कम हो सकता है । युद्ध व्यय का एकदम अन्त तो सन्‌ १९२० के अत्तर्राष्ट्रीय 
“वित्तीय सम्मेलन के शब्दों में, “सभी देशों के पारस्परिक सहयोग करने तथा युद्ध की 
सम्भावना को ही एकदम मिटा देने से ही संभव होगा ।” अब भी समाजवादी देद्षों 
में ऐसा पारस्परिक सहयोग से हो रहा है । यौद्धिक व्यय नितान्‍्त ही अनुत्पादक और 
बेकार होता है । इतना ही नहीं, जो बड़ी फौजें हर समय युद्ध के लिये सजी रहती हैं 
और जो कारखाने हर समय युद्ध सामग्री का उत्पादन किया करते हैं, उन सबकी 
उत्पादन शक्ति आथिक उत्पादन से विमुख रह जाती है और उतने अंश में जन- 
'कल्याण पीछे रह जाता है । 


आन्तरिक शान्तिरक्षा 


आन्तरिक शान्तिरक्षा भी बाह्य प्रतिरक्षा से कम आवश्यक नहीं है। 
भारत में इस मद पर ५४ करोड़ रुपया खर्च होता है जो प्रतिरक्षा व्यय के मुकाबले 
में बहुत कम है । श्री आडमस्मिथ की राय है कि “आन्तरिक शान्तिरक्षा के लिये तो 
पुलिस और न्यायालय आवश्यक नहीं है किन्तु वहीं, जहां जायदाद का झगड़ा नहीं 
है )' हमारे यहाँ कहावत है कि सभी झगड़ों की जड़ तीन हुआ करती हैं जुर, जोरू और 
जुमीन । समाजवाद ही एक ऐसी व्यवस्था हैँ जिसमें इनके झगड़े लगभग मिट ही 
सकते हूँ । श्री आडमस्मिथ का विचार हूँ कि 'धनवानों का लालच और महत्वाकांक्षा, 
गरीबों में परिश्रम से घृणा, आरामतलबी, ये ऐसे भाव हैं कि जिनसे जायदाद पर 
हमला होता है । जहाँ भारी जायदाद होगी वहीं भारी असमानता होगी । एक धनी 
के पीछे कम से कम पाँच सौ गरीब होने ही चाहियें । थोड़ों का धनी होना बहुतों के 
दरिद्र होने का कारण है । गरीब आवश्यकताओं के मारे हुए धव पर हमला करते 
हैं और इसलिये पुलिस और न्यायालयों की आवश्यकता होती है । आवश्यक यह है 
'कि पुलिस में जनसेवी भावना वाले छोग हों और जेलों का व्यय कैदियों के आ्थिक 
उत्पादन द्वारा निकाला जाय तथा न्याय सर्वसुलभ और सस्ता हो तो इस मद का व्यय 
काफ़ी कम हो सकता है । 


सरकारी व्यवस्था 


सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गेत निम्नांकित व्यय सम्मिलित हें । 

(क) सरकारी सत्ताधघीश-यथा भारत में राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल 
(ख) विधान सभाएँ 

(ग) मंत्रिमंडल और उनके सचिवालय 

(घ) जिला कर्मचारी 

(ड) कर वसूली कर्ंचारी 














४४८ लोकवित्त 


इन व्ययों में वेतन ही नहीं, कार्य व्यय भी सम्मिलित है । इस मंद में व्यय 


रे 


बहत कारणों से बढ़ा हआ है और बढ़ता ही जा रहा है। केवल दिखाबटी सत्ताधारियों 
का अस्तित्व राजतंत्रीय दिनों से रूढ़ि के रूप में अब तक चला आ रहा है । इनके द्वारा 
न तो कोई जनकल्याण का कार्य होता हैं और न आथिक उत्पादन ही । केवल शोभा 
बढाने के कार्य पर इतना अधिक व्यय जनता के कन्धों पर व्यथ का बोझ हीं है। 
अंगरेजी काल में भारत का गवर्नर जनरल संसार में सबसे अधिक वेतन बाला व्यक्ति 
होहा था । जब तो मजबूरी थी किन्तु आज स्वतंत्रता में भी राष्ट्रपलि का बापिक 
व्यय लगभग २४ लाख झपये है (१९४८-४९) ।% अवश्य इधर यह व्यय राष्ट्रपति 
बतन में कुछ कमी होने से घटा है किन्तु सबसे बड़ा आइचर्य यह हैं. कि राष्ट्रपति 
ँर उसके निजी दफ्तर, दिखावट आदि के व्ययों पर लोकसभा का मतदान करन या 
उन पर बहस करने का अधिकार नहीं हैं । गवर्तरों का व्यय भी भारतीय जनता के 
सिर पर भारी बोझ है | इतने अधिक व्यय को बचाकर जनकत्याण की गद में डाला 
जा सकता है । अभेरिका के प्रेसीडेण्ट का वेतन १०९४० तक छ०००० डालर बापिक 
था ओर उसके बाद से १००००० डालर वापिक ह जबकि बहां का प्रेसीरेग्ण केबल 


०] 


दिलख्लाबदो वहीं ह । वहां के प्रधान मंत्री की तरह कायकर है । 


2। हि 


693 


था 


विधान सभाओं का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक है । जनता उन्हीं 
के द्वारा अपनी व्यवस्था का नियमन कर सकती ८ । राजाओं के समश में विधान 
सभाए अनावश्यक समझी जाती थीं किनत आज जनता स्वर्य शासक है जोर इसलिये 
शासन व्यवस्था के नियम बनाने के लिये उसके प्रतिनिधियों का एक्स होना अनिवार्य 
हूं । मंत्रिमंडल भारतीय गवर्नर जनरऊ के समय में तो तात्काछिक व्यवस्थापिका सभा 
की ही भाँति अनावश्यक था वयोंकि सर्वसत्ता गवर्तर जनरल के शाथ में थी किन्‍त अब 
भंत्रिमंड़ल ही व्यवस्थापिका सभाओं के आदेशों को कार्यान्वित करने की ध्यवस्था करते 
है, इसलियें उनका व्यय आवश्यक हैं । किन्तु व्यय सीमा के अन्दर ही किया जाता 
चाहिये । अपनी स्थिति का अनुचित छाभ उठाने का अवसर ही न उत्पन्न होने देना 
चाहिये | सचिवालय और अन्य सरकारी कर्मचारी हैं अत्यन्त आवश्यक किन्तु उनके 
वतना मे दुरृह असमानता, घूसखोरी का बाजार गर्म करती हैं। सरकारी कर्मचारी 
इतने निष्पक्ष होने चाहिये कि मंत्रिमंडल में कोई भी आये और जाये पर उन्हें अपने 
काम से काम रहे । ह॒व॑र्टपाल इंगलेण्ड के इतिहास में सरकारी कर्मचारियों की अवस्था 
बताते हुए कहते हैं कि साधारण समय में सिविक सबिस के स्थायी सदस्यों द्वारा 
शासन कार्य होता है और ये लोग दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रति एक सी धणा 
अथवा एक सी भक्ति से काम करते हैं । | 
... कर वसूल करने की व्यवस्था में छगे कमंचारी भी इसी मद में शामिल हैं । 
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सबलनर:मलकलारप सका उ कलश सेवा 


व्यय ] लोकव्यय का विस्तार है 


कर चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, इन कर्मचारियों का बहुत ही योग्य और ईमान- 
दार होना आवश्यक है क्योंकि बेईमानी की इसमें अधिक से अधिक सम्भावना है।॥ 
इस व्यय में ऐसी वचत नहीं करनी चाहिये जिससे क्षमता में कमी आ जाय । 


लोकऋण का व्याज और चुकाव 


शीराज का कहना है कि उधार लेना, कल्याण का सीधा मार्ग नहीं है । अधि- 
कांश राष्ट्रीय ऋण गत दोनों महायुद्धों में यौद्धिक व्यवस्था के लिये लिए गए थे और 
एक बार लेने के बाद ऋण लेने की प्रथा सी ही चल पड़ी । प्रतिरक्षा के कारण बजट 
का मुंह इतना बढ़ा कि कर से ही भर सकना सम्भव न हो सका और ऋण हछेना 
अनिवार्य हो गया । इस सम्बन्ध में विस्तार से इसी सम्बन्धी अध्याय में आगे कहेंगें । 
यहां इतना ही पर्याप्त है कि विदेशी ऋणों का, जो अनोत्पादक कार्यों जैसे युद्ध आदि 
के लिये लिए जाते हैं, व्याज और चकाव दोनों ही भयंकर बोझ होते हें और न दे पाने 
की अवस्था में साम्राज्यवा ]) सत्ताएँ ऋणी देश को राजनैतिक अथवा व्यापारिक दास 
बनाये बिना नहीं छोड़तीं । इसलिये उनका देना बजट का एक अत्यावश्यक भाग हो 
जाता हैं । जो देश ऋण देता है वह कुछ सेवाओं अथवा माल के रूप में ऋण देता 
है और भविष्य में ऋणी देश से उसका मार और सेवाएँ ब्याज और मूल भरने के लिये 
लेता है अथवा इनके अभाव में सोना । अब यदि लिया हुआ ऋण उत्पादक कायें 
में लगा है जैसे रेलवे, उद्योगबन्धे तब तो यह सुव्यवस्था की अवस्था में, अपने मूल्य 
में बुद्धि करेगा और उसका मूल ओर व्याज चुकाने में देश पर बोझ नहीं पड़ेगा। 
किन्तु यदि ऋण रूप में आया हुआ माल और सेवाएँ युद्ध आदि अनुत्यादक कार्यों 
ट हो गये तो वह एक भारी भार देश की उत्पादन शक्ति पर हो जायगा। बाहरी 
ऋण से इस अवस्था में उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ती | आन्तरिक ऋण इसके बजाय 
कहीं अच्छा है । अनुत्पादक कार्यों पर व्यय होने पर भी मूल के अतिरि क्‍त दिया हुआ 
व्याज देश में रहेगा और उत्पादन शक्ति की बृद्धि करेगा क्योंकि यह केवल हस्तांतरित 
व्यय है, जबकि बाहर भेजा हुआ ब्याज तो हमेशा के लिये देश से चला गया । 


लोक समृद्धि कार्य . 


लोक व्यवस्था के आधारभूत कार्यों का विवरण देते हुए हमने उन कार्यों को 
गिनाया जिनका होना देश की जनता को समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्राथमिक तौर 
पर आवश्यक है । देश की सम्पूर्ण जनता की समृद्धि और सुख लोक व्यवस्था का मख्य 
उद्देश्य होता' है । परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न करना 
पहला कांम है । देश पर लुटेरे हमला करते रहें , जैसे भारत में महमूद ग़जनवी 
तैम्‌ र, चंगेज, नादिरशाह आदि ने किया, अथवा लुटेरे और शोषक 'चोट्टी बिल्ली दूध 





४६ लोकवित्त 


की रखवाली' अंगरेजों की तरह बन बेठे, तो कोई जन-समद्धि का काय नहीं हो 
सकता । हमारा कितना काम अंगरेजों ने बिगाड़ा और जनसमंद्धि के काम में कितनी 
अड़चनें पैदा कीं, इसका मोटा अन्दाज आज हमारी स्थिति से ही छूग सकता है जबकि 
अभी तक हम दरिद्र हें और अभी तक विदेशियों को अरबों रपये का माल हर साल 
हमें मफ्त में ब्याज, पेशनें, मनाफ़े, वेतन आदि के रूप में देना पड़ रहा है । 


अतः इस प्रकार की लूट से बचाव और आत्तरिक घान्ति लथा नियमानुसार 
सरकारी व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हैं । इन परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर ही 
जन समृद्धि कार्य सम्भव है। जिन देशों में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकी है वहाँ जन-- 
समृद्धि कार्य भी लछोकसेवा के नाम पर केवल दिखावट बन कर रह गया है । आज भी 
सम्पूर्ण अफ्रीका, सम्पूर्ण दक्षिणी अमेरिका, जापान, हिन्दचीन, ईरान, अरब, तुर्की, 
अफगानिस्तान आदि साम्रा'ज्यक शोषण के क्षेत्रों में यही अवस्था है 


लोक सेवा और जन समृद्धि कायों में हम अन्तर करते हैं । राजस्व और लोक- 

वित्त में जिस लोक तत्व के आधार पर हमने अन्तर प्रगट किया है और झोकवित की 
स्थापना की है । उसी प्रकार लोकसेवा और जन समझ्धि में भी हम अन्तर करने हैं 
इस शताब्दी के पूर्वार्ध के इस विपय के लेखकों ने सरकारी व्यय में प्रतिरक्षा , आन्त- 
रिक शान्ति आदि सरकार के प्राथमिक कर्तव्यों के अतिरिवत जो गौण व्यय बताया 

इसे लोकसेवा नाम दिया हैं। इससे उनका सास्पर्य है कि सरकार से जितना 
बन पड़े, जनता की सेवा कर दे । एक इस प्रकार का भाव प्रगठ किया गया है कि 
जैसे सरकार जनता को दान दे रही हो , जैसे सिखमंगे को कृपा करके दे देने हैं । 
परंतु हम यह फिर दुहराते हें कि आज इस शताब्दी के उत्तराय में लोकंविस का 
अध्ययन करते समय हमें यह नहीं भछाना होगा कि अब भारत स्वतंत्र है और उसकी 
सरकार जनता की सरकार है । सरकार जनता पर कृपा नहीं कर सकती + जनता का 
हर आवश्यक काम करना ही उसका परम कर्तव्य है | इस दष्टि से देखते पर सरकार 
एंसा रुख नहीं अपना सकती कि मेहरबानी करके कुछ स्कलों को रुपया दे दिया, बह 
शिक्षा का प्रबन्ध हो गया । कुछ गरीबों को टुकड़े फेंक दिये , उसका नाम निर्धन 
वृत्ति रख दिया । ऐसे ही कुछ बेकार वुत्ति और वृद्ध वृत्ति दे दी और कर्तव्य समाप्त 
हो गया । अब तक के लेखकों ने इसी भाव के दृष्टि में रखकर इस मद के व्यय का 
नाम लोकसेवा व्यय रकखा। किन्तु हम इसे लोकव्यय की ' छोक-समृद्धि-ब्यय ' मंद 
कहेंगे । इसका अर्थ हम स्पष्ट करते हें । 


जनता सरकार इसलिये चुनती है कि जिन कार्यों को जनता का व्यक्ति समु 
दाय अलग अछूग व्यक्ति के रूप में अथवा थोड़े से व्यक्ति सिककर नहीं कर पा सकते 
उन्हें सरकार संपूर्ण जनता की सम्मिलित तथा संगठित शक्तित संपादित करके करे । 





"लय दवापालललबास मे कलासत व कत्ल कलाकार, 
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प्रतिरक्षा जनता व्यक्तिगत स्वरूप में रह कर नहीं कर सकती । इसी प्रकार छोक- 
समृद्धि का कार्य भी व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता । 


जन समृद्धि का अर्थ दो भागों में बाँठा जां सकता है, एक तो आथिक समृद्धि 
और दूसरी सांस्कृतिक समृद्धि । दोनों ही अनिवाय हैं । आर्थिक समृद्धि का अर्थ है । 
आशथिक उत्पादन का बढ़ते ही चल जाना और हर व्यक्ति को उपलब्ध होंना, अपने | 
उत्पादन में लगाये श्रम के आधार पर | #* इसके लिये आवश्यक हैँ औसत व्यक्ति की || 
उत्पादन शक्ति बढ़ाना । उत्पादन शक्ति मशीनों तथा वैज्ञानिक खोजों से बढ़ती है ॥ 
मशीनें एक से एक बढ़ कर ऐसी पेचीदा बनाई जा सकती हैं कि मनुष्य का काम बटन 
दबाने और पहिया घुमाने से अधिक लगभग न रहे । यहाँ तक कि कुछ कारखाने अब 
भी ऐसे बन गये हैं, अमेरिका और रूस में , कि जहाँ केवछक एक मजदूर पूरा कार- 
खाना चला लेता है, जिससे इतना उत्पादन होता है जितना आज के ही अन्य साधारण 
कारखानों में हजार मजदूरों के लगाने पर होगा। वैज्ञानिक अनुसन्धानों से औजार 
तथा मशीनें भी अधिकाधिक क्षम बनती हैँ और उत्पादन के लिये कच्चे मार और 
साधनों में उन्नति होती है । 





सामूहिक उत्पादन वेसे भी अलग अलग व्यक्गित उत्पादन की तुलना में कहीं 
अधिक होता है । 

इस प्रकार जन समृद्धि के लिए सरकार का एक तो यह ॒कर्त॑व्य हो गया हैं 
कि वह ओसत वेयक्तिक उत्पादव शक्ति को बढ़ाती चली जाने के संपूर्ण आवश्यक: 
आयोजन करे । भारतीय पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत सरकार ने इस उत्तरदायित्व” 
को तथ्य रूप में स्वीकार किया है और अपनी समझ-शक्ति के अनुसार वह उसमें छगी' : 
है। यहाँ उसकी आलोचला का प्रकरण नहीं है अत: हम यही कहेंगे कि वाषिक बजठ 
में लोकसेवा बाले व्यय को जनसमृद्धि-व्यय रूप देना आवश्यक है । आशिक समृद्धि के. 
बाद की बात है सांस्कृतिक समृद्धि । अपने समय की सर्वोच्च आर्थिक उत्पादन क्षमता 
के आधार पर उत्पादित सामग्री और उसी के फलस्वरूप निर्मित मानसिकविकास की. 
उच्चतम स्थिति में आविर्भूत मानसिक आनन्दाकांक्षा का बाहरी रूप है संस्कृति ॥ 
संगीत, साहित्य, चित्र, वास्तुकलाएँ, श्वृंगार, सामाजिक व्यवहार आदि सभी संस्कृति 
के द्योतक हैं । इनकी उच्चतम विकास-स्थिति छाना मानव को ऊँचा पहुँचाना है। यही' : 
सरकार का कतंव्य है। 


अब हम आजकल के दूँजीवादी ढंग के छोकसेवा कार्यों का जिक्र करते हैँ 0 
उर्सलाहिक्स द्वारा ब्रिठेन के लोकसेवा कार्यों के निम्तांकित तीन विभाग किये गये हँ- 
१- शिक्षा द । ः 
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# श्रम का अर्थ उस समय की सामाजिक उत्पादन शक्ित के अनुसार क्षम श्रम । 











४८ लोकबित्त 


२- जनस्वास्थ्य, जिसमें गृह व्यवस्था ओर स्वास्थ्य बीमा सम्मिलित हैं । 

३- आयवर्धन 

(१) शिक्षा की मद में वह नीचे लिखी वादे मानती हैं । स्कूल और विशेष 
ज्ञान के कॉलेज, अध्यापक, प्रबंधकों के वेतन, वजीफ़े, छात्रवत्तियां, अन॒दान, ज॑से 
स्कूल में भोजन, दवादारू तथा पुस्तकालय, अजायबधर, चित्रशालाएं आदि | इंग्लेंड 
में शिक्षा मद का लगभग ७० प्रतिशत से ऊपर तो प्रारम्मिक झाछाओं में छग 
जाता है । 


ड् 


(२) हिक्‍स के अनुसार जन स्वास्थ्य मद में आने वाले काम का तो बहुत 
विस्तार है और उसके कई प्रकार हैं | कुछ तो सम्मिलित और अविभाज्य सेवाएँ हैं, 
जैसे सड़कों की सफाई, मोश्टियों तथा नालियों का काम, बगीचों और स्तागागारों का 
प्रबन्ध । कुछ सम्मिलित तो हें पर अविभाज्य नहीं हैं (उनके लिये कुछ कीमत छी 
जा सकती है ) अस्पताल, स्वास्थ्यगह (सेनोटोरियम) अनेक प्रकार के दवाखाने । 
उसी प्रकार की सेवाएँ विकसित होकर “राष्ट्रीय स्वास्थ्य सवा का रूप धारण कर रही हैं 
इसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा भी है, जिसका उद्देश्य है व्यक्तिगत आय में कुछ बद्धि 
करना; नकद देकर नहीं, बल्कि वस्तु देकर जेसे डावटर, दवाएं, चीरफाड़ के सामान 
आदि । इसी में वह प्रतिफल मुआवजा भी शामिल है जो औद्योगिक चोट चअपेटों के 
बदल में मजदूरों को दिया जाता है । पर यह गेर सरकारी बीमा के तौर पर ही 
पहले चालू हुआ और पनपा था। राष्ट्रीय योजना में बह कार्य कभी का ले लेना 
चाहिए था। भारत में हाल ही में कर्मचारी बीमा योजना का प्रारम्भ हुआ है । 
दिल्‍ली कानपुर, बम्बई और नागपुर में यह चाल हो चुकी हू। दिल्‍ली और कानपुर 
में तो योजना पिछले ३ वर्षों से कार्यान्वित हो रही है । नागपुर में इसी बर्ष के मध्य 
में और बम्बई में गत महात्मा गाँधी ज़न्म दिवस को ( २ अक्टूबर १९५४ ) उसका 
उद्घाटन हुआ । किन्तु अभी यह प्रयोगावस्था में है । है यह योजता बहुत आवश्यक 
“और महत्त्वपूर्ण किन्तु आज की हमारी वित्त व्यवस्था अनेक समस्याओं को हल करना 
नहीं जानती । 

(३) आयवर्धन की मद में नकद रुपये के रूप में मदद ही मुख्य है । पेंशनें, 
बेकारी भत्ता, वुद्धभत्ता आदि, सब नकद ही दिये जाते हैं। इनकी रकम प्रतिव्यक्ति 

'इतनी होती जा रही हैं जितनी कि एक बिना सीखे मजदूर की मजदूरी । हाँ किराये 
.. और भोजन की टिकटें नगद के रूप में नहीं दी जातीं । 


..... लोक सेवा' कार्य में भावना यह नहीं ;रहती कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को 
समुद्ध बनाया जाय बल्कि यह रहती है कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से आर्थिकत: 
“बुरी अवस्था में है उनको मनुष्यता के नाते कुछ मदद कर दी जाय । भूखे मरते, 
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'फटेहाल लोगों को देखा नहीं जाता । आडमस्थिम ने तो दरिद्ववृत्ति का जिक्र भी 
नहीं किया । 


किन्तु जब हम लोक समृद्धि का विचार करते हैं तो परिस्थिति कुछ और ही 


दृष्टिगोचर होती है। यह कार्य समाजवादी वित्त व्यवस्था में अच्छा अध्ययन किया 
जा सकता है । + 
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दर 


त्तोकव्यय का प्रभाव 


'लोकवित्त' के मुख्य दो पहलू लोकव्यय तथा लोकआय दोनों ही किसी भी 
देश की सरकार के हाथ में बहुत भारी कारगर यंत्र हैं। ये ऐसे यंत्र हें जो प्रयोग के 
अनुसार मारक अथवा तारक दोनों बन सकते हैं । यदि जनता का बात्रु शासनारूढ़ हो 
जाय तो इन दोनों यंत्रों के ज़रिये शासित जनता को सत्यानाश के गे में ढकेल सकता 
है । साम्राज्यवादी शासकों ने अपने शासित उपनिवेशों के साथ यही हाल किया । 
अँगरेजी कुशासन के फलस्वरूप २०० वर्षो में हो भारत-दरिद्रता तथा गृहकलह और 
तज्जनित सभी खराबियों के निम्ततम स्तर पर आ पहुँचा है। अफ्रीका की सभी 
जातियां यूरोपीय तथा अमरीकी शोपषकों की शिकार हैं। 





इतना ही नहीं स्वतंत्र देश के शासकों को भी ये साम्राज्यवादी लोग किसी न 
क्रिसी प्रकार से अपने चंगुल में फैंसाकर उनके इन यंत्रों का उनकी जनता के बिरुद्ध 
प्रयोग कराकर अपना उल्ल सीधा करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के सभी स्वतंत्र देश 
इसी प्रकार के शिकार हैं। लोकब्यय द्वारा जग॒ता की भलाई करने के बजाय विदेशी 
ठग कम्पनियों को अनुदान (000॥9) दे दिया । फलत: विदेशी शोषण और बढ़ 
गया । उन पर कर छगाना ही पड़ा तो कर की कोर जनता पर सरका दी | जनता 
पिस गई । भारत में अंगरेज यही करते थे | अब भी उस दृष्टि से भारत विदेशी 
शोषण के चंगुल से निकला नहीं है । इस अध्याय को पढ़कर पाठक अपने समय के 
लोकव्यय के तत्कालीन प्रभाव का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल सकते हें। 
उत्पादन पर 

सेनिक और पुलिस व्यय का 

हम अध्याय ५ में छोकव्यय के दो भाग कर आये है । एक तो लोक-व्यवस्था 
के आधारभूत कार्य और दूसरा छोक समृद्धि कार्य । 

लोकव्यवस्था के आधारभूत कार्यों पर जो व्यय होता है उसमें बहुत बड़ा 
भाग सैनिक व्यय है। उसके हम दो भाग कर सकते हैं। सिपाही, अफसर आदि 
व्यक्ति समूह के लिए वर्दी, घर, स्वास्थ्य सामग्री आदि और दूसरे युद्ध के सामान जहाज 


| 

ह 

| 
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विमान, मोटरें, तोप, गोला, बारूद आदि । डाल्टन के अनुसार आधुनिक लोकव्यय का 
बड़ा भारी भाग ऐसे कामों में छगा दिया जाता है जिनसे जन कल्याण में सीधे तौर 
पर कोई योग नहीं मिलता । हथियार बन्दी और फौज़ों पर किया हुआ व्यय उसका 
ज्वलन्त उदाहरण है और यह बहुधा कहा ही जाता है कि ऐसा व्यय आर्थिक बरबादी 
है क्योंकि मनुष्य तोपों और बम गोलों को खा सकते नहीं, और युद्ध पोतों को बढ़ाते 
जाने से मकानों की समस्या का आथिकत: हल नहीं होता। » 


यह अवश्य कहा जाता है कि तोप, गोला बारूद, युद्धपोत विमान आदि पर 
जो व्यय किया जाता है यदि वह अपने ही देश में बनवाये जायूँ तो उनको बनाने के 
लिए कारखानें चलेंगे । इतने सारे आदमियों को काम मिलंगा । इसमें पूँजी विनियोग 
([0ए८5(४7८॥() की दृष्टि से अन्तर नहीं पड़ता । उत्पादन को सहारा मिलता 
है । यहाँ तक कि जो सरकारें अपनी जनता के कल्याण की अधिक चिन्ता नहीं करतीं 
अथवा युद्ध द्वारा दूसरे देशों की जनता को लूट कर ही अपने देश की सम्पत्ति बढ़ाना 
चाहती हैं वे युद्"ों को जान-बूझकर छेड़ती हैं ताकि युद्ध सामग्री के उत्पादन से उनके 
कारखाने चलते रहें । युद्धकर के नाम पर जनता का घन छीतकर थोड़े से निठल्ले 
यौद्धिक कारखानेदारों के खज़ाने भर दिए जाये । 
किन्तु युद्ध सामग्री के उत्पादन से जनता का लाभ नहीं होता । वह उत्पादन 
जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता । साथ ही बड़ा भारी हातिकर प्रभाव 
उत्पादन पर फ्ड़ता है कि सैनिक उत्पादन में छगे हुए जितने उत्पादन के साधन है-- 
मशीनें, माल और मजदूर, सभी का दुरुपयोग हो जाता हैं । यदि वे तीनों ही जनता 
की आवश्यकता की वस्तुएँ बनाने में लगाये जाते तो वास्तव में उस हुद तक जनता 
सुखी हो जाती । देश सुखमय होता । 
इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सैनिक जवान भी उत्पादन कार्य से अलग रब्खे जाते 
हैं । सैनिक जवान देश के अच्छे से अच्छे छटे हुए शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं । उनकी 
कार्य शक्तित अधिक से अधिक होती है । यदि उनको उत्पादन कार्य मे लगाया जाता 
तो वे अपनी आबश्यकताओंसे अधिक सामग्री का उत्पादन करते। यह श्रम शक्ति सैनिक 
कार्य के कारण बेकार जाती है और देश के अन्य श्रमिकों द्वारा उत्पादित बहुत सी 
च्छी से अच्छी सामग्री को ऊपर से हजम और कर जाती है । इस प्रकार सेना ओर 
यद्ध सामग्री देश की उत्पादन क्रिया पर एक भारी बोझ की तरह जमे रहते हूं । एक 
ही भलाई है जिसके लिए सेना रखना आवश्यक है, कि विदेशी आक्रमण से देश की 
रक्षा होती रहे । यदि देश आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रहेगा तो जो उत्पादन अन्यथा 
सम्भव हैं वह भी नहीं हो सकेगा । यह बात बहुत अंशों में ठीक भी हूँ क्योंकि आक्र- 
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मण की अवस्था में हर उत्पादन कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है और अरक्षित देश 
देखकर शोषक लोग आक्रमण किये बिना नहीं रह सकते | यह अवस्था तबतक 
रहेगी जबतक सभी देशों की अर्थ व्यवस्थाएँ शोषण पर या लूट पर नहीं, निजी 
उत्पादन पर आधारित नहीं हो जातीं । 

किन्तु आज की दुनियां में युद्ध “देश की इज्जत खतरे में है” अथवा 'सन्धि 
को निभाना है” आदि के नाम लेकर या “कमजोर को बलवान खायें जा रहा है 
कहकर छेड़ दिये जाते हैं, जिनका अपनी रक्षा से कोई अभिपम्राय नहीं होता । शान्ति 
के समय में सेना रखने का अभिप्राय यही होता है कि दूसरों की दुष्टि में हम हमेशा 
तैयार दिखाई दें । यह उद्देश्य रखना तो बड़ा कठिव है कि हमारी सेनिक दशक्ति 
इतनी अधिक हो कि अन्य सम्पूर्ण (देशों की सैनिक दाक्ति कुल मिलाकर भी हम 
अकेले से कम रहे । यह तो आज के संसार में असम्भव हैँ । संयुक्त राज्य अमेरिक 
भी आज उसमें अपने को असमर्थ पाता है और उसे अनेक अन्य सरकारों को अपनी 
ओर मिलाना पड़ रहा है | पर यह हर शक्तिशाली देश चाहता है कि अपने जोड़े के 
अन्य देशों से, जिनसे कि वहु सम्भवतः आक्रमण की आशंका कर सकता है, अपनी 
सैनिक शक्ति किसी भी अकेले से कम न रहे । यद्धपोतों की अनपात आदि की बात 
प्रथम महायद्ध के बाद होती थी और अब तो ऐटम बम और हाइड्रोजन बम के 
उत्पादन और सेनिक प्रयोग को काब में रखने ही तक बातचीत होती है, क्‍योंकि 
इन महाघातक झास्त्रों के समक्ष अन्य यद्ध सामग्री तच्छ हो गई ह/। जहां इस 

हथियारों के आविष्कारों से सेनिक व्यय घटना चाहिए था बहाँ और बढ़ रहा है । 

डाए्टन की राय में रक्षा अधिकांशत: मनोबज्ञानिक प्रश्न 2। "जिस देश के जीवन 
में संनिक शक्ति और सैनिक आदतें जितनी ही अधिक क्रियाशील टॉगी बह उत्तना ही 
अपने को अरक्षित अनुभव करेगा ।” उनकी राय में संसार मर की कूल सेना इतनी 
ही रह जानी चाहिए कि सभी देशों में पुलिस का काम कर सके । किन्तु ने यह भूल 
जाते हैं कि यह तभी सम्भव हैं जब उस जग-पुलिस की संचालक शक्ति कहाँ रहेगी 
इसपर सबका एक मत हो जाय यह आज सम्भव नहीं दीख पड़ता । 

डाल्टन ने एक और बात भी इस सम्बन्ध में विच्ञारणीय कही हैं कि “उत्पादन 
को अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर नियमित कर दिया जाय ।* इस बात में तथ्य काफी है। 
अधिकांश युद्ध देश के आथिक उत्पादन को बाहर के देशों में खपाने के लिए होते हैं 
और माल बेचने के बहाने खूब लूटने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग किया जाता 
है । यदि औद्योगिक देश जो बाहर माल 'खपाने' के लिए ही उत्पादन करते हैं, आपस 
में समझौता कर ले कि हम में से हरेक एक निश्चित तादाद में ही माल बनाये तो 
युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी । उसके लिए एक क्षेत्र-विभाजन, जो पहले महायुद्ध 
+# एजगटांए४३ 0 एफ) फ्रंगाए० एए हि, जिखपओ 7, 25 7 हु 
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के पूर्व ही हो चुका था, असफल रहा । उत्पादन समझौता भी उन्हीं कोरणों से कार- 
गर होना सम्भव नहीं दीख पड़ता । दूसरों के मत्थे अपना उत्पादन जबर्दस्ती मढ़ने 
के युग की संसार ने खूब परीक्षा कर ली । लूट की प्रतिस्पर्धा से उत्पादन में बाधा 
पड़ती हे । प्रतिस्पर्धा में सफल होने और प्रतिस्पर्धी की युद्धशक्ति को रोकने की चेष्टा 
के कारण जन-सुपास की सामग्री नहीं बन पाती अतः इस मार्गे को अपनाना उत्पादन 
के लिए महा हानिकारक होगा । 


न्‍्तु सैनिक व्यय एक ऐसा व्यय है जो सभ्यता और संस्कृति के निर्माण के 
साथ साथ समय पाकर आवश्यक नहीं रह जायेगा । पुलिस व्यय जो आन्तरिक शान्ति 
स्थापना के लिए आज आवश्यक है, सभ्य और सक्षम सरकार होने पर अनावश्यक 
सा हो जावेगा । उत्पादन पर पुलिस व्यय का प्रभाव भी शान्ति स्थापन के अतिरिक्त 
सेना जैसा ही है। ५ 
सैनिक व्यय तो भारत में कुल व्यय का ७०% तक हुआ है । १९५१-८२ में 
यह व्यय ५२.५ प्रतिशत था । पुलिस का व्यय भी कुछ व्यय का लूुगभग १५ प्रतिशत 
हो जाता हैँ । इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के लिए सरकारी आय का इतना भाग बेकार 
रहा | यही रुपया मशीन बनाने के कारखानों में छऊगला, उपयोगी सामान बनाने में 
लगता, तो कितनी समृद्धि बढ़ती ! और फिर व्यक्ति जो इन विभागों में निठल्ले पड़े 
हैं, उनका अन्दाज देखिए--फौज में ही कुछ जनसंख्या के २४ प्रतिशत हैं, अर्थात्‌ 
लगभग ९००००० नो लाख व्यक्ति, जो अधिक से अधिक्र सशक्त हें। बम्बई में बीस 
से अधिक मजदूरवाले कुल कारखानों में साढ़े चार लाख मजदूर हैं जो इतनी सब 
मिल्लों और कारखानों को चलाते हें और इतना भारी उत्पादन करते हें । बम्बई से 
दूनें कारखाने ये नो लाख आदमी चला सकते हैं । स्पष्ट है कि आज बम्बई के उत्पा- 
दन का दूना तो आज की उत्पादन शक्ति के हिसाब से बेकार जा रहा है । 
लोक सम॒द्धि कार्यों का 


वास्तव में शासन व्यवस्था का आधारभूत कार्य हे, व्यवस्था अर्थात्‌ शासन 
प्रबन्ध । देश के सार्वजनिक कार्यों के प्रबन्ध सम्बन्धी सभी व्यय उत्पादन और वित-: 
रण में वही काम करते हैं जो कारखाने में मेनेजर आदि व्यवस्थापक मण्डली करती 
हैं ॥ अतः देश की सरकार को व्यवस्थापन की दृष्टि से उत्पादन कार्य का ही एक 
काम समझना चाहिए। इसपर किये गए व्यय का प्रभाव उत्पादन की सम्पूर्ण देश. 
भर की व्यवस्था पर होगा जैसा हमने पहिले कहा, ये शासकीय व्यवस्थापक लोकव्यया 
का यंत्र प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा या मिटा सकते हैं। एक प्रकार के बजाय 
दूसरे ढंग का कर सकते हैं । देश को सम्पन्न या विपंत्न कर सकते हैं । 


लोक समृद्धि कार्यों पर किये जाने वाले व्ययों का प्रभाव सबसे अधिक मन 
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नीय है | किसी भी देश के लोकवित्त (बजट ) की कुंजी यही विभाग है । यदि लछोक- 
व्यय इस प्रकार सुव्यवस्थित और सुनियोजित हे कि उसके प्रभाव स्वरूप देश के 
आशिक उत्पादन में सार्वजनिक कल्याणमयी वृद्धि होती ही जाती है और विदेशी 
शोषण तथा आन्तरिक गुटों द्वारा शोषण के लिए स्थान नहीं छोड़ा है तो भारी कर 
भार भी जनता को समृद्धि की ओर ही के जायगा । जनता विचलित नहीं होगी, 
खुशी से कर प्रदान करेगी । पुलिस और निरीक्षण कर्मचारियों का व्यय बहुत कम 
रह जायगा । केवल गुट-शोषण या विदेशी शोषण की पोषक सरकारों को ही अपनी 
जनता को दबाने के लिए भारी सैनिक और पुलिस आदि का ब्यय उठाना पड़ता है 
जिस देश में पुलिस की संख्या और व्यय बहुत अधिक हों और शान्तिकाल में भी 
सैनिक व्यय असाधारण हो तो समझा जा सकता है कि वह जन समद्धि कार्य छमभग 
नहीं के बराबर कर रही है। 


शिक्षा व्यय का 


लोक समृद्धि का सर्वे प्रथम कार्य है शिक्षा । छोक सेवा का हर कार्य यदि 
हम जन समृद्धि की दृष्टि से करेंगे तो वह कोरा सुभापित ने रहकर कारगर बात 
हो जायगी । इसलिए हमने छोकवबित के इस भाग का नाम 'लोकसेवा से बदलकर 
लोकसमृद्धि कार्य, कर दिया है । 

शिक्षा का लोक समृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । देश की जनता कौ 
आवश्यकताओं के लिए जिस प्रकार के जआाधिक उत्पादन की आवश्यकता समय समय 
पर होती जाय उसी के अनुकूल शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। शिक्षा के हम दो 
स्वरूप स्थिर करते हें--एक तो, आशथिक उत्पादन के लिए विशेषज्ञता, मशीन, रसा- 
यन आदि का पूरा ज्ञान और क्रियामय अनुभव । दूसरे, सांस्कृतिक शिक्षा, जिससे 
मानव समाज भर को दृष्टि में रखकर व्यक्तित का मानसिक स्तर कलात्मक बनें, 
सावंजनिकता प्राप्त कर के, वेयवितकता समाज-प्रतिमुखी न बन समाज-सहयोगीं 
और समाज-पूरक बने । 


यदि हम भारतीय शिक्षा व्यय का बिचार करें तो उत्पादन की आज की 

दुरवस्था का रहस्य खुल पड़ेगा । हमारे देश में केवल ८.३ प्रतिशत शिक्षित हैं । ४» 
उनमें से केवल १ प्रतिशत कुछ ऊँचे पढ़े लिखे हैं अर्थात्‌ केबल अंगरेजी था देशी 
भाषा की पुस्तक पढ़ लिख हरते हें। उनका ज्ञान साहित्य, भगोल, इतिहास, गणित, 
अर्थशास्त्र आदि अथवा कुछ सैंद्धान्तिक रूप में भौतिक रसायन आदि बिज्ञान लक 
सीमित है, अर्थात्‌ यह शिक्षा केवल अद्धंसंसक्षति की ही है, पूरी वहु भी नहीं और 
साथ ही 5 यवित-परक है जिससे १९ वीं शताब्दी के आर्थिक व्यक्तिवाद का ही प्रभाव 
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बढ़ता है । फलत: उत्पादन में सहयोग के स्थान पर छिटफुटता, संघर्ष और स्पर्धा 
का बोलबाला होता है, देश की अर्थ व्यवस्था पिछड़ गई है । 


और इसके ऊपर से एक और बात यह है कि आथिक उत्पादन की शिक्षा का 
हमारे देश में प्रबंध नहीं के बराबर है, जो है वह लूगभग बेकार जाता है। इंजिनियरी, 
रसायन-उत्पादन संबंधी, भूगर्भ शिक्षा, पोत निर्माण शिक्षा आदि का प्रबंध लगभग 
नहीं सा है, जो है वह अधूरा है । इस शिक्षा के होने पर भी काम पड़ने पर विदेशी ही 
बुलाने पड़ते हैं । फलस्वरूप उत्पादन ठप पड़ा हुआ है । मिलों में काम करने के लिये 
मजदूरों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं , बेचारे यों ही मर मर के उल्टा सीधा करते 
करते सीखते हैं । विदेशी विशेषज्ञ शोषक देशों से ही आते हैं और आज तक भारत का 
आशिक उत्पादन कार्य उन्होंने बिगाड़ा ही है । आथिक उत्पादन के साधनों के उत्पादन 
का कार्य तो अभी यहाँ छआ ही नहीं गया , अर्थात्‌ मशीन बनाने का , भारी रसाय- 
पिक़ बनाने का, जहाज बनाने का, आदि । रेलवे इंजिन, वाययान और जल जहाज 
मोटर आदि व्तेम्राव प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत जो बनाये जाने के आयोजन 
हैं करे तथ्य-परख में ढगोछशंखोय ही निकल कहे जाते हैं। देश की अर्थं-व्यवस्था के 
गूट परकता तथा विदेशी-परकता के दोष के अतिरिक्त ऐसी उत्पादन विशेषज्ञता की 
शिक्षा की कमी का भी यह भारी परिणाम है । शिक्षा पर किये गये व्यय से व्यक्षिति- 
रात और समहगत उत्पादन शक्ति बढ़नी चाहिये । यदि ऐसा होगा तो व्यय बोझ नः 
होकर साथव हो जायगा ॥ आज के भारत में शिक्षा का व्यय बोझ समझा ही नहीं 
जाता , वह ऐसा है भी । प्जीवादी व्यवस्था में ज्ञान इतना आवश्यक समझा भी नहीं 
जाता 2 

डाल्टन के अनुघार श्री--पूंजीवाद की अर्थ-संस्थाएँ ऐसी हैं कि सरकारी 
हस्तक्षेष के अछावा, भावी उत्पादन शक्ति निर्माण का आयोजन नहीं के बराबर किया. 
जाता है... .. - और जो आयोजन किया भी जाता है, उसका गठन बहुत बुरा होता: 
हैं । क्योंकि उनके गठन में भौतिक पूंजी का अनुपात बहुत अधिक और मानवीय पंँजी. 
. तथा ज्ञान का बहुत कम रहता हैं क्योंकि पूँजीपति को माली (भौतिक ) पूँजी से 
. मुनाफा बहुत अधिक और बहुत जल्द मिलता है। » द 

मानवीय पूँजी तथा ज्ञान पूँजी को कम करके भौतिक या मालीपूजी बढ़ाने की 
नीति हानिकर हैं, इससे उत्पादन घटेगा , बढ़ेगा नहीं । परंतु हाँ, उपभोग को कम 
करके भौतिक पूँजी बढ़ाने की नींति उत्पादन में सहायक होगी । बच्च्तें कि ऐसे उप-- 
भोग को कम किया जाय जिससे मनुष्य की उत्पादन-क्षमता में बाधा न पड़ती हो 
इससे सरकार अथवा जनता द्वारा बचत की ओर प्रयत्व होगा | इसमें बहत बड़ी 
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संभावनाएँ निहित हैं । अभी आधुनिक सरकारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है । हाँ 
सोवियत अरकार एक अपवाद है| इसकी पंचवर्षीय योजनाओं में, भविष्य के लिये 
आयोजन एक के बाद एक किया गया है घहुत ही भारी तादाद में, सम्भवत: जआाव- 
इयकता से अधिक तादाद में लोकपूँजी का रोपन करके । 
रहित है । 

उत्पादन का हम कुछ विवेचन करें तो यों रख सकते हें कि उत्पादन के लिये 
आवश्यक साधन हैं , मनुष्य श्रम शक्ति और कच्चा मार मनष्य श्रम शक्ति को हम 
क्षमता भी कह सकते हें । क्षमता के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, मनृप्य का स्वस्थ 
शरीर जो डठ कर काम कर सके तथा उत्पादक विशेषज्ञता, और साथ ही मशीन 
तथा औजार जिनके सहारे वह थोड़े से थोड़े श्रम द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन कर 
सके । परंतु इसके अतिरिक्त एक और बात रह जाती हैँ जि सका नाम है, श्रमिक में 
उत्पादन की उत्कंठा _ । पूंजीवादी समाज में इस उत्कंठा को उसके हृदय में घुस कर 
नहीं, उसको भूखों मरने पर मजबूर करके उत्पन्न किया जाता है। पर तब वह 
उत्कंठा नहीं मजबूरी रह जाती है और उत्पादन साधनानुकूल बढ़ नहीं पाता । उसके 
उपरान्त है उत्पादन व्यवस्था । सबको एक साथ रकगें तो उत्पादन के निम्न साधन हें- 

१ कच्चा माल 

२ श्रम क्षमता 


(क) स्वस्थ शरीर 
(ख) उत्पादन विशेषज्ञता 
(ग) मशीन, औजार 
(घ) उत्पादन उत्कंठा, श्रमिक में 
(3) उत्पादन व्यवस्था 
शिक्षा व्यय उनमें से प्रत्येक पर प्रभाव डालता हैं। विचार कीजिये 


१ शिक्षा की कमीसे हम अभी तक अपने देश के प्राकृतिक घन का उपयोग नहीं 
कर पा रहे हैं - उदाहरणार्थ, अनक जड़ी बूटियाँ, हिमालयी प्रपात, खनिज , नारंगी 
के छिलके की तरह फेंके जाने वाल पदार्थ , सूर्य शक्ति आदि । 

२ स्वस्थ भोजन प्रबंध के अभाव में भी अज्ञान का भारी हाथ है, 

३ अज्ञान हमें मशीनें और औजार नहीं बनाने देता, हम उसी नगड़ दादाओं 
के चसे के पीछे दोड़ रहे हें जिसकी उत्पादन शक्ति दो शताब्दी पिछड़ चकी है । 
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४ सॉँस्कृतिक शिक्षा की कमी हमें सहयोग और उत्पादन उत्कंठा से दूर रख 
रही है । 
५ उत्पादन व्यवस्था की खराबी और स्वास्थ्य परक प्रबंध के मूल में सांस्कृ- 


तिक शिक्षा की कमी है । हालाँकि देश की अर्थ व्यवस्था ठीक किये बिना साँस्क्ृतिक 
शिक्षा की भूमिका तैयार नहीं हो सकती । 


इस प्रकार शिक्षा व्यय लोक व्यय का सबसे प्रभावशाली भाग है जौ उत्पादन 
पर असर डालता है 


डाल्टन की इस कसौटीं का फिर ध्यान दिलाना आवश्यक हे कि “ उत्पादन 
की दृष्टि से छोक व्यय के वे रूप सामाजिकत: वांछित हैं जिनसे उत्पादन शक्ति अधिक 
बढ़ेगी वजाय उस अवस्था के जबकि वही रुपया व्यक्तिगत हाथों में रहता । / * 


स्वास्थ्य व्यय का 





शिक्षा के बाद स्वास्थ्य संबंधी व्यय का प्रभाव उत्पादन पर पड़ता ही है यह 
हम ऊपर कह चुके हें । भारतीय सरकार ने हाल ही में एक नयी योजना चाल की है 
जिसका नाम है कर्मचारी सरकारी बीमा (77709[07865 90966 [705प747006 ) 
जिसके अंतर्गत फिलहाल कारखानों के मजदूरों के लिए बीमारी की अवस्था में कुछ 
सहायता दी जा रही है । उस सहायता में कुछ भाग मजदूर के वेतन से कटता हैं, 
कुछ कारखानों का मालिक देता हैं और सरकार केवल इस संस्था की व्यवस्था का 
व्यय उठा रही है । इंगलंड और रूस में भी इस तरह की योजनाएँ क्रियान्वित हो 
रही हैं परन्तु वहां के कार्ये अधिक लाभकारी और अधिक विकसित हो चुके हैं । वहाँ 
मजदूरों के लिये स्वास्थ्यगृह अथवा सेनेटोरियम, ठंडे स्थानों में गर्म जल के तालाब 
स्‍्तानार्थं, बहुत ही सुन्दर बाग, बगीचे, पाक, खेल के मेंदान, घास की सपीलें, जीवट 
के कार्यों के साधन और सुविधा हैं । रहने और काम करने के स्थानों के आसपास की 
'परिस्थिति मनोरंजक और स्वास्थ्यकर हैं। रूस की स्वास्थ्य योजना बहुत ही' 
अध्ययन योग्य है । वहाँ कुल बजट का लगभग दसवाँ भाग केवल स्वास्थ्य प्रबन्ध पर 
लगता हैं जो कि फौजी कुल व्यय के तिहाई से भी अधिक है । फलस्वरूप मजदूर 
उत्पादन में गहरी दिलचस्पी लेता है, उसकी कार्य शक्ति हमेशा स्फूरतिमय रहती है । 


कुछ अनत्यक्ष उत्पादक व्यय 


कुछ व्यय ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रभाव डालने के लिये ही उन्हें किया जा 
सकता है । निर्लोच माँग वाली वस्तु को जिसके दाम एकाधिकार अथवा अन्य कारणों 
से एक दम ऊंचे कर दिये गये हैं उत्पादक सहायता (5प/05809) देकर अथवा उप- 
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५८ लोकवित्त 


भोग सहायता देकर कम दाम में बिकवाना । इससे उसकी माँग बढ़ जावेगी, उत्पादन 
बढ़ेगा । वस्तु विशेष या सेवा की मांग सी इस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है । सस्ते 
दाम में बिकवाने के फलस्वरूप माँग में जो बृद्धि होगी उसकी पूर्ति की व्यवस्था करनी 
चाहिये । पूति को राशन करना होगा किन्तु शान्ति के समय भी राशन बनाये रखना 
ठीक नहीं रहता । अतः सस्ता या बिना दाम देना ही ठीक ठहरता हैं । डाल्टनके अनु- 
सार तो मुफ्त दवा का प्रबन्ध मुफ्त रेल सफर की व्यवस्था की अपेक्षा अधिक उप- 
युक्त ठहरता है । 


] 


"५ 


गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो सरकार कुछ न कुछ ऐसा कार्य आरम्भ कर सकती 
है जिससे देश के गरीब आदमी मजदूरी में लग जाँय । चाहे उत्पादन का काम 
न करें केवल गड्डा खोदें और भरें और मुद्रा स्फीति द्वारा उनको मजदूरी चुकाई जाय 


३ 


तो भी उत्पादन बढ़ेगा। इससे गतिरोध मिट सकता हैं क्योंकि मजदूरों को जो मजदूरी 
छपे नोटों के रूप में मिलेगी उससे उनको अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने की 
क्रय शक्ति मिलो । कपड़ा, अनाज, मकान आदि सभी वस्तुओं की माँग बढ़ 
जायगी और इनका उत्पादन वितरण आगे बढ़ेगा । इस प्रकार सरकार किसी 
भी काम को करके जन साधारण में धन वितरण करे तो उत्पादन अवश्य बढ़ता 
हैं परन्तु वह धन जन साधारण में न बेंट कर यदि कुछ महाधनी गुटों के हाथ में या 
विदेशों में चला गया तो उत्पादन नहीं बढेंगा । 


अब प्राइन रहा सीधे आयवर्धक व्ययों का । आयवर्धक व्ययों में मुख्य है पेशनें, 
वृद्ध भत्ता, बेरोजगारी भत्ता । इनसे प्राप्तकर्ता को कुछ सहारा मिल जाता है और 
जीवन का भार रूप कुछ कम हो जाता हू । पूंजीवादी व्यवस्था में इस प्रकार के व्यय 
का उत्पादन पर कोई बहुत भला प्रभाव नहीं पड़ता । जो रुपया उत्पादन में पंजी 
बन कर छूगता वह इस प्रकार अनुत्पादक काम में नष्ट हो जाता हैँ। पूंजीवादी 
दृष्टिकोण से तो जितने अधिक बेरोजगार रहेंगे उतने ही अधिक सस्ते मजदूर मिलेंगे। 
वृद्ध तो उत्पादन के किसी काम आ ही नहीं सकते । अत: यह केवल दानभावना की 
संतुष्टि है । अमेरिका, इंगलेंड आदि पंजीवादी देशों में यह बोझ इसलिये उठाया जाता 
है कि मजदूर जनता बिल्कुल नंगी भूखी रहने से कहीं उनका सिहासन न उलट दे । 
समाजवादी व्यवस्था में बेरोजगारी होती ही नहीं । वृद्धों को भत्ते क्री आवश्यकता 
नहीं रह जाती। मशीन और औजारों की उन्नति के कारण नगण्य श्रम-साध्यता 
वृद्धों को भी काफ़ी उत्पादन करने में सहायक होती है । 


अब हम ऐसे कार्यो पर विचार करेंगे जो या तो व्यक्तिगत तौर पर 


किये ही नहीं जा सकते अथवा सरकारी तौर पर करने से वैयक्तिक से अधिक उत्पा- 
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दन होगा, अर्थात स्वनिष्ठ कार्य । | 


इनमें रेल, सड़कें, तार आदि यातायात के साधन गिने जाते हैं । उत्पादन 
पर इन मदों की सुविधा का भारी प्रभाव पड़ता हैं । बिना रेल, सड़क, तार, डाक 
आदि के आज की अवस्था में बड़े पमाने पर उत्पादन हो ही नहीं सकता । कच्चा 
माल, औजार, तेयार माल का लाना के जाना, समय पर आवश्यक स्थान पर 
सामान का पहुँच जाना आदि अत्यावश्यक हैं । उनके द्वारा अन्य उद्योगों को उत्पादन में 
सहायता मिलती हैं । इसके अतिरिक्त इन कार्यो को स्वयं अपने लिये भी भारी उत्पा- 
दन आवश्यक है। सिंचाई और विजली उत्पादन के लिये बाँध बाँधना आदि । 
सभी कार्य अपना मूल्य धीरे धीरे अदा कर सकने वाले हैं । 


उपयोग बिकीएेन 


अर्थशास्त्र के मृलाधार के प्रणेताओं का मत है कि चूंकि सरकारी संस्थाएँ 
निःशेषी तथा हस्तान्तरणीय दोनों प्रकार के व्यय करती हैं तथा सेवाओं और वस्तुओं 
के नियोकक्‍ता तथा उत्पादक के रूप में अपार द्रव्य का व्यय करती हैं इसलिए उनका देश 
की उत्पादन व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ना निश्चित है । साधन के विभिन्न उपयोगों 
में विकीर्णन के कारण उनकी क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था में 


'फेल जाती हैं और तब वे उत्पादन के प्रकार और परिमाण में परिवर्तन कर सकती हें। 


भौगोलिक छिटफुटता 


लोक व्यय को विभिन्न स्थानों पर छिटफुट करने से भी उत्पादन बढ़ सकता 


है । कई स्थानों के उत्पादन साधन (प्राकृतिक घन और श्रम-शक्तिति) यों ही पड़े 
'रहते हें और यदि सरकार वहां की म्यूनिसिपेलिटी या जिला परिषद को विशेष सहा- 
यता दे दे तो वह उस स्थान के लिए जनोपयोगी उत्पादन कर सकेगी, जेंसे बिजरी 


बनाकर ट्राम, रेल, कारखाने आदि चलाना । बम्बई ओर पूना के बीच में सर- 


कारी मदद से बिजली खपौली में उत्पन्न की जाती है। लुनावला में पर्वत माला है,झील 
है, खंडाला में गह्नर है, तेज जलधारा गिराने के साधन हैं। उनका इस प्रकार 
उपयोग करके सारे बम्बई शहर की ट्राम, रेल, मिल बिजली से चलने रूगीं। इस 
प्रकार भौगोलिक व्यय वितरण से बेकार पड़े साधन कारगर होकर उत्पादन बढ़ा 
'सकते हूँ। 


यह अन्तर तभी तक अंतर दीखता है जब तक कि हम वेयक्तिक उत्पादन व्य- 


वस्था को छूकर चलते हें । सरकारी हस्तक्षेप कम से कम है । यदि सरकारी हस्तक्षेप 


कौर नियोजन की हृद बढ़तीं जाती है तो भौगोलिक वितरण स्वयं आ जायगा । डाल्टन 


कहता है कि सोवियत संध में 'लोकवित्त' विस्तृत अथथ में 'लोकअर्थ” के रूप में परिणत' 





हो जाता हैं और देश की जनता का सभी आ्िक कामकाज केन्द्रीय नियोजन के दबाव 
में रहता है । इत कामकाजों का जानबूझकर चुना हुआ एक उदृश्य रहता है इस प्रकार 
प्रथम पंचवर्षोय योजना में हल्के उद्योगों पर कहा कर लगाया गया ताकि बिजली विस्तार | 
और भारी उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके । उत्पादन के साथनों के अन्तर्गत व्यक्तिगत । 
स्वामित्व नष्ट हो गया । करीब सभी बड़ी आय और बड़ी संपत्ति के उत्तराधिकार समाप्त 
हो गये । अत: वैयक्तिक बचत का महत्व नहीं के बराबर रह गया । व्यक्तिगत कर दाता । 
ओझल हो गया और सार्वजनिक उद्योग मुख्य कर दाता हो गये, इसलिये लोकवित्त 

का रूप भी तात्कालिक नयी अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप होना आवश्यक हो गया « 

आशिक क्रियाओं का आयोजन किसी सुनिश्चित दिद्वा में किसी निश्चित ध्येय को मान- 

कर करते है वहाँ साधनों के विकीर्णन का क्षेत्र भी बहत विस्तत होता हैं । रूस में 

प्रथम पंचवर्षीय योजना का तथ्य विद्येष रूप से आथिक साधनों को भारी उद्योगों के 

विकास में योग देने की ओर आकर्षित करता था और १९४६-५० की पंचवर्षीय 

योजना का मुख्य ध्येय देश के युद्ध क्षत नगरों को फिर से बसाना और उद्योग तथा कृषि 

को युद्ध पूत्रे स्‍तर तक पहुंचाकर काफ़ी ऊपर उठा देना था 


डाल्टन द्वारा बताये तीन रूप 


डाल्टन ने व्यय के तीन रूप और बताये हैं, जिनसे उत्पादन में सहायता मिल 
सकती है । | 

१ अनुत्पादक आन्तरिक ऋण को अदा करता जिसके चकाने के लिये कोई 
अलग साधन बनाकर नहीं रकखा गया है। इससे लोगों का इस प्रकार बेकार रुका हआ 
रुपया वैयक्तिक उद्योग घंधों में लग सकता है और जो हवाई पूंजी है, अर्थात जो धन 
हाथ में तो है किन्तु पराया हैँ, उत्पादन भी नहीं कर रहा है और देना है, पर अपनी 


पूंजी सा लगता है । वह भ्रम खतम हो जायगा । जिसका है वह उसे काम में ला 
सकेगा। 





२ सरकार, जो वास्तविक पूंजी निजी उद्योगों भें लगी है उसे खरीद ले । उन 
उद्योगों के खरीदने से उनमें लगा वेयक्तिक धन छुट्टा हो जायगा और फिर दूसरे उत्पा- 
दन में लग सकेगा पर वे उद्योग ऐसे होने चाहियें जो उत्पादन के साधन बनाते हों 
जेसे मशीनें, औजार, रेल के सामान, जहाजी सामान आदि । 
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३ उत्पादक सामान स्वयं सरकार बनाने लगे अथवा ऐसे कारखाने बढ़ा दे। 
यह सीधा उत्पादन में पूँजी रोपन हुआ ॥ 


चौथा एक बीच का सा रूप यह है कि जिन सार्वजनिक उद्योगों में गिरवीदारों 
का रुपया लगा हुआ है उनसे रहन छूड़ा लिये जाये, इस प्रकार रहनदारों का रुपया 
भी छूट्टा हो जायगा । 

डाल्टन की तीनों बातें बीरे धीरे उत्पादन को वेयक्तिक क्षेत्र से सावेजनिक 
क्षेत्र में लाने के बड़े सुन्दर साधन हैं किन्तु जबतक वितरण की व्यवस्था जन साधारण 
तक उत्पादन फल पूरा का पूरा नहीं पहुंचायेगी, उत्पादन वृद्धि बहुत अधिक आगे नहीं 
बढ़ सकती । 


उत्पादक व्यय 


जो कुछ डाल्टन ने कहा है उसी तरह का एक प्रइन यह सामने आता है कि 
देश में उत्पादन अटूट बढ़ाने के लिये सरकार को क्या करना चाहियें । उसका उत्तर 
देते समय जिन देशों में आज उत्पादन अटूट बढ़ रहा है उनकीओर ध्यान देना होगा ॥ 
पहला प्रश्न हे पूंजी अर्थात्‌ उत्पादन के साधन एकत्र करना, दूसरा प्रश्न है जो माल 
उत्पन्न हो उसके खपाने का । 


उत्पादन खपाने के लिये नहीं होता चाहिये बल्कि जनता की समृद्धि के छियें, - 
जनता की आवश्यकताओं के लिये उत्पादन होना चाहिये । तभी उत्पादन बढ़ता जा 
सकेगा । दूसरे के मत्थे पर अपना माल लादकर उसकी जेब काटने से नहीं । तो सर- 
कार पूंजी कहाँ से लाथे, ऋण ले या नहीं, यदि ले तो देश से या विदेश से । इन प्रद्नों: 
पर हम ऋण के अध्याय में अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कहेंगे कि: 
विदेश से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं , कम से कम हमारे देश को । प्राकृतिक धन 
सबका है, जो वेयक्तिक अधिकार में ह उसे ऋण के रूप में व्यक्तियों से ले लिया जाय ४ ' 
अभी व्याज के सिवाय कुछ व्यय नहीं हुआ । फिर विभिन्न स्तरों के मशीन बनाने के : 
कारखाने, भारी रसायनों के कारखानें खोले जाये । पूंजी माल (28972 80098)! 
सब कारखानों में तैयार हो और उपभोगी मार उत्पादन के लिये कुछ सरकारी 
पूंजी का विनियोग हो जैसे यातायात विद्युत उत्पादन आदि किन्तु अधिकाँश कार- - 
खाने और क्ृषि - कार्य सहयोगी हों । मशीनें और रसायन, सरकार उन्हें सस्ते दे ॥: 
उत्पादन फल उत्पादकों में पूरा बाँट जाय । द द द 


रक्षा और शान्ति रक्षा से, व्याज, चुकाव और व्यवस्था से बचे व्यय को जनता, 
के लिये उत्पादन बढ़ानें, स्वास्थ्य शिक्षा आदि में लगाते रहा जाय ।. 


इस प्रकौर के व्यय से उत्पादन बढ़ता ही रहेगा ॥ प्रारंभ में यदि व्यय के लिए 





४ रे लोकवित्त 


ऋण न मिले तो कुछ हद तक काबू में रख कर मुद्रा स्फीति से भी काम लिया जा 
सकता है । 

श्रम टिकट जो निश्चित दूकान पर निश्चित वस्तुओं के लिये चले, ऐसा अर्घ 
मुद्रा प्रचहन भी ऋण लेने से बचायेगा। 

किन्तु उन सबसे अधिक प्रभावशाली लोकव्यय, जो उत्पादन को असंख्य गुनी 
वृद्धि देता ही जा सकता है, वह हैं उत्पादन और वितरण में व्यक्तिवाद को छोड़ कर 
पूर्ण से पूर्ण सहयोगवाद की अवस्था उत्पन्न करता । बंयक्तिक उत्पादन साधनों का 
'राष्ट्रीय-करण करना, उच्च से उच्च वैज्ञानिक शोध द्वारा अधिक से अधिक उत्पादक 
मशीन औजार बनाने के कारखाने बताना । वेयक्तिक सम्पत्ति की पद्धति पर नहीं, 
समाजवादी सिद्धान्त पर अथ॑ंव्यवस्था करना, सुनियोजित उत्पादन का प्रबन्ध करना । 


लोक व्यय का प्रभाव 
सम्पत्ति वितरण पर 
लोकवित्त की केन्द्रीय समस्या यही है कि देश के आथिक साधनों का उत्तम 
से उत्तम उपयोग कंसे किया जाय । छोक व्यय द्वारा सरकार किस प्रकार इन साधनों 


पक 


+क 


'प्रभाव डाल सकती है । 
अप्रत्यक्ष 


वितरण पर प्रमाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है सेना, पुलिस 

आदि ह्वारा रक्षा और शांति का वितरण होता है, यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष आर्थिक 

परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था में जो अधिक सम्पत्तिशाली है उसी को अधिक छाभ अधिक 
सुरक्षा के रूप में प्राप्त होता है । 

इसी प्रकार सार्वजनिक बगीचों, खेल के मैदानों, अस्पतालों आदि का लाभ 

'भी वितरण का एक रूप हे । ये तथा सस्ता दूध, सस्ती शिक्षा, आदि अस्वस्थ को 

स्वस्थ और अयोग्य को योग्य बनाकर अधिक कमाने योग्य बनाते हें | वृद्ध भत्ता, 

जेकारी भत्ता, रोगी दवा आदि सीधे वितरण हैँ जिनसे प्राप्त कर्ता को सीधी सहायता 

मिलती है। यदि नकदी के स्थान पर उद्िष्ट सहायता, पदार्थ या सेवा के रूप में 

दी जाय तो अधिक कारगर होती है क्योंकि नकद रुपया कई बार अनावश्यक बातों 

प्र भी व्यय हो जाता है । 
. श्रीमती उर्सुछा हिकस ने वितरण पर लोक व्यय के प्रभाव का विचार करते 
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व्यय] लोकव्यय का प्रभाव ६३ 


हुए कहा है कि “कर देना व्यक्तिगत काम हूँ परन्तु सावंजनिक व्यय के रूगभग 
अर्घाश द्वारा होने वाला हित अविभाज्य है (सड़कें, जल-प्रबन्ध, यातायात, रक्षा 
आदि) । दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय का दूसरा अर्धाश निश्चित तथा सामाजिक रूप 
में महत्वपूर्ण विभिन्न आय वर्गों में वितरित होता है । जब हम आय के पुनवितरण 
की बात करते हैं तब हमारा आशय उसी अर्धाश से होता है” ॥ 

भ्रत्यक्ष 

सरकारी सहायताओं के तीन विभेद कर दिये गये हैं । 

१ आनुपातिक- जो आय के अनुपात के अनुसार दी जाय 


२ क्रमागत वद्धयोन्मख-- ज्यों ज्यों आय कम होती जाय त्यों त्यों सहायता 
बढ़ती जाय 


३ क्रमागत ह्ासोन्मुख-- ज्यों ज्यों आय घटती जाय त्यों त्यों सहायता भी 
छोटी होती जाय । वितरण का उद्देश्य आयों की विषमताओं को कम करने का है. 
वह क्रमागत वृद्धयोन्मुख सहायता से सबसे उत्तम प्रकार से होता है, किन्तु उत्पादन 
पर प्रभाव का विचार रख कर ही ये सहायताएँ दी जा सकती हूँ ) वृद्ध और बेकार 
को उस दृष्टि से काम भरी देना अधिक उपयुक्त होगा कि उसका उत्पादन मूल्य उस 
पर किये जानेवाले बुद्ध भत्ते या बेकारी भत्ते के मूल्य से अधिक हो । 


यदि हम लछोकव्यय के विभिन्न अंगों पर दृष्टि डालकर देखें तो वितरण पर 
कुछ ओर प्रभाव भी ध्यान में आ सकते हैं । 


सैनिक व्यय, जहाँ तक सैविक-बेतनों का सम्बन्ध है सीधा ही वितरण है, परन्तु 
यदि कोई संमिक विदेशी व्यक्ति हैं तो उतना व्यय अपने देश के वितरण क्षेत्र में से 
निकल गया । अंगरेजी काल में भारतीय सेना का अधिकांश व्यय गोरी पल्टनों पर 
होता था, गोरे अफ़सरों पर होता था । रक्षा के साधन मोटरें, मशीनें, तोपें, गोले 
बारूद आदि यदि देश में बनें तो, वितरण करेंगे । पुलिस तथा व्यवस्था तो कर्मचारियों 
को सोधे वितरण करती है । लोकसमृद्धिकार्य तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वितरण हैं ही, 
किन्तु एक प्रकार का व्यय, जो सबसे अधिक न्यायपूर्ण अर्थात्‌ काम के आधार पर वित- 
रण करने में सहायक होगा, वह हैं इस बात पर व्यय कि उत्पादन तथा वितरण के 
साधन वेयक्तिक हाथों से निकल कर सरकार के हाथों में आ जाये । हम उत्पादन पर 
प्रभाव का जिक्र करते तमय यह उल्लेख कर चुके हैं | देश में जो गेर सरकारी अर्थ 
व्यवस्था हो सब सहयोगी उत्पादन और सहयोगी वितरण की ही व्यवस्था हो । बित- 
रण में अधिक से अधिक लाभ' के सिद्धान्त पर चला जाता है, सीमान्त काभ सबका 
बराबर होना चाहिए । 


| रिप्रशए शो्र०ा7००-- 72. 297 
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लोकव्यय के साधन 


प्रत्येक सरकार अथवा नागरिक लोकव्यवस्था-अधिकारियों के समझ यह प्रद्न 
उपस्थित होता है कि जिन रक्षात्मक अथवा व्यवस्थात्मक कार्यों की हमने आयोजना 
की है उनके लिये व्यय का प्रबन्ध क्‍या हो । यों तो इस विपय पर विस्तार पूर्वक ह 
अगल कुछ अध्यायों में विचार करेंगे, किन्त यहाँ प्रदत इतना ही है कि लोक आय के 
जो मुख्य दो रूप हैं, कर-आय तथा लोकऋण, उनमें से किसके द्वारा कौन व्यय व्यव 
स्थित किया जाय । क्या हर कार्य के लिये कर दाता पर ही बोझ डाल दिया जाय ? 
क्या एक ही साथ बीसियों वर्षों की कुछ कर आय के बराबर आ जाने वाले व्यय को 
पूरा करने के लिये एक ही वर्ष में जनता से उतना रूपया कर के रूप में छीन लिया 
जाय ? अथवा ऐसे कार्यो के लिये जनता से ही अथवा विदेश से ऋण लेकर उस समय 
उतना भारी व्यय कर लिया जाय ओर फिर उसे ब्याज सहिल धीरे घीर चका दिया 
जाय । यदि किसी बांध बनाने का, महायुद्ध का, विकास योजना का पूरा व्यथ एक 
ही साल के कर दाताओं पर डाल दिया जायगा तो यह उस बंध के कर दाता के साथ 
बड़ा अन्याय होगा । जर्मनी के पिछली शताब्दी के मध्य तथा अन्त के उस विपय के 
लेखक डीट्जेल, अँपकेन, बाश, स्टीन, बेगनर, शाफल, नास्सि, शाज की राय तो यह 
-थी कि असाधारण व्यय को ऋण लेकर ही करना चाहिये क्योंकि वह एक प्रकार का 
' पूंजी रोपना है । श्री डीटजेल की राय है कि सरकार के कार्य भी उतने ही उत्पादक 
हैं जितने कि उद्योग धन्धे और इसलिये ऋण लेकर इन कार्यों में लगाना वसा ही है 
जैसा कि कारखाने में पूंजी रोपना । जलू, बिजली आदि जन कार्य वरंमान पीढ़ी को 
जितने लाभदायक हैं, भावी पीढ़ी को भी वे उतना ही छाभ पहेुंचायेंगे । अतः: इसमें 
किये जाने वाले व्यय के लिये ऋण लुंकर उसे कई वर्षों पर फैला देना बिल्कुल बंध 
और न्याययूक्‍त है । डीट्जेल की पुस्तक का लोकवित्त के विचारकों पर काफी प्रभाव 
पड़ा । 





परन्तु गत शताब्दी के अंगरेज साम्राज्य के प्रधान मंत्री श्री ग्लडस्टन के 
विचार इसके एकदम विपरीत थे । उनका कहना था युद्ध व्यय तो युद्ध कालीन कर 
दाता के ऊपर ही पड़ना उचित ही नहीं, आवश्यक भी है, क्योंकि युद्ध उस समय के 





व्यय ] लोकश्यय के साधन ध्प्‌ 


छोगों ने शुरू किया तो बादवारू उसका फल क्यों भोगें । एक दूसरा भी कारण उन्होंने 
'बताया-ओऔर वह अधिक महत्वपूर्ण है-कि यदि उसी समय के करदाता पर तात्कालीन 
युद्ध का सारा बोझ पड़ता जायगा तो करदाता सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखेगा । 
युद्ध जनित खर्चे अनापशनाप नहीं होंगे । यदि तत्कालीन जनता को नहीं देना है तो 
तो वह उसमें हस्तक्षेप करने की ओर कोई रुख नहीं रक्‍्खेगी । ग्लेडस्टन ने तो 
'क्रीमिया युद्ध को बिना ऋण लिये ही चलाने का पूरा प्रयत्न किया हालाँकि वह उसमें 
सफल नहीं हो पाया । उन्नीसबीं शताब्दी के दृष्टिकोण को एक अंगरेज लेखक “बैस्टे- 
बल बहुत अच्छी तरह प्रगट करता है । उसका कथन है कि “उत्पादनशील जायदाद 
की खरीद अथवा आय-पूर्ण जन-कार्यों का निर्माण-कार्य ऋण लेकर किया जा 
सकता है ।” इसमें वह खुल कर कह देता है कि अनुत्पादनशील अथवा घाटे के कार्यों 
को तात्कालिक कर-आय में से ही विकत्तित करना चाहिये न कि ऋण लेकर । 


पंजी पर भार 


शीराज़ के अनुसार पूंजी पर जिन मदों का वित्तभार डाला जाना चाहिए वे 
चार प्रकार की हें:- 

१- स्थायी उत्पादनशील पूंजी रोपन के लिए, उदाहरणार्थ रेल मार्ग, जल 
बाँध नहर आदि जन कार्य, कुछ अधं-सैनिक, तथा नागरिक कार्य जिससे पूंजी पर 
बहुत वर्षों तक प्रति वर्ष उपयुक्त आय प्राप्त होती रहेगी । 

२- असाधारण स्थिति में जैसे युद्ध, बाढ़ें । 

३-अस्थायी आवश्यकताओं में-जैसे 

(अ) विरला घाटा 
(आ) अस्थायी पूंजी उपयोग 

४- कतिपय अन्य स्थितियों में---अनुत्पादक जन-कार्य और जब सरकार तथा 

'नगर पालिकाएँ कुछ आर्थिक कार्यों में सम्मिलित हों । 


स्थायी उत्पादन कार्यों में बड़ी भारी पूंजी लगती है। भारतीय रेलमार्ग 
निर्माण का व्यय अन्दाजन ९०० करोड़ रुपये हुआ था । * भारतीय सरकार की उस 
समय की वाषिक आय लगभग १०० करोड़ रुपये रहती थी । इस प्रकार पूरी आय॑ 
का ९ गुना व्यय एक ही साल करदाता से वसूल करना सामाजिक अन्याय और 
आर्थिक असम्भावना तो है ही, पर राजनीतिक नासमझी भी' है । 


सिन्‍्ध के सवखर बाँध का व्यय उस समय २० करोड़ रुपया कूता गया था। 
यह भारत का ही नहीं उस समय संसार में सबसे बड़ा बाँध बनाया गया था, इससे 
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६६ लोकब्त्त 


रुपये की वाधिक आय कती गई थी, जो कि व्यय की लगभग १० प्रतिशत है । हाल 
ही की भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय २२४४ करोड़ रुपये 
अनुमानित है जिसमें से ९४५ करोड़ रुपया व्यय हो चुका । + प्रत्यक्ष ही है कि इसके 
लिए ऋण अन्‍न्तर्देशीय तथा विदेशों दोनों जरियों से लिया गया है। हम इस प्रश्न 
पर कि ऋण बाहर से लेना उचित है कि नहीं विस्तार से लोक ऋण के अध्याय में 
विचार करेंगे किन्तु यहाँ यह कहा जा सकता हैँ कि ऋण के फलस्वरूप देश को 
शोषक सरकारों का दास न बना दिया जाय और देश के विकास के बजाय और 
विपरीत प्रभाव न पड़ने दिया जाय । हाल ही में पाकिस्तान-अमेरिका सम्बन्ध इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हें । पाकिस्तान ने अमेरिका से ऋण लिया विकास के लिए, 
पर साथ ही रद गया अमेरिका की फोजी गुलामी से । यहाँ तक कि दासत्व के 
फलस्वरूप जनता द्वारा निर्वाचित पूर्वी पाकिस्तानी मंत्रि-मंडल को ( फजलूलहक 
प्रधानमंत्री मई १९५४) पदच्युत कर जबद॑स्ती जेल में डाल दिया गया । भारतीय 
प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू उस मामले में सजग रहे और अमेरिकी सैनिक 
लुटेरों की यहाँ इतनी दाल नहीं गलने दी । 
ऋण के सम्बन्ध में एक विशेष बात ज्ों इस विषय के अन्तर्गत ध्यान में रखनी 
आवश्यक है, वह यह है कि पूंजी विनियोग को एक ऐसी हद के , अन्दर रखना चाहिए 
कि उसका ब्याज और मूल कई वर्षो पर फैंलाकर एक निर्माण-निधि निर्माण द्वारा 
निशरत्रय ही चकाया जा सके । नगरपालिकाओं या जिला परिपदों के ऋणों की सीमा 
निश्चित रकम के अन्दर ही बाँध देनी अधिक उपयकत है, उनकी वास्तविक जाय- 
दाद के अनमानित मल्य की एक विशेष प्रतिशत के रूप में । 


यदि जिस सावंजनिक कार्य में ऋण की एक रकम लगाई गई है बह मान लिया 
जाय, ५० बर्ष में बेकार हो जायगा तो व्याज और पूंजी उस समय के अन्दर ही 
बेवाक हो जाने चाहिये । 
यदि ऐसी अवस्था हो कि देश के लोकवित्त साधन सीमित हैं और यह डर 
हो कि जरा सा सीमा से बाहर ऋण ले लेने पर ही साख हिल सकती है तो उत्पादन 
शील पूंजी-व्यय के लिये भी निर्माण-निधि बना देने से साख बढ़ जायगी, लोगों का 
विश्वास जम जायगा और ऋण पतन्न बिक सकेंगे । 


असाधारण स्थितियों में कभी कभी एक दम बहुत भारी रकम की आवश्यकता 
पड़ जाती हैं, जैसे अचानक युद्ध छिड़ जाने पर, अथवा भयंकर बाढ़ या भूकम्प आ 
जाने पर, भयंकर महामारी फैल जाने पर आदि । ऐसी अबस्थाओं में छोटी वाधिक 
आय का एक भाग हछूगा देने से या समूची भी रूगा देने से काम नहीं चल पाता ॥ 
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ध्यय] लछोकव्यय के साधन ६७ 


एक साथ इतने धन की आवश्यकता आ खड़ी होती है कि कई वर्षों की कर-आय भी 
पर्याप्त नहीं हो सकती । बाढ़ या भूकम्प आदि का व्यय तो बहुत कुछ वश में भी 
“किया जा सकता हैं किन्तु युद्ध विजय करने के लिये आवश्यक रकम की कोई सीमा 
नहीं । न जाने किस स्थिति में कितना जोर आ पड़े और कितने दिन यह स्थिति 
चलती रहे । विजय प्राप्त करना, यही एक उद्देश्य सामने रहता है चाहे जितनी धन 
हानि हो। बाढ़ और भूकम्पादि के द्वारा किये गये सत्यानाश से जनता को त्राण देने 
'के लिये भी अति आवश्यक कार्य करने पड़ते हें । 


अतः इन अवस्थाओं में धन पूंजी के रूप में ही एकत्र करना चाहिये, वाषिक 
आय से नहीं । मेककुलाँच के अनुसार युद्ध, भूकम्प आदि के लिये व्यय किया गया धन 
नष्ट नहीं होता बल्कि वह एक पूंजी रोपन है, उससे अप्रत्यक्ष मुनाफे होते हैं। कभी 
युद्ध में बड़ा भारी प्रत्यक्ष मुनाफा भी हो जाता है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका 
और एशिया के देशों को युद्ध में हराकर पूरे देशों पर अधिकार करके न केवल उनके 
तत्कालीन धन को लूटा, बल्कि उनकी जनता को मजबूर करके उनके द्वारा 
उत्पादित धन को वे आज तक लूट रही हैं। साम्राज्यवादी सरकारें इसी दृष्टि से 
दूसरों पर हमला करती हें । परन्तु साधारण दृष्टि से देखा जाय तो युद्ध-व्यय उत्पा- 
दक नहीं होता किन्तु रक्षार्थ करना पड़ता है । 


“राष्ट्रों की सम्पत्ति पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक आडम स्मिथ ने बहुत बुद्धिमता 
पूर्ण बात कही है कि युद्ध के लिये ऋण लेने से एक बड़ी भारी खराबी यह हो जाती 
है कि जनता युद्ध की घोषणा करने या उसके जारी रखने पर काब्‌ नहीं रख पाती, 
उसकी आलोचना का भी उसे मौका नहीं रहता । किन्तु यदि युद्ध व्यय कर द्वारा 
आय करके लगाया जाय तो जनता को उसकी आलोचना करने और उस पर नियं- 
त्रण रखने का अवसर मिलता है । प्रथम महायुद्ध में युद्ध के लिये सन्‌ १९१४ से 
१९२० तक जमेन सरकारने २२२०००००० मार्क जेसी भारी रकम का ऋण लिया, 
'प्रन्तु इंग्लंड में कर पद्धति बदक कर अधिक से अधिक कर द्वारा धन एकत्र किया 
गया । अधिक उपयोगी यही तरीका रहता है कि जनता पर इतना अधिक कर लगा 
दिया जाय जितना कि वह दे सके, अर्थात्‌ जिसके बोझ से उद्योग घन्धे न बंद हो 
जाँय । भारी कर से लाभ तो यह होगा कि बाजार में रुपये की बाढ़ नहीं आयेगी 
परन्तु बहुत अधिक भारी कर से रूपये की बाजार में एक दम कमी हो जाने का डर 
है । इसका भी उद्योगधन्धों पर बूरा प्रभाव पड़ता है । इससे बचाव के लिये कर्जे को 
जल्‍दी से जल्दी चुका देने का प्रबन्ध करना चाहिये । हो सके वहां तक तो कर में से 
'सीधे ही, अन्यथा एक उऋण-निधि बनाकर यथाशीघु ऋण उड़ा देना ही सबसे चतुर 
तरीका है । तक द द द 











६८ लोकवित्त 


३. अब तीसरी स्थिति जिसमें पूजी द्रव्य का उपयोग किया जा सकता है वह 
है कुछ स्थायी आवश्यकताओं के लिये । उदाहरण के तौर पर कभी कोई आकस्मिक 
घाटा आ उतरा, अचानक फसल मारी गई, या वसूलयाबी की कोई मद अचानक मर 
गई, तो उस हालत में एक छोटी रकम के लिये सारी कर-पद्धति में देर फेर करने के 
स्थान पर पूंजी से वह घाटा पूरा कर दिया जाता हैं | परन्तु यह बात आकस्मिक 
चाटे ही की अवस्था में लागू करनी चाहिये । बार बार घाटे आते रहें, या साल 
बसाल बाटा आगे बढ़ता जाता हो तो फिर बजट में ही फेरफार करना उचित है । 

ऐसी अवस्थाओं के लिये एक निधि बनाये रखना हमेशा छाभ कर रहता है । 
-अल्पकालीन ऋण भी उपयकत होंगे । 


अस्थायी पूंजी उपयोग 


यदि किसी वर्ष बजट के बाद आय के साधन कम आयज्ञील हो गये हों या 
नष्ट हो गये हों तो अगले बजठ तक, जबकि नये साधन बनाये जा सकते हैं, आय का 
-कोई प्रबन्ध करता ही पड़ेगा । उस अवस्था में भी पूंजी से अस्थायी तौर पर व्यय 
किया जा सकता है । 


४. चौथी अवस्था, जबकि पूंजी से व्यय उठाया जा सकता हैं, है कुछ विशेष 
परिस्थितियों की । जब सरकार को कोई ऐसे कार्य करने हों जिनसे कोई आय नहीं 
है| सकरत। अथवा जिनसे उपयोगिताओं को भारी सुविधा और छाभ होंगे और जिनमें 
चाहें तो नगरपालिकाएँ भी केन्द्रीय सरकार का हाथ बटा रही हों तथा जिनमें सार्ब- 
जनिक धन लगता है । जैसे बन्दरगाहू बनाना, अर्थ सरकारी कम्पनियों के काम भी 
इसी में आ सकते हैं, जैसे बिजली कम्पनियां जिनको शहरों के प्रकाश, रेल, द्राम आदि 
का ठेका दिया ग़या हो । रूस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में तो सारी पूंजी ही बहुधा 

“सरकार की होती हैं और साथ ही पूरा नियंत्रण भी ।” 


कुछ अवस्थाओं में सारी अथवा अंशत: पूँजी सरकार की होती हैं और बहू 
व्यक्षितयों को ठेका दे देती है जैसे भारत में नमक उत्पादन, पहाड़ और झील दोनों 
से । स्वेजू नहर की कम्पनी में भी सरकारी और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की पूंजी 


लगी है । आँग्लह-फारिस तेल कम्पनी भी इसी तरह का उदाहरण हूँ । 
इस प्रकार सरकारी व्ययों के सम्बन्ध में यह विचार निश्चित ही है कि जो 
असाधारण व्यय हों और जिनकी रकम इतनी बड़ी हो कि वाषिक आय में से कई 
वर्षों में भी पूरी न हो सके, उसे पूंजी में से व्यय करना चाहिये, अर्थात्‌ ऋण छेकर 


हे 


-चाहियें । असाधरण और साधारण व्ययों का भेद और अधिक स्पष्ट करने के लिये. 

















व्यय लोकठयय के साथन ६९ 


एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम देखेंगे । कनाडा के बजटमें 'साधारण' में शामिल हें-ऋण- 
देय, प्रान्तों को अर्थ सहायता, आगम वसूली व्यय, रक्षा, जीवन भत्ते, असैनिक सरकारी 
व्यय जन-कार्ये (700]70 ए०7४5 ) तथा अन्य और “असाधारण' ये हे-पंजी व्यय, रेल 
अथ-सहायता, युद्ध ऋण, व्यय बढ़ा और यद्धोत्तर व्यय । हमारे देश में स्वतंत्रता के 
बाद से पंजी-बजट में निम्न मर्दे शामिलऊ 


रेलें, औद्योगिक विकास, मुद्रा तथा मुद्राशालाएँ, रक्षा-पूंजी रोपन, राज्यों 
को विकासार्थ अनुदान (इंग्लंड में पेंशनें), स्थायी ऋण चुकाव, राज्यों को अग्रिम धन, 
अन्य धन और अग्निम, अन्य सभी मर्दे वाषिक आय में से प्री की जाती हैं। वैसे किसी 
भी मद का भारी खर्च पूंजी से हो सकता है । द 


कर आय से 


कर आय से भारत में स्वतंत्रता के बाद से इस ओर एक नई प्रवृत्ति आरम्भ 
हुई है । पूंजी व्यय के लिये भी वाधिक आय को बढ़ाया जा सकता है। बजट का 
घाटा पूरा करने के लिये ही नहीं बल्कि पूंजी की कमी को भी दूर करने के लिये 
अधिक करों द्वारा आय की जाती है | सन्‌ १९५१-५२ में अर्थ मंत्री ने एक वाण से 
दो चिड़ियाँ मारी । अकेला रेल का भाड़ा ही इतना बढ़ाया कि उससे १९१००००००) 
उन्नीस करोड़ दस लाख की आय अधिक हो गई । यह रेलों में सुधार के लिये 
नहीं काम आई बल्कि सरकार के पंजी बजट में शामिल की गई । केन्द्रीय. बजट में 
५.५४ करोड़ का घाटा था। पर इतना कर लगाया गया कि २६.१० करोड़ की 
बचत हो गई और पूंजी बजट को मदद मिक गई ।* उस बात को देखते हुए यह 
कोई कट्टर नियम नहीं बनाया जा सकता कि अमुक व्यय चालू आय से ही हो । एक 
सामान्य नियम ही हो सकता है जेंसा कि हम पहिले विचार कर चुके हैं । 


भारतवर्ष में अकाल तो लगभग हर वर्ष कहीं न कहीं पड़ ही जाता था अतः 
यहाँ इसका व्यय वाषिक बीमा के रूप में बंधा था और आगम में से व्यय किया जाता 
था । हां यदि व्यय इससे ऊपर किसी वर्ष आवश्यक हो पड़ता तो फिर पूंजी को 
टटोला जाता था । बाकी सब व्यय सात्रारण वाषिक कर आय से किये ही जाते हैं 


लोकव्यय और राष्ट्रीय आय 


यद्यपि इस विषय का अधिक सम्बन्ध लोक आय अर्थात्‌ कर-आगम से हूँ 
फिर भी व्यय और राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध भी लोकवित्त को समझने में सहायक 


होता है 


(अमर ५ .०५०३/६० 
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8७० .. छोकथित्त 


राष्ट्रीय आय को अध्ययन करने का पहला गम्भीर प्रयस्तन स्वर्गीय दादाभाई 
नोरोजी ने किया था, उन्होंने अपनी अंगरेजी पुस्तक “भारतीय दरिद्रता और 
अ-ब्रिटिश शासन' में भारतीय आय का १८६७-७० के सरकारी अंकों के आधार पर 
मोटा हिसाब जोड़ कर प्रति व्यक्ति २०) बीस रूपया निकाली, डावटर बी. के. आर. 
वी. राव, डिग्वी, ला कर्जन आदि ने अपना अपना अन्दाज लहूगाया। स्वतंत्रता के 
बाद भारतीय सरकार ने एक कमीशन नियुक्‍त किया प्रोफेसर महाल्लनोविस की अध्य 
क्षता में । श्री राव और प्रोफेसर डी. आर. गाइगिल भी उसके सदस्य थे । उन्होंने 
गत वर्ष फरवरी में अपना अध्ययन फल प्रकाशित किया । उनकी राय में भारत की 
राष्ट्रीय आय ८६५० करोड़ रुपये हैं और यह प्रति व्यक्ति छगभग २४७ रू. वापिक 
आय बेठती हैँ । भारतीय आयोजन समिति ने यह आय मोटे तौर पर ५००० करोड़ 
रुपये मानी हैं । सरकारी आय ४३६ करोड़ रुपये हैं। यह व्यय राष्ट्रीय आय का 
लगभग २० वाँ भाग हैँ। प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय श्ए रू० ८ आण० है । 

इस प्रकार यों तो राष्ट्रीय आय का बीसवाँ भाग व्यय होना कोए अधिक नहीं 
है, परन्तु उसका उपयोग पूरा और सर्वोत्तम हो यही आवश्यकता है । 
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कर योग्यता 


प्रत्येक सरकार के संचालन के लिये घन की आवश्यकता होती है । देश का 
सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संघ सरकार होती है । उसके काम बहुमुखी होते 
हैं और सम्पूर्ण जनता पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्यक्ष है कि ऐसे संघ के लिये धन की 
आवश्यकता भी सबसे अधिक होगी । 





यह धन कहाँ से आता है ? प्राचीन काल में राजा रूट और “कर दोनों ही 

से अपना काम चलाता था आज भी लूठ है तो, किन्तु अब उसके दिन अंतिम हैं । 

संसार से युद्ध अब हमेशा के लिये उठ जाने के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। आततायी' 

अब असलछी रूप में उधाड़ दिये गये हैं। वरद्गरण्ड रशल के अनुसार आततायी की शक्ति 

का आवरण उधघाड़ दिया जाय तो उसकी शवित ही समाप्त हो जाती हैं वयोकि जन- 
साधारण के सामने उस हजउवे का पर्दाफ़ाश हो जाता है । 


अब सरकारी आय का साधन लूट समाप्त होकर 'कर' रह गया है । परन्तु 
एक नया साधन इधर विकसित होता जा रहा है, वह है जनकल्याण के कार्यों द्वारा 
आय । सरकारें अब देश की जनता की अर्थ व्यवस्था को सार्वजनिक ढंग की बनाकर 
जनता के पारस्परिक संघर्ष को मिटाकर उसमें सहयोग उत्पन्न कर रही हैं और इस 
प्रकार वेयक्तिक अर्थ व्यवस्था से बढ़कर मनृष्य समाज सामूहिक अर्थ-व्यवस्था फर आ 
रहा है । यह प्रत्येक अर्थशास्त्री जानता हें कि वेयक्तिक तौर पर अलग अछूग किये 
हुए जसंबद्ध उत्पादन की अपेक्षा सामूहिक सम्मिलित उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन' 
"बहुत ही अधिक होता है । 
इस जन-कल्याण कार्य सम्बन्धी नये विकास में आय का कोई ठिकाना नहीं । 
इस मद का विकास वैयक्तिक व्यवस्था में बहुत कम हो सकता है । वास्तव में लग- 
'भग हो ही नहीं सकता । इसलिये भी कर की आवश्यकता रहती हैं और वही मुख्य 
साधन रहता भी हैं । ऋण भी ले लिया जाता है पर अंत में वह चुकाया जाता हैं 
कर से ही । कुछ सार्वजनिक व्यापारी ढंग के कार्य कर लिए जाते हैं जिनका माल या 
सेवा अच्छे मूल्य पर जनता के बेच कर दाम वसूल किया जाता है जैसे रेल, बिजली 
आदि । 





9४ द लोकवित्त 


इस प्रकार आज की व्यवस्था में, जो भारत में हैं और जिसे शुभंच्छ अर्थ 
व्यवस्था ( (ए८]87९ ४८०070779 ) कहा जा रहा हैं मुख्य आधार 'कर आय हा हूँ। 


कर योग्यता का अर्थ 

वजट बनाते समय सबसे पहला प्रइन यही होता है कि कर कितना लगाया 
जाय । एक ओर तो सरकारी आवश्यकताओं के आधार पर प्रशइन हल होता है परंतु 
दूसरी ओर इस बात पर विचार करना पड़ता है कि बजट के प्रभाव क्षेत्र की जनता 
कितना कर दे सकती है । जनता की कर देने की योग्यता की नापे की जाती हें । 
विदेशी सरकारें तो कर योग्यता का अर्थ यह लगाती हूँ कि किसी जनता को कितना 
अधिक से अधिक निचोड़ा जा सकता है। 

शीराज ने बताया हे कि साधारण समय में सरकारें कुल राष्ट्रीय. आय का, 
सरकारी आय का नहीं , २० प्रतिशत तक व्यय करती हैं और युद्ध आदि असाधारण 
अवस्था में ४० प्रतिशत तक कर रूप में छू लिया जाता हैं। कुछ लोगों का तो यह 
विचार हैं कि धन को जनता की जेब में फलित होने के लिये नहीं छोड़ना चाहिये । 


कुल तथा सापेक्ष कर योग्यताए 


कर योग्यता में दो रूप उत्पन्न हो गये हैं। गत महायद्धों में जो देश हारे 
उनसे बिजयी देशों ने क्षतिपपर्ति माँगी और वसूल की । क्षतिपृर्ति को चकाने और 
अपनी सरकार को चलाने के दो काम आ गये । क्षतिपूर्ति का बोझ एक के बजाय 
कइयों पर भी पड़ा और विजयी राष्ट्रों की कुल क्षतिपूति का प्रश्न आया । कौन देश 
कितना दे सकता है, किससे कितना वसूल किया जा सकता है यह समस्या उत्पन्न 
अकः कुल या अखंड कर योग्यता और सापेक्ष कर योग्यता ये दो रूप सामने आये । 
सापेक्ष कर योग्यता का अर्थ तो केवल तुलनात्मक कर योग्यता हैं । एक देश या प्रान्त 
दूसरे की अपेक्षा कितनी अधिक या कम करथयोग्यता रखता है । आज इसका महत्व 
भी समाप्त हो गया है और भारत में तो केवल प्रान्तीय कर योग्यता का ही प्रदत इस 
रूप में कुछ करो के संबंध में अथवा कुछ वित्त नियोजनों में उठ सकता है और इसका: 
प्रघन कुल कर-योग्यता का अध्ययन करके ही हल होगा । 


कर योग्यता की नाप 


हट 


धन जो किसी देश की जनता सरकार को दे सकती हो, बिना वास्तव में दुखी हुए, 
बिना कुचले हुए जीवन स्तर तक गिरे, और अथे-व्यवस्था को बहुत अधिक बिना 
पबिगाड़े । साम्राज्यवादी अंगरेज सत्ता के भारत-स्थति शिक्षक फ़िण्डले शीराज ने भार- 














आय ] कर योग्कता ७५ 


तीय विद्यार्थी को धोखा देने के लिये जनता को निचोड़ने के शब्द को रेशम में लपेट 
दिया और उसका नाम अनूकूछतम ( 007 ए॥॥ ) रख दिया और लूट का नाम 
भलाई (५८][०7८) रख दिया । वह रेशमी दाब्दों में कहता है "तात्पयं यह है कि 
कुल कर योग्यता निचोड़े जा सकने की अन्तिम सीमा है । इस परिभाषा से देश की 
करदात्री जनता की मनःस्थिति के अनुसार छूट और अन्य विषादजनक भाव उत्पन्न 
होंगे, इसलिये कहता हैँ कि “राष्ट्र की अनुकूलछतम कर योग्यता है अधिकतम कर धन 
जो वसूल किया जा सके और उसकी भलाई के लिये खर्चे किया जा सके ।” * 








कसौटी, शीराज के अनुसार यह है कि देश के अन्दर की आय और बाहर से 
प्राप्त आय में से उपभोग द्वारा हुआ व्यय काटकर जो धन बाकी बचा वही कुछ कर 
योग्यता हैं। उत्पादन में से न्यूनतम उपभोग व्यय, जिससे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन 
स्तर वही बना रहे, और उपभोग का स्तर भी कई सालों तक न गिरे, काटकर बाकी 
बचा हुआ धन, उत्पादन की पूंजी और भावी जन संख्या की वृद्धि के उपयोग का भी 
ध्यान रखकर बचत का धन निकालना चाहिये । 


कर योग्यता के आधार 


कर योग्यता पर डाल्टन तो विचार ही नहीं करना चाहता । उसकी राय में 
तो इस दाब्दाडम्बर को उड़ा ही देना चाहिये, शीराज के अनुसार कर योग्यता निम्नां- 
कित बातों पर निर्भर है । 


१. देश की जनसंख्या 

२. देश में सम्पत्ति वितरण 

३. कर वसूली के तरीके 

४. करोद्ेश्य अर्थात्‌ कर धन को व्यय करने का ढंग 
५. कर दाता की मनस्थिति 

६. आय का स्थायित्व 

७. मुद्रा स्फीति (4772007 ) 
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७६ . लछोकविक्त 


(१) यदि राष्ट्रीय आय वही रहे तो जनसंख्या कम होने पर कर योग्यता 
अधिक होगी । 

(२) यदि सम्पत्ति देश में बिल्कुल बराबर वितरित हैं तो कर योग्यता कम 
होगी पर यदि देश में भारी असमानता है तो उच्च स्तर की श्रेणियों की कर योग्यता 
अधिक होगी और कुछ कर योग्यता अधिक सिद्ध होगी । 

(३) कर के यदि कई प्रकार हैं तो भी कर अधिक वसूल किया जा सकेगा । 

(४) करोद्ेश्य का भी कर में बड़ा हाथ रहता हैं। यदि कर अनुत्यादक 
कार्य जैसे युद्ध, बाहटी ऋण-अ दायगी आदि में व्यय होता है तो कम बसूल होगा पर 
यदि उसको आन्तरिक ऋण अदायगी तथा जन कल्याण के कार्यों में लगाना है जिनसे 
आय भी हो तो अधिक कर वसूल होगा । 

(५) जनता की मनस्थिति भी बहुत अर्थ रखती है । जिन व्यक्तियों में 
राष्ट्रीय भावना गहरी है वे कितना भी कर भार चुपचाप सह लेते हें परन्तु अशिक्षित 
लोग जिनमें नागरिक भावना नहीं धर कर पाई, वे थोड़े कर से भी उबल उठते है । 

६- जनता की आय यदि स्थायी है तो भी बह अधिक कर-भार सह सकती 
है, किन्तु अनिश्चित आय वाला उसे बेकारी की अवस्था के लिए बचा रखना 
चाहता है । 

७- मुद्रास्फीति का कीमतों पर भारी प्रभाव पड़ता है । यदि बेतन और 
मजदूरी कीमतों के बढ़ने के साथ बढ़ती रहें तो जनता की वचत-योग्यता बनी रहेगी 
पर अवसर मजदूरी और बेतन मुद्रास्फीति के समय अनपातत: नहीं बढ़ते और फलत: 
उनकी कर योग्यता एकदम घट जाती है । 

मेहता और अग्रवाल ने अपनी पुस्तक 'पब्लिक फाइनेन्स-थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस' 
में ऐसी ही सात बातें कर योग्यता की नाप करने में सहारा देने वाली गिनाई है । 
करयोग्यता की नाप के ऐसे जरिए बताने वाले ये लोग सम्भवतः यह सोचकर नहीं 
चलते कि सरकार को यह देखना है कि जनता की समृद्धि बढ़े, बल्कि उसे कैसे ठगा 
जाय यही ध्यान में रहता है । मेहता और अग्रवाल ने लिखा है कि यदि सम्पत्ति का 
वितरण अधिक ऊंचा नीचा रहेगा तो अधिक कर योग्यता होगी, और बराबर बॉँठी 
होगी तो सीमान्त उपयोगिता बढ़ जायेगी और कुछ उपयोगिता अधिक होगी फ़लूत: 
चाहते हैं क्या ? बराबर बटने से उत्पादन शक्ति बढ़ती है, वे इसे भूछ जाते हैं और 
उससे कर-योग्यता भी बढ़ेगी यह बात वे सोच ही नहीं सकते । और आश्चर्य देखिए, 
वे कहते हैँ कि यदि बच्चे और बहुत बूढ़े छोगों की संख्या अधिक होगी तो करयोग्यता 
अधिक होगी परन्तु जब बढ़ते हुए युवक अधिक होंगे तो करयोग्यता कम होगी। 














आय | करयोग्यता ७७ 


सम्भवतः ये अँगरेज अर्थशास्त्री मारशल से भूत से पीछा नहीं छुड़ा सके हैं जो कभी' 
भी “अन्य बातें वैसी ही रहें! बिना सोच ही ' नहीं सकता था। संम्भवतः ये लोग 
परिस्थिति की वास्तविकता को खो बैठते हैं | युवक अधिक उत्पादक होता है यह 
उनके ध्यान में नहीं हैं । वे तो यह भी कहते हैं कि युवक सम्पत्ति का उपभोग कम' 
करते हैं और फिर भी उक्त नतीजा निकालते हें | परन्तु यह सम्भवतः छापे की 
भूल होगी । द द 

मनोवैज्ञानिक करयोग्यता का जिक्र करते हुए आप कहते हैं कि .बहुधा धनी' 
को धन के द्वारा आनन्द की सीमा अधिक होती है । अत: उसकी करयोग्यता कम 
होती है । सीमान्त उपयोगिता के ये योद्धा यहाँ उसी को भू गये । वे यहाँ तक 

चाहते हैं कि सरकार अपनी व्ययशक्ति द्वारा जनता की मानसिक इच्छा ऐसी बना 

दे कि वह नीचा जीवन स्तर पसंद करने रूगे तो कर-योग्यता बढ़ जायगी । सम्भवत: 
ये बातें अगरेजी काल में लिखी गई थीं, हम इससे अधिक और क्या कहें । सरकारी 
व्यय जनता का जीवन स्तर गिराने के लिए नहीं उठाने के लिए होना चाहिए । 
न्यूनतम, अधिकतम, अनुकूलतम 

आपने कर-योग्यता का वर्गीकरण करके तीन मुख्य वर्ग किए हँ--- 

१- न्यूनतम कर-योग्यता 

२- अधिकतम कर-योग्यता 

३२- अनुकूलतम कर-योग्यता 


इनमें सिवाय तुलनात्मक भाव के, कर-योग्यता की नाप का कहीं नाम नहीं 
हैं। सर जोशिया स्टाम्प के वास्तव में दुखी तथा कुचल हुए! शब्दों के अर्थ उनकी 
समझ में नहीं आते । 

साम्राज्यवाद और वेयक्तिक अर्थ-व्यवस्था को अक्षुण्ण मानकर चलने वाले 
अथंशा स्त्रियों का यह मत इस शताब्दी के पूर्वार्धीय भारत के लिए ही उपयुक्त कहा 
जा सकता था, पर आज हम आज़ाद हैं । हम यह बारबार व्यान दिलाना चाहते हैं. 
कि हम आज अपने भाग्यविधाता स्वयं हँ । जिस राष्ट्रीय भावना और नागरिक 
समझ पर शीराज सन्‍्देह करता हैं वह निश्चय ही अंगरेज शोषक शासकों के लिये 
हमारे हृदय में असम्भव थी, पर वह आज भरपूर है । कर-योग्यता की नाप कुछ और 
ही है । यदि देश का शोषण और विषम वितरण बन्द कर दिये जाये तो कर योग्यता: 
राष्ट्र भर की मात्र उत्पादन शक्ति पर निर्भर होगी | जितना ही हम अधिक आथिक 
उत्पादन कर सकेंगे उतना ही अधिक हम उपभोग से बचा सकेंगे, उतना ही अधिक हम" 
कर दे सकेंगे । आज कर का भी अर्थ बदछ चुका हैं। कर वह घन है जो स्वार्थी 
शासक या जालिम सरकार डंडे के जोर से जनता से छीनती है और उसे जनता की: 











७८ लोकवित्त 


भलाई में लगाने का कोई प्रइन नहीं । अत: कर की सीमा और रूप अब बदलेंगे और 
मात्र सावंजनिक उत्पादन तथा वितरण को व्यवस्थित करने के लिये और उसमे पंजी के 
रूप में लगाने के लिये “उत्पादनदेय' रह जायगा । 


यदि लोकव्यय सा्बंजनिक सम्मिलित वेंजानिक उपभोगार्थ उत्पादन के लिये 
किया जायगा तो उत्पादन बहुत अधिक बढ़ेगा और मशीन तथा औजारों की अधिका- 
धिक उत्पादन शक्ति के आविष्कारों के साथ दिन दूना रात चौगृता बढ़ता ही चलेगा 
तो वह उपभोग के स्तर से बहुत अधिक हो जायगा, अथवा यो कहा जाय कि हम उप- 
भोग के स्तर को उत्पादन आवश्यकताओं का ध्यान रख कर कुछ कम बढ़ायेंगे और 
यदि आज ही के उपभोग स्तर पर रहें तो कर योग्यता सम्हाले नहों सम्हलेंगी । 
बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि शोषक देशों की सम्पत्ति गणना उनके उत्पादन 
की द्योतक नहीं है, अतः उनकी कर योग्यता से भारत की तुलना करना समीचीन 
नहीं है । 


भारत की कर योग्यता 


5. 


कि भारतीय दरिद्र सही परन्तु भारत में गड़ा हुआ धन बहुत पड़ा है अत: इनकी कर 
योग्यता असीमित हैं । सर जोशिया स्टाम्प के अनुसार कर योग्यता की नाप है कुछ 
उत्पादन और कुछ उपभोग का अन्तर । « भारतीय कर योग्यता की नाप का एक 
नमूना जद्वार और बेरी की पुस्तक इंडियन इकनोमिक्स जिल्द र पृष्ठ ५४३ से उद्धत 
किया जाता है । 


इससे आपको पता चलेगा कि कर-योग्यता की नाप करने के लिये कुल आय 
को दो भागों में बाँट दिया गया है| कृषि से होनेवाली आय तथा अन्य साधनों से 
होने वाली आय, इस प्रकार कुल आयका अनुमान रूगालिया गया हैं| इसमें से उप- 
भोग के लिये न्यूनतम धन छोड़ा गया है । न्यूनतम का अर्थ भारत में तो किसी जीवन 
स्तर के आधार पर नहीं बल्कि निचोड़े जा सकने की अन्तिम सीमा तक समेट दिया गया 
जया है । कुछ ढिलाई देने के लिये बीज, खाद और पूँजी विनियोग के नाम पर जरा 
सी रकम छोड़ दी गई, बस वाकी कर योग्यता समझ छली जाती है । उसकी उत्पादन- 
शक्ति की वृद्धि की ओर अथवा वह उतनी ही बनी रहे इस ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता । 
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_* सर वाल्टर लेटन, जट्ठार बेरी द्वारा उद्धृत इण्डियन इक्नोमिक्स, जिल्द २ पृष्ठ ५४२ 


_< वही, पृष्ठ ५४२ 
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आय] .. कर योग्यता ७९ 


निम्नांकित अंक अंगरेजी राज्य के समय के हैं और केवल वटिश भारत के 
संबंध में हैँ ॥ ये अंक पुराने हैं। केवल इसलिये उद्धत किये जा रहे हें कि उन दिनों कर 
योग्यता की नाप कंसे की जाती थी यह मालम हो जाय । 


वृुटिश भारत की कर-योग्यता 








(लाख रुपये ) 

विवरण १९१०-११ १९२०-१५ 
१ आय 

कृषि १४२१२०० १७१५०० 

अ-कृषि ५३००० ८८३०० 

कुछ आय १९४२०० २०९८०० 
२ न्यूनतम उपभोग १२१४०० २२२००० 
४ बीज ओर खाद १४१०० १७२०० 
४ पँजी-नवीनीकरणार्थ 

और कुछ नया विनियोग २५०० ४५०७ 
५ करम्योग्यता [१-(२+रे+-४)] ५६२०० १६१०० 
६ कर-आगम 

केन्द्रीय + प्रान्तीय सरकारों की ७९८३ १३०१५ 

नगरपालिकाओं -|- जिला परिषदों की ७१७ ११६४" 

कुल <७०० १४१७९ 

७ आन्तरिक ऋण पर व्यय | 

केन्द्रीय -- प्रान्तीय सर० ५६९१ २१०४ 

नगर-]- जिला १७० २३४ 

कुल ७२३१ २३२८ 

८ वास्तविक कर (६-७) ७९६९ . ११८६ १ 
९ दोष (५-८) ड८श्३१ ४रश्र 


की नाप अभी ढंग से नहीं हो पाई 


यह बात थी अंगरेजी शासनकाल की । स्वतंत्रता के बाद भारतीय करयोग्यता 


। सन्‌ १९४९-५० में भारतीय सरकार द्वारा देश 





की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी जिसकी 
रिपोर्ट गत वर्ष (१९५४) फरवरी में प्रकाशित हुई है । इसके अनुसार देश की कुल 
वाधिक आय लगभग ९००० करोड़ रुपये है । यही अंदाज पंचवर्षीय आयोजन समिति 
का भी है । इस समय कुल आय, केन्द्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारों तथा नगरपालि- 





८0० लोकवित्त 


:......५ अपोलो लियवकररियरनकेशलयालप्दानतनातातदताव ताकत पहयपथ 


काओं (म्यूनिसिपलटी आदि) की मिलकर उसके ८ प्रतिशत के लूगभग हें * यह अन्य 


पथ. 


देशों के प्रतिशतों के देखते हुए अधिक नहीं समझा जाता। ब्रस्टेबल की राय में राष्ट्रीय 
आयका १५ प्रतिशत कर में लेना अधिक हे। परंतु प्रोफेसर कोलिन क्रूक कई प्रगामी 
देशों का अध्ययन करके इस परिणाम पर पहुँचे हे कि तानाशाही जहाँ नहीं है ऐस देशों 
में २५ प्रतिशत कर की सीमा होती है । स्वीडन, अँगरेजी कॉमनर्वेल्‍थ के जैसे देशों में 
जहाँ सम्पति का विकीर्णन अधिक असमान नहीं हे, यह प्रतिशत कम ही हो सकता हैं, 
ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका की तुलना में | अन्य देशों की तुलूना में भारत की प्रतिव्यक्तित 
आय भी बहुत कम है । 


देश राष्ट्रीय आय द जनसंख्या 

भारत ९००० करोड़ रुपये २०.६ करोड़ 

कनाडा १७२३ कनाडी डालर १.३ करोड़ 
आस्ट्रेलिया ३१० पौण्ड आस्ट्रेली हो | 
ब्रिटेन ११९५ करोड पीण्ड ७.७  ,, ह ' 
| के हे |; | 
संयुक्त राज्य अमेरिका २७६०० करोड डालर 2४,७9७ ,, का 
९, के कर 6. क्र आ।. ' | 
उपरोक्त अंक १९०१-५२ के आस पास के ह | इनमें प्रति व्यदित राष्ट्रीय आय | 


बहुत ऊची है, अत: इनकी कर योग्यता बहत उची है । ब्रिटेन में गत. १००१-५२ में 
कुल कर मिल कर कुल राष्ट्रीय आय का ४१ प्रतिशत था । 


इस दृष्टि से भारत की कर योग्यता अभी बहत है। कुछ अर्थ शास्न्ियों का 

मत हूँ कि कर-योग्यता की सीमा आ गई है । १९५०-०१ में श्री जोनभथार्ट ने वित्त- 

मंत्री की हेसियत से यही बात प्रगट की थी । परंतु वर्तमान वित्त मन्‍्त्री श्री तिन्तामणि 

देशमुख ने १९५२ में कहा था कि में यह नहीं मानता कि भारत में कर का भार बहुत 

बोझिल और जालिम है क्योंकि हमे देश की आवश्यकता और ऋण प्राप्ति की 
सीमाओं का ख्याल रखना पड़ता है। 


परंतु इतना हम मानते हें कि आज की उत्पादन औंर वितरण व्यवस्था की 

स्थिति में तो इतना कर भार असह्य हो ही रहा है परंतु यदि उत्पादन बढ़ाया जाय 

तो कर-योग्यता बढ़ती ही चली जायगी, यदि बढ़ा हुआ उत्पादन - फल कहीं और न 
चला जाय। 
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रु # है." 
त्ताकआय का रूपरखा 


लोक आय का अर्थ डाल्टन के अनुसार दो प्रकार से लगाया जाता है। एक तो 

वह सम्पूर्ण धन प्राप्ति” जो सरकार को सभी जरियों से कुल मिला कर होती है, 

जिसको अंगरेजी में अब तक रिसीप्टस (२८८०७४$ ) कहते रहे हैं । इसमें 'कर' तथा 

सरकारी व्यापार जैसे रेल इत्यादि द्वारा प्राप्त हुआ धन तो गिना ही जाता है पर साथ 

ही जो ऋण के रूप में धन प्राप्त किया गया हो वह भी सम्मिलित किया जाता है। 

. किसी प्रकार से, किसी भी साधन से, किसी भी रूप में सरकार को प्राप्त धन 'लोक- 
आय' में मान लिया जाता हैँ और यह विस्तृत अर्थ कहलाता है । 








+े 








प्राप्ति और आगम 


परन्तु वास्तव में जितना सब धन सरकार को प्राप्त होता है वह सारा का 
सारा आय नहीं होता । उदाहणा्थे ऋण लिया हुआ घन आय नहीं हैं। वह 'प्राप्ति' 
अवश्य है, परन्तु आय नहीं । ऋण किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये विदेश 
अथवा आन्तरिक जनसमूह से लिया जाता है। वह काम हो गया, फिर वह ऋण 
व्याज समेत चुकाना पड़ता है । अतः: वह आय नहीं, आय तो केवल कर आदि ऐसी' 
प्राप्तियाँ हैं जिन्हें फिर सरकार को वापिस देना नहीं पड़ेगा । यह 'छोक आय का 
दूसरा अर्थ है जो वास्तव में सच्चा अर्थ है । इसीलिये इन दोनों अर्थों में भ्रम होने से 
बचने के लिये प्रथम अर्थ के लिये अंगरेजी में “रिसीप्ट्सा शब्द का प्रयोग होता हैं 
और दूसरे अर्थ के द्योतन के लिये रेवेन्यू)। हम इन अर्थोर्मे क्रमशः प्राप्ति! और आये 
या “आगम प्रयोग करेंगे। 


प्राप्ति के रूप 
प्राप्ति! में तो आय' के अतिरिक्त ऋण, युद्ध सामग्री की विक्री का दास, 
और प्रेस में नये छपे नोट भी सम्मिलित होते हें । 


लोक आय को समझने के लिये उसके रूपों फर ध्यान देना होगा। 'कर' क्‍या. 
है ? अन्य आय साधन क्या हैं ? इन बातों पर विचार करना होगा । कर' व्यक्ति 
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द्वारा सरकार को दिया गया वह अनिवाय भुगतान हैं, जिसे सरकार बिना किसी 
व्यक्ति विशेष के फायदे के, सार्वजनिक हित में व्यय करती हें। » प्रोफ़ेसर टाउज़िंग का 
कथन है कि सरकार द्वारा 'कर' के रूप में माँगें हुए भुगतान तथा अन्य प्रकार मांगे 
हुए भुगतानों में तात्विक अन्तर यह हे कि 'कर' के रूप में माँगी हुई रकम के बदले 
में सरकार सीधे ही कर दाता को कुछ नहीं देती । कर के अतिरिक्त कुछ ऐसी 
सरकारी माँगें हें जिनके बदल में उस मांग के भगतान करने बाले को कुछ मिलता 
हैं, जैसे रेल जेसी सेवा की छागत आदि । इस प्रकार के भगतान तो व्यक्ति अपनी 
इच्छा से करता है अपनी आवश्यकता हो तो । पर 'कर' का भगतान करना अनिवार्य 
होता है । 

प्राप्ति के साथनों को संक्षेप में इस प्रकार गिनाया जा सकता 

१ कर--कर' के रूप में 

२ खिराज और क्षति पूर्तियाँ“-युद्ध जनित या अन्य 

३ अनिवार्य ऋण-जेसे यहूदियों से यूरोप के राजा लोग बलात लेते थे, अब 
यह चाल नहीं रही । 

४ जुर्मानें-- न्यायाधीशों द्वारा । । 

५ निष्किय- स्वामित्व की जायदाद से आय जेसे इंगलेड सरकार को स्वेज 
नहर के शेयरों से आय 

६ सरकारी उद्योग धन्धों द्वारा आय जिनका विक्रम मूल्य एकाधिकार के 
आधार पर “स्पर्धा मूल्य” से अधिक न रक्‍्खा गया हो । 

७ जन्म-मरण रूखा आदि कामों की आय- जो व्यापारी ढंग की सेवा नहीं है। 

स्वेच्छा-ऋण, दान द्वारा प्राप्ति 

९ एकाधिकारी शक्ित द्वारा सरकारी उद्योग धन्धों का स्पर्धा- मुल्य से अधिक 
दाम वसूल करने से आय 

१० विशेष कर माँग 

११ नये नोट छाप कर सरकारी विशेष व्यय पूरे करना 

१२ स्वेच्छिक अनुदान 





सरकारें ऐसे अनेक काम करती हैं जो उद्योग और व्यापार हैं और उनके दाम 
बजार भाव से अधिक लेती हैं । उन दामों में साधारण मुनाफा तो शामिलरू रहता ही 
है पर साथ ही सरकारी एकाधिकार के जोर पर कुछ अधिक भी जोड़ दिया जाता 
है । वह छिपे हुए कर के रूप में वसूल हो जाता है । विशेष कर माँग के बारे में 


अ्यकलक कक ०० 3०० >> + -बकत।++ “+घाम 


» श्री सुधीरकुमार मुकर्जी- अर्थशास्त्र के मूलाधार--पृष्ठ ५०५ 
हे पुल 65 गाते [प्रवेढागणां 25 
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प्रोफेसर सेलिगमेन की राय है कि अगर किसी सरकारी मरम्मत या निर्माण द्वारा 
किसी की जायदाद का मूल्य बढ़ जाता हो तो उस बढ़ोतरी के आधार पर उस 
मिल्कियत से कर माँग करनी चाहिये । उदाहरण के लिये कोई नई सड़क निकालने 
या रेलवे स्टेशन बनाने से पास के घरों या कारखानों आदि का मत्य बढ़ सकता हैं । 
उनसे उस कार्य की लागत में हाथ बटाने के रूप में कर माँग की जा सकती है । 


नये नोट छापकर सिक्‍कों के रूप में चला देता भी कर ही है, क्योंकि उससे 
कौमतें लगभग उसी अनुपात में बढ़ जाती हें । 


स्वेच्छिक अनुदान तो बहुत कम ही आते है। कुछ लोग बेईमानी से टैक्स 
बचा जाते हैं और बाद में कुछ रुपया 'ईमान-द्रव्य' ,« के नाम से थोड़ा सा सरकार को 
दे देते हैं । पर ऐसा बहुत कम होता हैं । 


जुर्मानें तथा कर में अन्तर 

जुर्माने और कर में अन्तर है । जुर्माना तो जुर्म की सजा के रूप में किया 
जाता हु । और धीरे धीरे उसकी कुल आय घटती जाती है क्योंकि वह आय बढ़ाने 
के लिये नहीं जुर्म को रोकने के लिये हैं और यही अपेक्षा की जाती है कि ये जुर्म फिर 
न हों इसलिये आय घटती ही है । स्विफ्ट के अनुसार जुर्मानों और आयात विद्येष 
रोकने के लिये रूगाये हुए तट कर द्वारा प्राप्ति के मामले में दो और दो चार तो 
नहीं ही होते, अकसर तीन से भी कम हो जाते हैं, अर्थात्‌ आय घटती ही जाती है। 
कतिपय वस्तुओं के उपयोग और प्रयोग करने के लिये रूगाये गये करों के सम्बन्ध में 


भी यही बात छाग होती हे । उदाहरण के छिये मदिरा, तमाख आदि पर लगाये 
कर । 


रोक थाम कर एक और रूप धारण कर लेता है जैसे साम्राज्यीय तरफ़दारी 
(॥777ल्‍74 ?6७॥९7८८) इसमें एक श्रेणी के व्यक्तियों को विशेष सहुलियत 
दी जाती है औरों की तुलना में । अंगरेजी राज के दिनों में भारत में जो माल इंग्लेंड 
से आता था उस पर आयात-कर नहीं रूगता था, या कम लगता था । यह 'साम्रा- 
ज्यीय तरफ़दारी' थी । अंगरेजी माल के मुकाबल में जापानी माल पर तिगुना चौगुना 
तट कर रूगा दिया जाता था, जमीन के मूल्य पर विशेषकर, खदानों पर, वाषिक लाभ- 
कर (२०५०७।६१९५ ), युद्ध मुनाफों पर कर, गाढ़ी कमाई पर हल्का आयकर, मुफ्त 
की कमाई पर भारी आयकर आदि । 


वयक्तिक और लोकवित्त व्यवस्थाएँ 


वैयक्तिक वित्त व्यवस्था और लोक वित्त व्यवस्था की तुलना भी महत्वपूण 
। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी वित्त व्यवस्था करता है । व्यक्ति अपनी आय को' 


५ न न न अननिनननननानिननानननत जनक मास आ३३«+क 3७3 3३. ५>+>- कर जार "आफ “व ००५०७ ०-०० केक 
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पहले देखता हैं और उसके आधार पर ही अपने व्यय को नियंत्रित अथवा विस्तृत 
करता है, परन्तु सरकार की स्थिति भिन्न हैं। वह एक सार्वजनिक शक्ति से सम्पन्न 


कानूनी व्यक्ति हैं। उसके हाथ नीचे देश भर की सम्पत्ति और उत्पादन शक्ति हैं। 
उसकी लिखी हुण्डी या रुक्‍का सारे देश में द्रव्य के रूप में चल सकते हैं। उसको 
विदेशों में भी ऋण मिल सकता हैं । अतः सरकार पहले अपने व्यय पर विचार करती 


है, और उसके आधार पर यह सोचती हे कि कितनी आय अथवा प्राप्ति' का प्रवन्ध 


करे कि व्यय पूरा पढ़ जाय । कभी कभी व्यक्ति की तरह सरकार को भी आय का 
र्थाल रखकर व्यय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने पड़ जाते हूँ, अकाल, या युद्ध हानि 
की अवस्था में आय कम हुई तो कई व्यय की मर्दे हटा दी जाती हैं, या ऋण लेकर 
भावी अच्छी आय के आधार पर काम चला लिया जाता हैं। व्यय सरकारी बजट में 
कम करना बड़ा कठिन हैँ, क्‍योंकि कुछ व्यय तो हमेशा होते ही रहते हैं । परन्तु फिर 
भी कुछ फ़ेर बदर तो आवश्यकतानू सार कर ही लिये जाते हैं । 


सीमानत उपयोगिता का मानसिक सिद्धान्त व्यक्ति के मस्तिष्क में तो काम 


कर सकता है कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में पारस्परिक अन्तर कंसे और 
किस सीमा तक किया जाय किन्तु सरकारें ऐसा नहीं कर सकतीं । वहां तो प्रत्यक्ष 
व्ययकारी विभागों की पारस्परिक खींचतान से, कोष और व्यय विभागों के तनाव से, 
निर्वाचित व्यक्तियों, संगठित स्वार्थों, समाचार पत्र सम्पादकों आदि प्रभावशाली व्य- 
क्तियों के दबाव से । 
क्‍ व्यक्षित को तो इच्छा अथवा अनिच्छा से सबके संगठन में निश्चित समय तक 
निश्चित ढंग से काम करना ही पड़ता है, परन्तु सरकार इस प्रकार बंधी नहीं होती। 
तब भी सरकारों की कुछ जिम्मेवारियाँ, कुछ ठेके, अर्थ ठेके बँधे होते हें और वे 
निबाहने पड़ते हैं । 

भविष्य का ख्याल जैसे व्यक्ति को अपने बाल बच्चों के लिये रखना पड़ता है 
उससे भी अधिक सरकारों को रखना आवश्यक है । व्यक्ति और उसकी संतानें ५०, 
१०० वर्ष से अधिक की बात नहीं सोच सकतीं किन्तु जन-समाज तो अनन्त हैँ। 
सरकारों को बांध, रेल, दर, बन्दरगाह, पुल, नहर आदि बनाते समय अधिकसे अधिक 
' रूम्बे भविष्य पर ध्यान रखना आवश्यक हैं । 


उत्तम लोक-प्राय' व्यवस्था 


लोक-आय व्यवस्था राजनीतिज्ञों के छिये आज सबसे बड़ा सिर दर्द है । व्यय 
व्यवस्था से भी अधिक व्यआय वस्था जनता पर प्रभाव डालती है । सरकार का स्था- 


_ यित्व ही उस पर निर्भर है | अमेरिका के संयुक्त राज्य में 'स्टाम्पकर' ने सरकार को 
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उलट दिया था। फ्रांस में नमक कर की अव्यवस्था ने लुई सोलहवें का सिर उड़वा 
दिया । आज तो जनसत्ता का समय है, राजसत्ता का नहीं । लोकसभा में निन्‍दा का 
एक प्रस्ताव पास होते ही मंत्रिमंडल को गद्दी से उतर जाना दड़ता है। अतः सरकारी 
आय व्यवस्था भतृंहरि के असिधारावृत से कम नहीं है। फिर भी योग्य राजनीतिज्ञ 
सुव्यवस्था करते ही हैं । अनुभव के आधार पर उत्तम व्यवस्था के कुछ लक्षण आवि- 
भूत हो चुके हैं, उनसे काफी सहारा मिल सकता है। लोक आय व्यवस्था में कुछ 
मिलाकर नीचे लिखे चार गण तो होने ही चाहियें-- 


समानता, निश्चितता, देय सुविधा, और वसूली कौ मितव्ययता । शीराज का 
त हैं कि “यदि किसी आय व्यवस्था में वसूलयाबी के लिये बहु संस्यक अफ़सरों की 
आवश्यकता अनिवाय हो, यदि कर से जी चुराना और हेँरान गति सामान्य बात हो 
गई हों, यदि किसी श्रेणी विशेष का पक्षपात होने के कारण समानता का अभाव हो; 
और यदि व्यापार विगड़ता हो तो ऐसी व्यवस्था संतोषजनक नहीं कही जा सकती ।” 
पर साथ में हम यह ओर जोड़ना चाहते हैं कि ऐसी कर व्यवस्था इस बीसवीं सदी के 
उत्त राध में नहीं चल सकती जो देश के आथिक उत्पादन को आज के बैज्ञानिक ज्ञान 
तथा देश की श्रम शक्ति के अनुरूप अधिक से अधिक बढ़ाने और उत्पादन को बेय- 
क्तिक श्रमानुसार वितरण में पूरा योग न दे । 


लक्षण 


क-आय व्यवस्था सुसंगठित प्रणाली के रूप में होनी चाहिये । उसके प्रत्येक 
भाग का, प्रत्येक पहल का, हर दूसरे से गठित सम्बन्ध होना चाहिये । सब भाग ऐसे 
गठित हों कि उनकी सबकी मिलकर एक गठित इकाई बन जाती हो अलग अलग 
कानून बनाकर एक दूसरे से संम्बन्ध रखने से न तो कर वसूली में मितव्ययता हो सकेगी 
न यही पता चल सकेगा कि एक ही व्यक्ति पर कितना अधिक कर भार पड़ गया और 
ऐसे बहुत से व्यक्ति बच गये जिन पर कोई कर भार नहीं। कर सम्बन्धी सभी कानूनों 
का एक साथ हर पहलू से विचार किया जाना चाहिये । 


ख-कर प्रणाली सुविस्तृत तथा प्रमाणित अंकों पर आधारित होनी चाहिये । 

ग--बजट बनाने में प्रत्येक आय-मद की संम्भावित आय का निश्चित :हिसाब, 
लगाया जा सकना चाहिये । 

घ-आय का स्रोत लगातार बहता रहे, बीच बीच में रुक न जाय 

डः-नये परिवतेनों की अवस्था में नई वसूली व्यवस्था और अधिक वसूली 
लागत आवश्यक नहीं । 

च-सादगी हो, कर के रूप में भी और उसकी व्यवस्था में भी 

छ-प्रत्येक 'कर', प्रणाली का एक .अभिन्‍य भाग प्रगट हो 
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ज-कर भार हर श्रेणी के नागरिक पर पड़े और उसे अनुभव हो कि में देश 
की शासन व्यवस्था में हाथ बठा रहा हूँ ताकि वह उसमें दिलचस्पी ले । 

झ-प्रकार वैभिन्य भी कर प्रणाली में आवश्यक हैं। 'एकाकी कर व्यवस्था 
जिस पर आगे प्रकाश डाला जायगा, आज चल नहीं सकती, न उचित ही है । 

ब्य-स्थिति गम्यता (776580!7) कर प्रणाली ऐसी हो जो स्थिति के 
अनूकूल अपना स्थान बनाले । संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ उसके अन्तर्गत राज्यों 
के विधान कहीं जकड़े, कहीं ढील है, ऐसी ही स्थिति-गम्य प्रणाली की आवश्यकता 
होती है । 

ट-विभिन्न करों के अधिकार क्षेत्रों में मुठभेड न हो । 

ठ-बजट की माँग बढ़ने घटने पर कर प्रणाली के स्रोत आसानी से बढ़ायें 
घटाये जा सकें, अत: उसे लचक योग्य होना चाहिये। भारतीय नमक कर में यह, 
गुण रहा है । 

ड-कर प्रणाली में यह गुण भी होना चाहिये कि नागरिकों की सम्पत्ति वृद्धि 
के साथ सरकारी आय में भी वृद्धि होती चठी जाय क्योंकि उस अवस्था में सरकारी 
कर्तव्य भी बढ़ जाते हें । 

ढ-उत्पादन शीलता भी आवश्यक है। 

ण-परन्तु सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण हे पर्याप्तता | कर प्रणाली 
कुल मिलाकर खजाने में इतना धन एकत्र करदे कि बजट की आवश्यकता अच्झी 
तरह पूरी होती रहे । 


एकाको तथा बहु-कर प्रणालियाँ 


डाल्टन ने उत्तम कर प्रणाली की बिशेषता बताते समय कर प्रणाली के दो 
ऋपों पर विचार किया है । 


१ एकाकी कर प्रणाली 
२ बहु-कर प्रणाली 


काकी-कर पर सबसे अधिक जोर पहले फ्रान्स में डाक्टर क्वेस्ने ने दिया । 

उसकी विचारधारा वाल लोगों को बाद के लोग 'फिजियाक ढ' कहने रूगे । उनका मत 

था कि चूंकि भूमिश्ही एक मात्र उत्पादक माध्यम है उद्योग धन्धे नहीं, इस कारण “कर' 
कैवलछ एक ही हो और वह भी केवछरू जमीन पर ही लगाया जाय । 

अमरीकी अर्थशास्त्री हेनरी जाज ने भी सन्‌ १८७९ में अपनी पुस्तक उन्नति 

तथा दरिद्रता + में केवल एक ही कर लगाने की प्रणाली का जोरदार प्रचार किया, 


तिल नकल, न्भाक अतनिकन- लत िकमन मेनन लटका 3५० अनन “कप्का ता. डक कलर ७ -.-लय+>न+क 
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पर वह फिजियोक्रटों से भिन्न था और आदरशंवादी (0०95 ) विचार धारा का 
व्यक्ति था । अनर्जित संपत्ति पर ही कर लगाने का पक्षपाती था | भमि जन्य उत्पा- 
दन को ही वह अनजित सम्पत्ति समझता था । अत: उसी पर केवल एकाकी कर का 


उसने प्रचार किया ।& उसकी राय में भूमिकर से उद्योग धंधों पर कुछ प्रभाव नहीं 
पड़ता । 


एकाका-कर प्राणाली के पक्ष में जहाँ यह कहा जा सयता हैं कि उससे व्यवस्था 
की सादगी, वसूली की मितव्ययता आदि बातें पूरी हो जाती हेँ वहाँ सबसे 
महत्ववृग आवश्यकता अपूर्ण रह जाती हैँ कि एकाकी कर से आय कभी भी पर्याप्त 
नहीं हो सकती । आज के बजट की मांग एक अकेला क्र पूरी कर ही नही सकता । 
दूसरी दिक्कत उससे यह होगी कि सरकारी मांग का पूरा बोझ कुछ ही छोगों पर पड़ 
जायगा.। अधिकांश नागरिकों को कर देना ही नहीं पड़ेगा ।आज का जीवन इतना 
विषम और उलझा हुआ है कि अगर सब पर कोई एक ही 'कर लगा भी दिया गया 
तो उसके करापात और कराघात सब पर नहीं पड़ेंगे और न समान रूप से पड़ेंगे 
यदि भूमि पर ही कर लगाया जाय तो जिस करोड़पति ने भमि में धन नहीं लगाया 
वह बिना कर दिये ही बच जायगा और गरीब किसान को, जिसका जरा सा टकडा 
जमीन का है भारी कर देना पड़ जायगा। एकाकी कर प्रणाली में 'करदान 
सामथ्य का ध्यान नहीं रक्खा जा सकता । 


तीन कठिनाइयां 


भूमिकर के बजाय एकाकी करके रूप में यदि 'आयकर' ही छगाया जाय तो 

सरकारी बजट की माँग पूरी होनी सम्भव तो है, और अनपात सुढारपन ( (53- 

00०07070 ) आदि तरकीबों से करापात तथा कराधात पर भी काब किया जा सकता 
हैं, परन्तु उसम भी तीन प्रकार की कठिनाइयाँ डाल्टन बताता है । 


१. आयकर को छोटी आय वालों से वसूल करना बहुत ही खर्चील और 
दिक्कत तलब होगा । 


२. बड़ी सम्पत्ति के वारिसों से कोई विशेष भुगतान नहीं लिया जा सकेगा 
जो आज “उत्तराधिकार कर' अथवा 'मृत्युकर' के रूप में आ जाता है । यही जन श्रेणी 
सबसे अधिक कर देने की सामर्थ्य रखती है । 


३. इसका प्रभाव यह होता हैं कि बचत की भावना लोगों में कम हो जायगी ॥ 
“ इन दिक्कतों को कुछ ह॒द तक दूर भी किया जा सकता है । कर-वसूली: 
व्यवस्था मे सुधार तथा आवश्यक परिवर्तन करके खर्चीलेपन को दूर किया जा सकता 
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है और यदि छोटी आयों को विल्कुल कर-मृक्तत कर दिया जाय तो प्रश्न ही नहीं 
उठता । दूसरी दिक्कत का इलाज भो यह है कि उत्तराधिकारी द्वारा सम्पत्ति प्राप्त 
करने के समय उसको उसको आय मान कर “कर' लगा दिया जाय, पर इससे कर बहुत 
कम मिलेगा । अमेरिका में १८६१ ई० में ऐसा किया भी गया था । तीसरी का भी 
इलाज बताया गया है, वह यह है कि बचत पर 'कर' न लगाया जाय । वेयक्तिक 
आय पर 'कर' न लगाकर वैयक्तिक व्यय पर 'कर' लगाया जाय, पर आज की 
व्यवस्था में इसमें व्यवहारिक दोष बहुत हैं । व्यय पर एकाकी कर लछगेंगा भी 
कैसे ? उसके लिये तो सबसे उपयुक्त तरीका यह हूँ कि विक्रय वस्तुओं पर कर लगाया 
जाय, जिसे आज हम “विक्रय कर' अथवा क्रय कर' कहते हैँ । पर विक्रय की वस्तुओं 
'पर लगाया जाने वाला कर एकाकी नहीं हो सकता, बहुमुखी हो जायगा । अतः 
'एकाकी कर अव्यवहारिक ही ठहरता है । 
द किसी वस्तु पर यदि 'एकाकीकर' लगाया सी जायगा और यदि वह बस्तु 
'ऐसी हैँ जिसके बदल में दूसरी वस्तु से काम चलाया जा सके तो कर-भारी वस्तु 
बाजार में चलेगी ही नहीं और यदि 'नमक' जैसी अनिवार्य वस्तु पर कर बेठाया 
जाय तो उसका कर भार असमान पड़ेगा जो हम पहले ही कह चुके हें । 

एकाकीकर का आधार एक और बताया जाता हैं। वेयक्तिक आय के स्थान 
'पर यह कर जायदाद के-पूंजी-मूल्य ((४ए॥० ए४)०प९ ० एाऊ50८7७) पर 
: लगाया जाय, किन्तु इससे एक तो कर का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जायगा, दूसरे 
जायदाद के पूंजी-मूल्य का निर्धारण करने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । अम- 
रीकी अथंशास्त्रियों में से खास कर प्रोफेसर सैलिगमैन ने वहाँ के सामान्य-सम्पत्ति- 
“कर को असफल बताया है । 
एकाकी कर के विरुद्ध और भी बातें कहीं जा सकती हेँ। एकाकी कर प्रणाली 
में रह जाने वालो, विभिन्न व्यक्तियों के बीच कर सम्बन्धी विषमता को बहुकर प्रणाली 
'में सिटाया जासकता है, और कर-सामर्थ्य गोपन द्वारा कर देने से बचने के जितने 
अवसर एकाकीकर प्रणाली में होंगे उतने बहुकर प्रणाली में नहीं हो सकते क्योंकि कई 
अवस्थाओं में एक कर की दूसरे कर द्वारा तसदीक की जा सकती हू उदाहरण के 
लिये पिछले के आय कर के अंकों के आधार पर सम्पत्ति का मूल्य जाँचा जा सकता हैं 
और सम्पत्ति कर! निर्धारित किया जा सकता है। 

एकाकी कर के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि यह स्थानीय-व्यवस्था ( नग र- 

आदि) के लिये यह उपयोगी हो सकता है । नगरों में अचल-सम्पक्ति कर (मकान- 
“कर ) एकाकी कर हो सकता है । मकान कर जमीन और मकान दोनों के वाधिक 
मूल्य को मिला कर उसके आधार पर लगाया जाता है और बाद में उसके घटते हुए. 
. मूल्य पर कर न्यूनता भी कर दी जाती हैं, परंतु वह एकाकी कर फिर भी नहीं है । 
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सरकारी सहायता, लोक सेवा संबंधी कार्यो जैसे जल, प्रकाश प्रबंध आदि से नगर- 
पालिका को काफी अच्छी आय हो जाती है और आज तो नगरपालिकाएँ भी एकाकी 
कर से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं कर सकतीं । 


बहुकर प्रणाली के सम्बन्ध में आर्थर यंग का कथन है कि “मुझे अगर उत्तम 
कर-प्रणाली की परिभाषा करना हो तो में कहँगा कि कर का भार असंख्य विन्दुओं 
पर हल्का हल्का पड़े , भारी किसी बिन्दु पर न पड़े ।” * परंतु इसका अर्थ यह नहीं 
है कि इसका भार कुछ एकाकी कर से कम होता है । सभी कर मिल कर एकाकी से 
अधिक ही होते हैं, और इन करों की वसूलयाबी खर्चीली भी होती है और सिरदर्द ९) 
भी उससे बहुत होता हूँ । ज्यादा अच्छा यह है कि देश की उत्पादन श्रेणियों के अनु- पा 
सार कुछ स्थायी, सम्पन्न शील कर हों । बजट की माँग का बहुताँश इनसे पूर्ण हो 
जाता हो और छोटे छोटे अन्य सीधे सादे कर रूगाये जायेँ। ऐश तथा नशे की वस्तुओं 
पर भारी कर छूगाना सभी को मान्य होता है । 


कर की कसक 


एकाकी और बहुमुखी कर प्रणालियों के विवाद के अतिरिक्त एक विवाद और हा 
भी है । वह हैं कि कर की 'कसक' होनी चाहिये या नहीं । किसी किसी का मत है कि मा 
कर की कसक अधिक से अधिक होनी चाहिए। कर इस ढंग से लगाया जाय कि  । 
वह देनेवाले को अधिक से अधिक चुनें। कुछ इस कसक को कम से कम चाहते हें, हा 
बिलकुल न हो तो और भी अच्छी है । साधारण नागरिक तो यही सर्वोत्तम समझता 
है कि जिसे कर देना पड़े उसे पता सी न चले और कर वसूल हो जाय । करके कारण 
उसकी आशिक व्यवस्था पर उसकी दृष्टि में प्रभाव न पड़े । यदि थोड़ी सी आय में से 
रूपया हाथ में आने के बाद और बहुत सा व्यय हो जाने के बाद, कर की माँग सामने 
आती है तो कर दाता की आथ्िक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है । परंतु कुछ लोग 
यह भी सोचते हें कि अगर जमंन जआाक्रमणकारियों को उनकी आततायी करतूत का दंड 
देने के लिये उन पर सीधा भारी कर नहीं रूगाया जाता तो उनके! सुधरने और सीखने 
का मौका न मिलता । जैसा हम पहले ही कह चूके हें कि इस कसक के फलस्वरूप! 
प्रत्येक नागरिक को सरकारी व्यवस्था में दिलचस्पी दिलाने के लिये उस पर सीधा 
आय कर लरूगाना आवश्यक है । यह भी कुछ छोगों का मत है, इससे हर व्यक्ति, गरीब 
या अमीर , सरकारी फ़िजूल खर्ची और अक्षमता की ओर उँगली उठा सकेगा । 

जन साधारण तो कसक रहित कर प्रणाली को ही पसंद करता हैं। न उसे सर- 
कारी कार्यो की गहराई में जाने का समय है न साधन हें। हाँ सम्पत्तिशाली करदाताओं 








* डाल्टन द्वारा उद्धत 
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के सुनिश्चित कर में वृद्धि हो जाने पर उनकी दिलचस्पी सरकारी अक्षमता खोजने में 
गहरी हो जाती है । 

इस 'कर-कसक' को न होने देने के लिये सबसे अच्छे दो तरीके बताये जा 
सकते है । एक तो यह है कि कर लगाया ही इस ढंग से जाय कि कर दाता को पता 
ही न चले, जैसे वस्तुओं के दामों के साथ कर भी जौड़ दिया जाय, जैसे रेल भाड़े में 
तीर्थ कर जोड़कर टिकट दी जाती है । जैसे बच्चे को चीनी में लपेट कर कड़वी दवा 
दी जाती है । दूसरे आय कर या उत्तराधिकार कर आदि करदाता के हाथ में आय 
का रुपया आने के पहले ही, स्त्रोत ही पर कर काट लिया जाय । इससे जो कर-दान 
के बाद बाकी रुपया हाथ में आता है उसे ही वह आय समझता हे । 


डाल्टन ने एक केम्ब्रिज से निकले हुए भ्रमवाद का जिक्र किया हैं कि “घनिक्ों 

को अपने ख्याल से उचित से अधिक कर देना चाहिये और गरीबों को सोचना चाहिए कि 

जितना कर वास्तव में वे देते हैं, उससे अधिक दे रहे हैं। केम्ब्रिजवालों का कहना है कि 

इससे धनी संतुष्ट रहेंगे और गरीब शीलवान । इससे सभी श्रेणियों का झुकाव अधिक- 

तम काम और बचत की ओर रहेगा । किन्तु श्रम के दिन चलेगा ? आज तो धाभमिक 

विश्वासों के श्रम भी खुल रहे हैं फ़िर यह तो प्रत्यक्ष की पीठ पर लदा हुआ भ्रम है । 

भौतिक तथा मानसिक कर भार का भी प्रश्न यहाँ विचारणीय हैं । भिन्न 

आंय वाल दो व्यक्तियों पर भिन्न कर पड़ने से उनके भार में भौतिक भिन्नता होगी ही 

किन्तु एक सा करभार होने की अवस्था में भी स्वभाव और पसन्दगी भिन्नता के कारण 
मानसिक कर भार भिन्न हो शञ्कता है । 


करभार, कराघात, करापात 


करभार तथा कराघात और करापात का भी अन्तर कर प्रणाली का 
विचार करते समय सामने आता है । करभार का अर्थ है कर का कुल मिलाकर 
बाझ । इसका करदान-सामथ्यं से कोई सम्बन्ध नहीं। कराघात वह बोझ है, वह प्रभाव 
हैं जो कर की रकम के देते समय अनुभव होता है । करापात का अर्थ है वह बोझ जो 
वास्तव में भुगतना पड़ता है, दूसरे पर उतारा या सरकाया नहीं जा सकता । 
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कर की कसोंटियों 





हम उत्तम कर प्रणाली पर विचार करते समय यह जिक्र कर चुके हैं कि कर 
लगाते समय चार बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, वे हें--समानता, निश्चितता, 
देयसुविधा और वसूली मितव्ययता । ये बातें कर लगाने के सिद्धान्त या कसौटियाँ 
कहलाती हैं । प्रसिद्ध अर्शास्त्री आडमस्मिथ ने कर की इन कसौटियों को बड़े सादे 
ढंग से बताया हैं । अन्य अनेक लेखकों ने भी उत्तम कर प्रणाली की कसौटियों पर 
विचार किया हैं । सरजोशिया स्टाम्प ने करों की विवेचना तीन दृष्टियों से की है । 


१- करदाता की दृष्द्रि 

२- सरकार की दृष्टि 

३- आर्थिक इकाई के रूप में समाज की दृष्टि 

परन्तु प्रोफेसर कन्नन के अनुसार यह कोई नई बात नहीं हैं । आडमस्मिथ की' 
ही बात को दूसरे डंग से कह दिया गया है। फ्रांस के अर्थशास्त्री-हय मोरो द बोमों 
तथा तरगो (त) का नाम भी लिया जाता है कि इन्होंने पहले पहल कर सम्बन्धी 
'इन कसौटियों को सामने रक्‍्खा । अंग्रेज भारत का प्रथम अथ्थमंत्री जेम्स विकसन भी 
आडमस्मिथ से ही प्रभावित था । 


इन चार कसौटियों के अतिरिक्त और भी कई नाप के साधन हैं जिनका 
विचार यथास्थान किया जायगा । कर और उनकी कसौटियाँ समाज की अवस्था के 
अनुसार स्वरूय और विस्तार बदलते हैँ | आडमस्मिथ का समय इंग्लंड में कुछ और 
था आज कुछ और है । फिर भारत और इंग्लंड की अर्थे-उत्पादन व्यवस्था में अन्तर 
हैं । इंग्लंड देश किसी काम का नहीं । अंगरेज एलिजाबेथ के समय से ही लुटेरे और 
शोषक रहे हैं । भारत का प्राकृतिक धन अट्ट है, महान है। भारतीय छुटा ही हे, 
'उसने कभी किसी के माल की ओर आँख नहीं उठाई । हम अभी लूटेरी अथ॑-व्यवस्था 
के पंजे से निकले ही हैं अत: फिलहाल लगभग वही कसौट्ियाँ यहाँ भी लागू होंगी। 
ये कसोटियाँ चार हें- 


१- समानता अथवा न्याय्यपन 
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२- निधश्चितता 

३- देय-सुविधा 

४- वसूली-मितव्ययता 
१-समानता अथवा न्याय्यपन 


समानता अथवा न्याय्यपन की कसौटी पर काफी जोर दिया जाता है । आडइम- 
स्मिथ ने लिखा है कि “हर राज्य की प्रजा को अपनी सरकार के लिए अपनी 
सामर्थ्य के अनुपात में धन देना चाहिए अर्थात्‌ सरकार की रक्षा में जो आय उनको 
होती हैँ उसके अनुपात में 

यह मान्य ही है कि सरकार प्रजा की रक्षा करती हैं अतः एक कुटम्ब रक्षक 
की भाँति हर व्यक्ति को उसे सहारा देना चाहिए। दूसरे एक विचार के अनुसार 
सम्राट को कर लादने का अधिकार हैं और प्रजा का कतंव्य हैं कि वह उसे दे । 
अगरेज सम्राट ने अमेरिकी संयुक्त राज्य पर चाय कर प्रति सेर छ: आने छरूगाया 
और टिकिट कर भी लदा रहने दिया । फलत: संयुक्त राज्य देश स्वतंत्र हो गया। 
अतः समानता का अर्थ यह छगाना उचित नहीं कि चाहे अमीर हो या गरीब, सधसे 
बराबर तादाद में कर लिया जाय । 


समानता के बजाय समान अनुपात में अथवा न्याय्य शब्द अधिक उपयुक्त है । 
समानता का अर्थ यह लग।बा चाहिए कि हर एक को समान त्याग! करना पड़े । 
मैकुलौच ने इस बात को संक्षेप में यों कहा है "कि “जब आप “अनुपात” के सीधे 
सिद्धांत को छोड़ देते हें तो आप ठेठ मँझधार मे जा पड़ते हैं जहाँ आपके पास न 


के 2७० 


पतवार हूं, न दिशा यंत्र और कितता अन्याय कर बेठेंगे इसका कोई ठिऊ्काना नहीं । 


समानता ओर उचित अनुपात के सम्बन्ध में जानः स्टुअर्ट मिल बताते हैं कि 
जवता पर, उसकी अनावश्यकताओं पर समान अनुपात में कर लगाना चाहिए 
आवश्यकताओं पर कर नहीं लगाया जाय, और बाकी पर बराबर प्रतिशत कर 
लगाया जाय । वृद्धिपरक या प्रगामी ([77027०5976 ) कर को मिल दिन दहाड़े की 
डकती समझता हैं। समान त्याग' की दृष्टि से देखें तो वृद्धिपरक कर में कोई लूट. 
नहीं है । ज्यों ज्यों आय की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों बढ़े हुए घन की उपयोगिता 
घटती जाती हु और त्याग की भावना कम आय वाले कीं अपेक्षा कम होती जाती 
हैं । मारशल की राय में भी धन-वृद्धि के साथ कर मात्रा बहुत तेजी से बढ़नी 
चाहिए । द 

पीगू एक और ढंग से सोचते हैं उनका विचार है कि त्याग की कुरू मात्रा 
कम से कम होनी चाहिये । समान त्याग की भावना तो एकसे, और एकसी परिस्थिति 
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के व्यक्तियों में हो सकती है परन्तु देश के सभी नागरिकों में नहीं। यदि बराबर 
आय वाल व्यक्तित समान आथिक स्थितियों में हैं, समान आय वाले भिन्न अर्थ स्थिति 
में है, भिन्न आय वाले समान अर्थ स्थिति में हैं, भिन्न आय वाले भिन्न अर्थ स्थिति में 
हैं तो स्थिति के अनुसार त्याग की मात्रा में अन्तर पड़ जायगा ही*। 

पीगू ने 'कर' के दो पहलओं पर और विचार किया है- 

१. कर-घोषणा पक्ष 


ककन्‍न.. 


२. कर-वितरण प्रभाव पक्ष 


कर घोषणा की दृष्टि से बहुकर सर्वोत्तम है कि जिसकी तादाद को कोई 
व्यक्ति अपना पेशा या स्थान अथवा स्थिति बदछ कर न्यूनाधिक न कर सके। व्यक्ति- 
कर उसका उदाहरण है । कर-वितरण-प्रभाव की दृष्टि भी पीगू की “अछूग है। वृद्धि 
परक कर इसलिये जायज नहीं है कि थोड़ी आयवाका अपनी आय के अन्तिम दसवें 
भाग की अधिक परवाह करता है बजाय॑ धनी के, बल्कि इसलिये है कि सरकार अथवा 
देश गरीब के दसवें भाग का धनी के दसवें भाग की अवेक्षा अधिक मूल्य समझता है । 

किन्तु पीगू साहब के इस तक में छलनी से अधिक पानी नहीं है। इधर के 
कुछ सालों में और विशेषकर स्वतंत्र भारत में समानता का सिद्धान्त तो ताक पर उठा 
कर रख दिया गया है। वर्तमान विक्रय-कर इसका सबसे बड़ा उदारण है । 
२. निश्चितता की कसौटी द 


कर की निश्चितता, समानता की कसौटी से भी अधिक महत्व रखती है ॥ 
यदि कर दाता को यह नहीं नि३च्रय है कि कर कब देना है, किस रूप में देना हैं, 
कितनी तादाद में देना है तो, चूंकि कर देना तो पड़ेगा ही, और डंडे के जोर से देना 
पड़ेगा, करदाता की मुसीबत चौगुनी बढ़ जाती है । प्राचीन और मध्यकाल में कर 
की अनिश्चितता एक भारी अभिशाप थी । कर वसूल करने वार अमीन मनमानी 
करते थे । सरकारी ताकत के जोर पर करदाताओं को नचा डालते थे ॥ 


अकसर घसखोर तो अमीन लोग होते ही हैं क्योंकि अनिश्चितता का पूरा लाभ वे 
उठाते हूं । 


आज तो अनिद्चिितता का तत्व कर में बहुत कम रह गया है, पर फिर भी 
तीन स्थितियों में अनिश्चितता अब भी उत्पन्न हो जाती है । 


१. कर जिन वस्तुओं पर रगना है उन्हें न खोज पाना 
२. वस्तुओं के मूल्य में सन्देह 


पं 


र-अमीन और कर-दाता का गठबन्धन जिससे कर आधार का मूल्य 


, ++>सललमरकलन जनम न. जन 
है "कक अमफक अक ॥हस ३० ५३००७ केशरफा४ १०१७० लक के जल नल नीयत कि कनननका न्‍+न७ ८५०3०) 


४७४७॥७७७७॥/आंधक। सं कबईई ४. 


शीराज-साइंस आव पब्सिक फाइनेंस, जिल्द १ यष्ठ २१८ 
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९४ होकवित्त 


घटाकर लगाया जाय 

श्री सैलिगमैन बताते हैं कि फ्रांस में अठारहवीं शताब्दी में कर-अनिश्चितता 
इस हद को पहुँच गई थी कि आखिर जनता न सह सकी । इसीसे आडमस्मिथ ने 
इस पर बहुत जोर दिया । कहा जाता है कि “पुराना कर तो कर ही नहीं है” ठीक 
थी है, क्योंकि यह निश्चित है और उससे व्यक्ति की अर्थ-व्यवस्था पहले से परिचित हे । 
३. देय-सुविधा की कसौटी 

कर दाता की सुविधा का ख्याल रखना भी बड़ा आवश्यक है। पुराने जमाने 
में कर रुपये के रूप में नहीं, वस्तु के रूप में लिया जाता धा। कर की मात्रा तो कभी 


कभी कम भी होती थी। जैसे ब्रिटेन जब रोम ग्राम्राज्य का गुलाम था तो कर में उपज 


का केवल दसवाँ भाग लिया जाता था किन्तु उस कर-अन्न को राज्यकोष में गाड़ी पर 
या सिर पर लादकर पहुँचाना उससे भी कठिन काम था । 


एक तो कर ऐसे समय पर वसूल किया जाय जब दाता के पास देने का 
साधन हो, और उस रूप में लिया जाय जिस रूप में वह अधिक सुगमता से दे सकता 
हो । उदाहरणार्थ किसान से उयज के रूप में भी और मजदूर से श्रम के रूप में भी 
'लिया जा सके । इससे किन्तु वसूली व्यय बढ़ता जायगा और बाजार भाव की अनि- 
दिचतता के कारण बजट का आधार अनिद्चित हो जाने का अधिक भय है । 


इस दृष्टि से सबसे अच्छे कर अप्रत्यक्ष हें। वस्तुओं पर कर लगाने से कर 


: दाता अपनी सुविधानुसार वस्तुएं खरीदता है । ऐश आराम की वस्तुओं पर कर और 
"भी अधिक सुविधाजनक होता है । 


इंगलेंड में आयकर भी श्रमिकों की सुविधानूसार स्टाम्प खरीदवा कर वसूल 


“किया जाता है । भारत में लगान फसल के समय वसूल किया जाता हैं । 
मितव्ययता की कसौटी 


सरकार का उद्देश्य कर लगाने में यह है कि उसके बजट के लिये आवश्यक 


घन प्राप्त हो जाय । जितना बजट के लिये आवश्यक है उससे अधिक वसूल करना 


सरकार का उद्देश्य नहीं । अतः वसूलयावी में कम से कम व्यय होना चाहिये क्योंकि 


जितना अधिक व्यय होगा उतना ही अधिक करदाता के सिर पर पड़ेगा। जितना 
खजाने में पहुँचता है उससे ऊपर कम से कम वसूली भार होना चाहिये। शीराज चार 


कारण ऐसे गिनाता हूं जिनसे इस कसौटी का उल्लंघन हो सकता है - 


१ वसूली के अफसर ऐसे नियुक्त किये गये हों जिनकी तनख्वाहें और भत्ते 
ही कर का अधिकांश खा जाते हों । 


२ कर लोगों के उद्योग धन्धे में बाधा डालता हो और उसके देने के साधन 





वह्रतामवकनरासभअयक्‍क्प+->य५न>ल्पलक नल न पल मय २. 
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को ही नष्ट कर दें । 


कक, 


३ कर की चोरी बढ़ाने वाला कर लगाया जाता होगा तो कर के बजाय भारी 
दण्ड वसूल किया जाता है ॥ ऐसा कर न लगाया जाय जिससे दुवकाने छिपाने की 
नीयत बढ़े । 


४ बार बार कर दाता के सिर॒पर सवार रहने से भी उसे खातिर खुशामद में 
खर्च करना पड़ता है । द 

इन चारों बातों का ख्याल रकखा जायगा तो वसूली में अपव्यय होने की 
सम्भावना कम हैं । परन्तु एक बात तो शीराज ने छोड़ दी, वह यह कि बिभिन्न करों 
की वसूल- व्यवस्थाओं में आपस में सहयोग होना चाहिये । सरकारी कर्मचारी जनता 
के साथ सहयोग करें, यह बात तो अभी भारत में बहुत दूर है, परन्तु बहुधा यह 
देखने में आता हैं कि वे आपस में भी काम के लिये सहयोग के इच्छुक नहीं रहते, घूस 
में सहयोग के लिये तो उत्सुक रहते हें। आज के भारत का कर्मचारी विरलों को 
छोड़कर, भत्ता और 'ऊपर की आमदनी” बनाने की फिक्र में रहता है और फ़लूत: 
जनता पर अनाबश्यक बोझ पड़ जाता है । गाँव और शहर के निम्नस्थिति के साधारण 
व्यक्ति समूह से जाँच कराइये, पोल फूट पड़ेगी । बजट का विस्तुत और गम्भीर 
अध्ययन भी इसे सिद्ध कर देगा । 


अन्त में, ग्दि दो कसौटियों में टक्कर हो जाय तो अधिक महत्वपूर्ण को पूरी 
करना चाहिये । उत्पादन-शीलता, समानता और देय सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण हैं ॥ 
उत्पादन शीलता का अर्थ हैँ, जैसा कि हम पहले अध्याय में कह आये हैं, कि कर ऐसा 
हो जो अपने स्रोत को सुखाये नहीं, बहता रकक्‍्खे अर्थात्‌ उत्पादन पर आघात न करे ॥ 

और फिर महामंत्र तो आज यह समझा जाता है कि “अथे मंत्री बतक के 
पंख इस तरह नोंचे कि वह कम से कम चिल्लाएँ ।” 

कुछ लेखकों ने और अनेक कसौटियां गिनाई हैं, उनका जिक्र हम पिछले. 
अध्याय में कर चुके हैं । द 
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लोक आय का वर्गौकरण 





लोक आय प्रणाली में आय के स्रोत बहुत से होते हँ--हम यह देख ही चुके हूँ 
कि आज की अवस्था में किसी भी एकाकी कर से सरकार का काम नहीं चल सकता-- 
उन सभी स्रोतों में से हर एक को बजट में गिनाना समझ पर भारी बोझ होगा | 
किसी भी रूम्बी चौड़ी बात को समझने के छिये उसको किसी छोटे रूप में छाकर 


देखा जाता है । उसके कुछ उपयुक्‍त थोड़े से विभाग कर लिये जाते हैं । बजट में 


आय के स्रोतों का एक वर्गीकरण कर लिया जाता है । इससे उसके बिभिन्न पक्षों 
'पर ध्यान देने में काफी सहुलियत हो जाती हैँ । कर व्यवस्था बताते समय भ्रम और 
उलट पलट नहीं होती ।.. 
कवेसने का एकाकी कर 

क्वेसने आदि फ्राँसीसी फिजियोक्रटों की दृष्टि में तो वर्गीकरण का प्रश्न ही 
तहीं उठता था क्योंकि वे तो एकाकी कर भूमिकर के ही पक्षपाती थे । 
आडमस्मिथ के दो वर्ग 
. आडमस्मिथ ने लोक आय के दो विभाग किये हैं । 

१ सम्राट की निजी सम्पत्ति द्वारा-जो प्रजा से प्राप्त आय से अलग है ॥ 

२ प्रजा से प्राप्त आय 

चूँकि सम्राट की निजी जाय सरकारी कार्यों के लिये पर्याप्त नहीं होती इसलिये 
बाकी व्यय प्रजा से धन प्राप्त करके करना आवश्यक है । 

आज तो इस वर्गीकरण से काम नहीं चल सकता। देश के प्रधान की निजी 
आय का देश की सरकार की आवश्यकता के समक्ष कोई अर्थ रह ही नहीं गया । 
आज तो मुख्य स्रोत 'कर' ही है | भारत में सरकारी आय का लगभग ९०% तो करों 
से आता है और केवल १०% अ- कर आय से ।< ऋण को आय में वहीं गिना जाता 
पर प्राप्ति' में दिखाया जाता है । 





< भारतीय सरकार का बजट १९५३-०४ 
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मुख्य वर्गे 
मोटे तौर पर हम कुछ आय को इस प्रकार वर्ग ग्रथित कर सकते हैँ--- 
१ कर 
२- शुल्क 
३- कीमत 
४- विशेष मांग 
५- ऋण 
६- अन्य (जुर्माना, दान आदि) 


१- कर' अनिवार्य भुगतान हे जो सरकार या लछोकाधिकारी द्वारा लछादा 
जाता हैं । इसमें इस बात से कोई संबन्ध नहीं होता कि करदाता को सरकार या 
लोकाधिकारी से कितना लाभ पहुँचता है , और न जो किसी कानूनी जुर्म के दण्ड 
स्वरूप जुर्माने के रूप में लिया जाता हो । 


२- शुल्क- वह घन हैं जो जनता को कुछ सरकारी सेवाओं के बदले में देना 
ही पड़ता है और बह सेवा लेनी ही पड़ती है, हम चाहें या न चाहें । 


६- कीमत-- सरकार की व्यापारिक सेवाओं या सामान के बदले में दिया 


हुआ धन हैँ । यह हमारी मर्जी पर है, हम सेवा या सामान न चाहें तो न ले । 


शुल्क तथा कीमत में अन्तर 


शुल्क और 'कीमत' में अन्तर है । वेगनर कहता है कि शुल्क सरकार द्वारा 
बिना किसी आधार के मनमाने तौर फर निश्चित किया जाता है, तादाद भी और देने 
का तरीका भी । जो व्यक्ति या समूह विशेष को किसी सरकारी विभाग द्वारा उनके 
लिये की गई सेवा के बदले में देनीपड़ती है, जैसे न्‍्यायालयफ़ीस, नोंध या लेख ( रजिस्ट्रेशन ) 
'फीस (विवाह की ) । शुल्क अनिवार्य होती है, कीमत नहीं । 


कर और शुल्क मे श्रन्तर 


'कर' के बदल्ू में कर दाता को कोई विशेष सेवा या छाभ नहीं मिलता । 
'फीस के बदले में मिलता है । कर समाज भर के लाभ के लिये होता है, फीस सेवा 
लेने वालों के लिये ही । शुल्क को कर आय में जोड़ देते हें पर कीमत को अ-कर 
आय में रखते हैं । 

कर और शुल्क में कभी कभी अन्तर करना कठिन हो जाता है । यदि फ़ीस 
'सिर्फ उस सेवा का खर्च निकालने के हिसाब से ही ली जाती हैं तो वह फीस है पर 
यदि उसमें से बहुत ऊँची फीस लेकर सामान्य आय बजद में जोड़ी जाती हैं तो वह 





९८ द लोकवित्त 





गुप्त-कर हो जाता है। मोटर लाइसेंस देय का अर्थ है फीस, ताकि उससे सड़कें, उनके 
दिद्या निर्देश आदि. ठीक रकक्‍्खे जा सकें पर बहुधा यह सेवा तो छापता रहती हूँ । फीस 
तो ले ही ली जाती है, तो यह गुप्त-कर है । 

कीमत का भी यही हाल हैं । हम बता ही चुके हैँ कि उसमें यदि सेवा या सामान 

गी लागत ही वसूल की जाती है तो कीमत है, यदि कुछ बढ़ा दिया जाता तो है वह 
गृुप्तकर हे । 

४ विशेष माँग--सैलिगमैन इसके पाँच पक्ष बताता है । 

क- उद्देश्य विशेष का तत्व 
ख- लाभ विशेष माप योग्य होता है 
ग- ये माँग वृद्धिपरक नहीं, अनुपातिक होती हूं 
घ- विद्येष स्थानीय सुधार के लिये ही हैं 
डइ- मानों किये जन समूह रूपी स्थायी कारखाने की पूंजी बढ़ा 
ही हों । इन विशेष मांगों को फीस की तरह नहीं 'कर' की तरह वसूल किया 
जाता है ।* ह 

५. ऋण-यह तो विदेश या जनता से लिया जाता ही है, पर ब्याज समेत 
लोटाया जाता है । और अनिवाय॑ नहीं होता, कोई 'चाहे तो ऋण-पत्रक को बेच कर 
रूपया वसूल भी कर सकता है । 

६ अन्य-इस मद में जुर्माना, दान आदि शामिल हूँ। जुर्माना तो आय के लिए 
नहीं, अयराध की रोक के लिये किया जाता है। कर और जुर्माने में समानता इस अर्थ 
में हैं कि कर की तरह जुर्मानें की रकम के बदले में भी सरकार कुछ नहीं देती, पर 
जुर्माना कर' नहीं है [दान तो कभी ही कोई करता है. कभी युद्ध काछ में सरकार को 
मदद स्वरूप दान दे देते हैं। कभी कर छिपा कर, कुछ रकम सरकार को भेंट में दे 





देते हैं। इस प्रकार मोटे तौर पर द हि 
१ कर आय 
२ अ-कर आय 


दो वर्ग किये जाते हैं।. 
वेस्टेवल का वर्गीकरण क्‍ 

वेस्टेवल ने अपनी पुस्तक 'पल्लिक फाइनेंस' में आडमस्मिथ की ही तरह दो 
वर्ग किये हैं 

१ सरकार द्वारा प्राप्त आय जो वह साधारण व्यक्ति या कम्पनी की तरह 
काम करके प्राप्त करती है । 


नकल लि लक लक लनल न व० जा .>लश '33०& अत ननननननट ताल ५४३-५०० अनननिननन 
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शीराज, वही, जिल्द १ पृष्ठ २०३ 
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२ शासनाधीश की शक्ित द्वारा जनता स्रे प्राप्त आय परंतु यह भी ठीक वर्गीकरण 
'नहीं हुआ क्योंकि सरकारी शक्ति तो बहुत कुछ पहले विभाग में भी रूगती है । उसके 
'बिना सरकारी व्यापारिक कार्य चल नहीं सकता और कीमतों में भी 'कर' जोड़ दिया 
जाता हैं । 


:आडम्स का वर्गीकरण 


आडम्स (आडमस्मिथ नहीं) ने तीन वर्ग किये हैं- 
१ प्रत्यक्ष आय 

(क) लोकभूमि से 

(ख) लोक-उद्योगधंधों से 

(ग) अनुदान या .गढ़ा धन 

(घ) सम्पत्ति हरण, हानि पूत्तियाँ 
२ वसूलयाबी की आय 

(ड) कर 

'(च) फीस, माँग, जुर्माने, दण्ड (पप68, ?९॥9]7%) 
है भावी आय के आधार पर 

(छ) रुक्‍के या व्यापारी साख की बेच 

(ज) खजाने के कागजी नोट 


सेलिगमंन का बर्गीकि रण 


१ निर्मुल्य-अनुदान आदि 
२ इकरारी-कीमतें, इसी में लोक-सर्म्पत्ति तथा लोक-उद्योगों की आय सम्मि- 
'लित हें । 
हे अनिवार्य-- 
(क) सम्पत्ति जब्ती 
(ख) दण्डशक्ति-जुर्माना, दण्ड 
(ग) कर शक्ति 
१ शुल्क 
२ विद्वेष माँग 
३ कर 
सामान्य और विद्येष स्वार्थों के आधार पर यह वर्गीकरण हुआ है । व्यक्ति से 
आरम्भ करके लोक-समाज़ पर अन्त किया गया हैँ । सबसे कम आय का विभाग पहला 
हैं भौर सबसे अधिक आय का अंतिम । 





१०० . लोकवथित्त 


सामान्य तथा ग्रसाधारण 
यूरोप के कुछ लेखक दो मुख्य भाग करते है 
१ सामान्य. २ असाधारण 
? सामान्य में कर, शुल्क, सरकारी सम्पत्ति की आय 
२ असाधारण में छोककण, सरकारी सम्पत्ति का विक्रय, सिक्का 


राष्ट्मरंध का वर्गीकरण 
राष्ट्रसंघ का वर्गीकरण इस प्रकार है - 
कर- १ आय और सम्पत्ति कर--आय कर, भूमिकर 
२ उत्पादन, उपयोग, विनिमयकर--यथा -तटकर, चुंगी, स्टाम्पकर, 
नोंधकर, विनिमय कर (7 परा70ए67 795) 
३ एकाधिकारी करों की शुद्ध आय--नमक, तम्बाकू, दियासलाई 
शुल्क ४ शुल्क, बटाव ( ८07र0प्रा078 ) अन्य व्यवस्था प्राप्ति--यथा भेट, 
बटाव, विभागीय तथा अन्य प्राप्ति 
शद्ध, व्यापारी ५ लोक भूमियों और लोक व्यापार की शुद्धआय यथा रेल, सिंचाई, 





आय और डाकतार, सेवाएँ, सिक्का चलन हि 
एकाधिकारी ६ वेयक्तिक कम्पनियों में सरकारी भागीदारी की आय जेसे ब्रिटेन 
आय . को स्वेज नहर कं० से आय, या ईरान तेल कं० से आय 


७ सरकार द्वारा दी हुई अगाऊ रकक्‍मों का व्याज 
८ नोट छापने की आय 
९ सरकारी पूंजी से 'प्राष्ति' 
१० ऋण 
यह काफी उपयुक्त और क्रियात्मक वर्गीकरण है । 


: प्रत्यक्ष, परोक्ष 
कुछ लोग 'कर' के दो मुख्य भाग निम्न प्रकार करते हैं । 
१ प्रत्यक्ष द 
२ अप्रत्यक्ष, परोक्ष 





प्रत्यक्ष कर वह है जिसको देनेवाला व्यक्षित किसी और पर नहीं सरका सकता। 
परोक्ष कर को देने वाला व्यक्ति दूसरों के मत्थे छाद सकता हैं । आय कर, प्रत्यक्ष कर 
हैं, परंतु जिन लोगों की आय ही दूसरों से होती है जैसे मकान मालिक, या जमीदार, 


वे उस कर की रकम को भी आय के स्त्रोत से ही वसूछ करने की चेष्टा करते हैं। 
व्यापारी, मिल्लू मालिक तो वस्तुओं के विक्रय मूल्य में कर जोड़ कर उपभोगी से उसे 
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वसूल कर लेते हैं। उपभोगी तो कीमत समझ कर ही दाम देता है, उसे कर! का 
पता ही नहीं चलता । इसलिये यह कर अप्रत्यक्ष कर है। आज कल अप्रत्यक्ष करों 
को बड़ा उपयुक्त समझा जाता है क्‍योंकि बिना हो हल्ला मचे सरकार को अच्छी आय 
हो जाती हे । द 


मिल का संसदीय दृष्टिकोए 


ुछ 


जोन स्टुअटे मिल इस विभाजन में संसद सदब्यों के उद्देश्य का: सम्बन्ध 
जोड़ते हैं । उनकी परिभाषा हू, “प्रत्यक्ष कर वह है जो उसी व्यक्ति से माँगा जाता है 
जिससे प्राप्त करने का इरादा संसद का हैं और अप्रत्यक्ष कर जिससे माँगा जाता है 
उससे उम्मीद की जाती है कि वह उसे दूसरे से वसूल करले । 

परंतु कई बार संसद के उद्देश्य के विरुद्ध भी हो जाता है । इंग्लैंड में मकान 
मालिक पर लगाया हुआ कर भाड़ौत से वसूल किया जाता है और भाड़ौत को हक है 
कि वह उसे भाड़े में से काट ले, तो क्‍या यह अप्रत्यक्ष कर हो गया ? भारतीय मकान 
कर के संबंध में भी वही बात लागू हैं । यहाँ भी मकान कर भाड़ौत से वसूल कर 
लिया जाता है। द 





सिजविक और हेंडले 


सिजविक संसदीय उद्देश्य की कठिनाई को समझता है क्योंकि वह कहता है कि: 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भार जहाँ हम चाहते हैं वहीं डालने में हम केवल अंशतः हा 
ही सफल हो पाते हैं । हैडले की राय है कि तुरंत के कर भार के आधार पर प्रत्यक्ष 8). | 
अप्रत्यक्ष का वर्गीकरण होना चाहिये । यूरोप के कुछ देशों में जिन कर दाताओं के रे 
नाम रजिस्टर में लिखे रहते हैँ उनका कर प्रत्यक्ष समझा जाता है |... ( 





वास्तव में करापात से इस वर्गीकरण का बड़ा भारी संबंध है । उसी के आघार 
पर यह बना ही है । उदाहरण और एक लीजिये, आज के भारत में विक्रम-कर । सर-< 
कार इसे दूकानदार से वसूल करती है पर दूकानदार सामान के बिल में विक्रय-कर 
ऊपर से जोड़ कर ग्राहक से वसूल करता है। ग्राहक यह समझ कर 'कर' की रकम देता 
हैं कि में कर' दे रहा हुँ और इसलिये विक्रय-कर बड़ा ही भारी बोझ मालूम पड़ता 
है । हर खरीद पर उसको चपेट लगती है, तो यह प्रत्यक्ष हुआ कि अप्रत्यक्ष ? 

अत: यह वर्गीकरण कुछ कामका नहीं मालूम होता । इसका आधार है जनता 
की जेब उससे कह कर काटना अथवा उसकी आँखों में धूल झोंक कर । पर अब जनता रा 
इतनी चौकज्नी और समझदार हो गई है कि वह धूल झोंकने पर भी जेब कटती देख 
लेती है । अत: अब यह वर्गीकरण बहुत कुछ निरथंक हो गया है । 

शीराज प्रत्यक्ष कर उन्हें कहता है जो व्यक्ति की आय और जायदाद पर सीधे 











कप न नली पे 


१०२ लोकवित्त 


लगाये जायें । उसमे वे कर भी सम्मिलित हें जो उपभोगी द्वारा सरकार को सीधे ही 
दिये जाते हैं । आय कर, जायदाद कर, मृत्यु कर, व्यक्ति और उपभोग कर प्रत्यक्ष 
कर हें, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर हैं । इस परिभाषा में संसद के उद्देश्य पर निर्भर नहीं 
किया गया किन्तु यह सरकार को सीधा पहुँचने के आधार पर है । 


लुदज का वर्गीकरण 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के श्री सुधीर कुमार मुकर्जी ने अर्थशास्त्र के मूला- 

धार में लुटज का वर्गीकरण इस प्रकार दिया है । 

$ व्यवसायिक 

२ प्रशासनिक तथा विविध आय 

३ कर 

४ सार्वजनिक ऋण 

५ आथिक सहायताएँ तथा अनुदान । क्‍ 

६ लेखा-आय और हस्तान्तरण आदि। और श्री जे. के. मेहता का वर्गीकरण 
इस प्रकार दिया है-- 


श्री मेहता का वर्गीकरण 
१ कर 
२ शुल्क 
३ चुंगी 
४ विविध स्त्रोत जैसे अनुदान, जुर्माने, विशेष प्राप्तियाँ आदि 
शीराज का वर्गीकरण 
द शीराज की राय में आदर्श क्गीकरण इस प्रकार होगा । पहले दो भाग (१) 


कर आय (२) अ-कर आय 


कर-आय के दो विभाग--:प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और उनके फिर अन्य विभाग | 
पूरा रूप आगे दिया जाता है । 
१ कर-आय 
क- आयकर, सम्पत्तिकर 
ख- उत्पादन, उपभोग बोर हस्तान्तरण कर (] प्रा0ए6/ 79%), अनेक 
ऊेन देनों पर लगे हुए, 
ग- शुद्ध आय सरकारी कर एकाधिकारों से । 
ऊपर मोदे तौर पर कर-आय आ गई । 
२ अ-कर आय 
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घ- सरकारी संपत्ति तथा सरकारी धन्धों से विकास संबंधी आय । इसमें 
सरकारी और म्यूनिसिपल सम्पत्ति दोनों की आय आगई। इसीमें रेल, नहर, डाकतार 
पानी, विजली, गैस, भाड़े आदि आगये । 

डः- व्यवस्थापन तथा अन्य आय ऋण को छोड़कर, जैसे शुल्क,बटाव ( ०00- 
(0ए0075) विशेषकर, भेंट (750७७) वैयक्तिक कंपनियों से शेयरों के 
बटाव ([2(ए(८05 ), अगाऊ दिये रुपये का ब्याज, जुआ, सरकारी पूंजी द्वारा 
प्राप्ति, अधिक जमीन के विक्रय से प्राप्ति ॥ 

च- ऋण प्राप्ति 

भारतीय वर्गीकरण अब भी बहुत कुछ उसी प्रकार है जैसा शीराज ने आदर 
समझा है । श्री जठार और बेरी भारतीय लोक आय का वर्गीकरण इस प्रकार बताते हैं# 
उनका कहना है कि एक वर्गीकरण तो कर-लागू करने वाले अधिकारियों के 
अनुसार हो सकता है जैसे १-केन्द्रीय २-प्रान्तीय ३-स्थानीय (जिला बोर्ड और म्यूनिसि-- 
पैल्टियां ) 
दूसरा इस प्रकार:--- 
१ भूमिकर 
२ अन्य कर-आय 
(क) प्रत्यक्ष कर 
(ख) परोक्ष कर 
३ सरकारी एकाधिकार 
जंगलात तथा अफीम इसमें शामिल हे 
व्यापारी कार्य-इसमें शामिल हुँ रेल, सिंचाई, डाकतार, लोक-का रखाने 
(7पा7॥0 ए०]:5 ) आदि। 


५ विभिन्न प्राप्तियाँ-देशी राज्यों से प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ 
६ व्याज-प्रान्तीय सरकारों, देशी राज्यों तथा स्थानीय लोक संस्थाओं को 
दिय गये ऋणों का व्याज 
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हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के अन्तर पर पहले विचार किया है, यद्यपि 
भारतीय बजट में से यह विभाजन अब निकाल दिया गया है फिर भी जानकारी की 
दृष्टि से हम इस विभाजन के अनुसार करों को विभकत करके यहाँ दे रहे हैं । 
भूमिकर 
भारत में क्या संसार के हर भाग में शासक, जनता से उसकी कमाई का भाग 
लेते रहे हैं, जो भी कमाई हो । शासन के आविर्भाव के पूर्व ही भूमि-उपज होने छगी 
थी और यही उपज का मुख्य साधन थी । अत: इसी उपज का भाग राजा छोग छेवे 
'छगे थे । भारत के अतिपूर्वज मनु ने भी मनस्मृति में राजा को भूमि की उपज 
का वपष्टा भाग (छठवाँ भाग) लेने का अधिकार दिया है । युद्धकाल में तो 
ह चौथे भाग तक भी लिया जा सकता था । चीन और मिश्र में भी ईसा से २ हजार 
हा 'वर्ष पूरे से यह भूमिकर चला आता हैं| भूमिकर लगाने के आधार कई हैं । विभिन्न 
हर देशों में निम्न विभिन्नताएँ पाई जाती हैं- 
१-भूमि के पूंजी-मूल्य ((2.9विों ४०]०९८) के आधार पर, जिसको समय 
समय पर उसकी वास्तविक बिक्री-मूल्य से तय किया जाता है । 


२-वाषिक रूगान-मूल्य ([२८०४४ ४०]०८) के आधार पर 
ले ३-मभूमि के मौलिक अथवा लोक-मूल्य (प0स्‍0 ५०]७८ ) जो कि मालिक 
बा अश्नवा काविज़ के प्रयत्नों का फल नहीं बल्कि कुल जनता की उन्नति का फल हैं। 
पक ४-किसान की शुद्ध आय -)- खुद और उसके कुटुम्ब के श्रम का सुल्य --प्रबन्ध 
की कमाई, के आधार पर । 
क्‍ ५-शुद्ध उपज (कुछ उपज-उपज में रूगा व्यय) के आधार पर द 


कुछ देशों में भूमिकर को रह करके भूमि-आय पर आयकर द्वारा कर लगाने 
की ओर झुकाव है । भारत में अकसर शुद्ध उपज ही भूमि कर का आधार है पर' 
क्षेत्रफल पर भी भूमिकर का विचार किया जाता है और जमींदारी : प्रणाली की 
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'भूमियों पर तो जमींदार द्वारा प्राप्त भूमि-लगान पर उसके कुछ प्रतिशत के रूप में 


'कर लगाया जाता है ॥ बंगाल, विहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि में स्थायी बन्दोबस्त 
'के कारण यही तरीका चलता रहा था । 


भूमिकर भारत में बहुधा तीस साल के लिए एक बार निश्चित कर दिया 
जाता था इसे बन्दोबस्त कहते थे । बीच में दस साला कच्चा बन्दोबस्त भी होता था 
“जिसमें भूमिकर पर फिर से विचार कर लिया जाता था। 

भूमिकर का अर्थ साथारण तौर पर क्षि भूमि कर ही समझा जाता रहा है 
'किन्तु कृषि-इतर भूमि, जो शहरों में मकान बनाने आदि में उफ्योग की जाती है 
पर भी विचार करता आवश्यक है । शीराज की राय में अ-कृषि भूमि पर इतना 
अधिक कर लगाना चाहिए कि जितना उसे अधिक से अधिक उपयोगी कार्य में 'लगाने 
'पर ही मालिक, चुकाने की स्थिति में आ सके । इससे सबसे अधिक लाभ होगा 
मकान समस्या को सुलझाने में, छोग अपने आप उसे मकान बनवाने में उपयोग करेंगे 
'परन्तु इसमें दो दिक्‍कतें हें । पहली बात तो यह है कि मकान बनाकर किराये पर देना 
ही सबसे बड़ा उपयोग जमीन का नहीं है । आज के उच्चाधिक वैज्ञानिक साधनों द्वारा 
तथा बृहत्‌ पैमाने पर कृषि बहुत ही अधिक उत्पादक होती है तथा देश की आवद्य- 
कता को सामने रखकर उच्च-उत्पादन वाला कारखाना भी । दूसरी दिक्कत है कि 
“जिस भूमि-मालिक के पास इन चीजों में लगाने के लिए पूंजी ही नहीं है वह तो 
जमीन को बेचकर ही छुटकारा पा सकेगा और उस कर से अमीर, गरीबों को और 
भी खा जायेंगे । 


अनर्जित लाभ कर 

श्रमरहित कमाई पर कर लगाने की दृष्टि पर ऐनौदी (&]790व4) तथा 
'एडौल्फ वेगनर ने बहुत जोर दिया है । पास से रेल निकल जाने, स्टेशन या कार- 
'खाना बन जाने आदि से भूमि का मूल्य बिना मालिक के श्रम के बढ़ जाता है, तो 
'उस बढ़ हुए मूल्य प्र कर लगाने का सरकारी हक हो जाता है । 

भूमि की श्रमरहित कमाई पर कर लगाने के चार तरीके बताए गये हैं । 

१-पिछल समय से अबतक की अश्रम-आय वृद्धि पर कर छगाना । इसमें 
एक तो कठिनाई होगी यह मालूम करने में कि कबसे आय वृद्धि हुईं, दूसरे 
यह सम्भव है कि भूमि की अश्रम-मूल्य वृद्धि के दाम वर्तमान मालिक खरीदते समय 
दे चुका हो । जी 

२-जब जब भूमि बिकेगी, तब तब उसके वास्तविक विक्रय मूल्य वृद्धि पर कर 
लगाया जाय । फ्रॉकफुर्ट (जंनी) मे ऐसा कर था । कर में तीन स्थितियों का ख्याल 
रक्‍्खा जाता है । क- उसपर मकान बना है कि नहीं । ख-पिछली विक्री को कितना 
'समय हो गया । प-मूल्य-वृद्धि कितनी हुई । 





तक 


१०६ लोकव्ित्त 


३- भूमि की भावी-मूल्य-वृद्धि पर ही कर लगाना । इसमें जमीन और 
उसपर बने मकानादि के मूल्य का हिसाब लगा लिया जाता है । परन्तु इसमें कुछ 
बातों का ख्याल रखना आवश्यक है । इस प्रकार का कर अन-अरजित सम्पत्तिकर 
नहीं है क्योंकि इसमें मालिक का श्रम तथा पूंजी रूगते हैँ | दूसरे इससे उद्योग-धन्धों 
को एक प्रकार का धक्का लगता है । विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि जनोपयोगी 
स्थानों को छोड़ना आवश्यक है और कर लगाते समय आंका हुआ मूल्य पुराना हो 
चुकेगा । 

४-अन-अजित वृद्धि पर कर लगाया जाय । जब कोई रेल, सड़क आदि से 
नई उन्नति हुई हो । 

भूमिकर के इतिहास से मुख्य बातें निम्नांकित निकलती हँ-- 

१-यह आवश्यक है कि भूमि के मूल्यांकन की एक सुनियोजित प्रणाली 
होनी चाहिए । 

२-भूमि के पंजी मूल्य पर भूमिकर लगाया जाय और साऊर बसाल उसमें 
आवश्यक परिवततेन हो सकें । 

३-जहां भूमिकर स्थायी तौर पर निश्चित है वहाँ भूमि पर अन्य कर लगाने 
की सुविधा होनी चाहिए 

४-नगरपालिकाएँ नागरिक आवश्यकताओं के लिए अछग भूमिकर लगा सकें। 

५-अनुन्नत भूमि पर कर रूगाया जाय इससे मालिक उन्हें उन्नत करेंगे । 
भारत में भूमिकर 

भारत में भूमिकर बहुत पुराना है, परन्तु इसको अधिक फल दायक बनाने में 
सबसे पहले अधिक सुव्यवस्थित शेरशाह और अकबर के समय में राजा टोडरमल ने 
बनाया । भूमि की किसमें उपजाऊ होने के हिसाब से कीं । जमीन की माप भी की ४ 
८ प्रकार के विभाग उसने किये । लगभग वही वर्गीकरण अंगरेजी राज्य में भी रहा । 
उन्नीसवीं शताब्दी के आधे तक तो भारत सरकार की मुख्य आय भूमिकर की आय 
ही थी, लगभग ७० प्रतिशत, क्योंकि अन्य कर विकसित ही नहीं हुए थे, परन्तु बाद. 
में भूमिकर का महत्व घटता ही गया। आजकल सरकारी कुल आय (केन्द्रीय 
व प्रान्तीय ) की भूमिकर आय केवरछू ६.३ प्रतिशत ही रह गई है । 

भूमिकर कर की कसौटियों के अनुसार बहुत उपयुक्त नहीं हैं । सबसे प्रथम 
कसौटी हैँ कि कर समान हो या न्याय्य हो, परन्तु यह इस कसौटी के एकदम विरुद्ध 
हैं । भूमिकर एक सीधे दर से लगता है । छोटे और बड़े भूमिधरों पर दरमें कोई अन्तर 

। छोटा किसान इसके बोझसे पिस जाता है, बल्कि यह प्रतिगामी कर है । छोटी कृषिः 














आग]. पत्यक्ष कर १०७ 


बालों पर अधिक कर पड़ता है 


निश्चितता भी इसमें नहीं हैं । कर छगाने में कर अफसर लगभग मनमानी 
ही करते हैं । कोई निश्चित दर नहीं है । प्रान्त प्रान्त में दरों में अन्तर है, एक ही 
प्रान्त में भी अन्तर है। स्थायी बन्दोबस्त से किसान को कोई छाभ नहीं था, जमींदार 
खूब चूसते थे । द 

इस कर की वसूली में भी मितव्ययता नहीं, सबसे अधिक वसूली इसी में 
लगती है । क्‍ 

कुछ लोगों का सुझाव है कि भूमिकर को विल्कुल हटा ही देना अच्छा है । 
उसके स्थान पर आयकर या अन्य कर जो कर कसौढियों के अनुकूछ हो, छगा दिया 
जाय । इससे जो छोटा किसान है वह कर की असमानता का शिकार नहीं रहेगा । 
अथवा भूमिकर को प्रगामी बनाया जाय और निचली ह॒द को आयकर की भाँति कुछ 
ऊँची रखा जाय ताकि छोटा किसान कर से बच जाय । 


स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूठलन करके किसान 
को जमींदारों के पंजे से बचाने की कोशिश की हैं जरूर, किन्तु इससे भी किसान 
का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। गत जमींदार को मुआवजा चुकाने में किसान 
 साहुकारों का शिकार हो गया । 


भूमिकर को वास्तव में इस रूप में छाने से समस्या हल होगी कि हर गाँव 
के किसान अधिक से अधिक सहयोग करके छोटे खेत मिटाकर बड़े नाप पर सहयोगी 
खेती वैज्ञानिक ढंग से करने ऊलूग जाँय। उससे सरकार को उपज बढ़ने के 
कारण कर भी अधिक मिलेगा ओर देश समृद्ध होता चला जायगा। 


आयकर 


आयकर भूमिकर से भिन्न होता हैँ । इसमें कर पूँजी अथवा सम्पत्ति पर नहीं 
होता बल्कि आय अथवा आमदनी पर होता है और आजकल आयकर आमदनी 
के एक ही जरिये पर नहीं, बल्कि कुल मिलाकर सभी जरियों से जो कुछ आमदनी 
होती है, उसपर ही लगाया जाता है। फिण्डले शीराज तो आय करके जाधार अर्थात्‌ 
आमदनी को कर देय-सामर्थ्य का सच्चा द्योतक बताता हे । साधारण तौर पर तो, 
जैसे आजकल भारत में, व्यक्ति की कुल आय पर ही आयकर लगाया जाता है परन्तु 
कहीं कहीं आमदनी के विशेष जरिए पर भी आयकर छगा दिया जाता हैँ, जिससे 
'कि अन्य करों के पूरक के रूप में वह काम आ सकता है, ऐसा संयुक्त राज्य अमे- 
रिका में किया जाता है । 


आयकर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । इंग्लेंड में तो इसका आरम्भ 














१०८ रा लोकवित्त 


थुद्धकर के रूप में १७९८ में पिट के आयकर द्वारा हुआ और अमेरिका में १८६४ में। 
बाद में इंग्लेंड में बह साधारण वजट के पूरक के रूप में १८४२ में पील द्वारा ३ वर्ष 
के लिए आयकर लगाया गया ताकि बढ़ता हुआ घाटा पूरा हो जाय और कच्चे माल 
के आयात पर कर को हटाने से वजट में कमी न आवे । अन्त में यह बजट में हमेशा 
के लिए शामिल हो गया और अब तो यह बजट का बहुत बड़ा भाग बन गया है ॥ 
यहाँ तक कि बजट की कुल आय का आयकर से ४० प्रतिशत तक पूरा होता हैं | 
भारतीय बजट में (१९५३-५४) आयकर कुल आय का २९.२ प्रतिशत है । * 


. आयकर के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त ध्यान में रक्‍्खे जाते हँ-- 


१- कर का क्षेत्र 
२- उतार चढ़ाव 
३- भिन्नत्व 

४- छुट 

५- स्रोत पर वसूली 
६- कर-काल 

७- कर-चोरी 


१-करका क्षेत्र-आयक रका क्षेत्र सम्पूर्ण देश है और उसके सभी नागरिक हैं, इसलिए 
वह देश के नागरिकोंपर तो सम्पूर्ण आय पर लगाया जा सकता है चाहे वह आय देश 
में हुई हो अथवा विदेश में । परन्तु विदेशियों पर जो देश में हैं केवल देश में की हुई 
कमाई पर ही लगता हे । कुछ देशों मे, जैसे दक्षिण अफ्रीका में, नागरिकों पर भी 
केवल देश में कीं हुई कमाई पर आयकर लगता है ॥ फ्रांस में कुछ समय पूर्व ऐसे 
लोगों पर देशी कमाई पर भी आयकर नहीं लगता था जो न तो वहाँ स्थायी तौर 
पर रहते थे और न जिन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त की थी । 


नकद आय के बजाय वास्तविक आय पर, जिसमें नकद के अतिरिक्त आय 
भी सम्मिलित है, आयकर लगाया जा सकता है । हालाँ कि वास्तविक आय का, कर 
बठाने की दृष्टि से नगद में मूल्यांकन करना बड़ा कठिन हैं। उस हालत में नगद 
आय पर ही कर छगा दिया जाता है । 

२-उतार चढ़ाव-अब तक आयकर अनच्धेके हाथमें तलवार रहा है ॥ पहले तो 
आयकर हर तादादकी आयपर एक ही दरसे छूगा दिया जाता था जैसे रुपयेमें दो पैसे । 
जिसकी आय १००) से कम हैँ वह भी दो पैसे रुपया आयकर दे'और जिसकी छाखों 


में है वह भी उसी दर से कर भरे, अर्थात्‌ कर समानृपाती हो । परन्तु अब कर की 


> पब्लिक फाइनेन्स--आर. एन. भागेंव, पृष्ठ २४५ 
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दर में आय की तादाद के हिसाब से उतार चढ़ाव कर दिया जाता है । कम आयों 
पर कम दर रक्‍खी जाती है और अधिक आयों पर दर बढ़ाते चले जाते हैं जैसे हमारे 
देश में ४२००) » वाधिक आय से कम पर आय कर नहीं है और हिन्दू कुट॒म्बों पर 
८४००) वाधषिक से कम पर नहीं है- 


कर योग्य आय के वर्तमान आय-कर के कुछ दर। 


पहले १५०० रु० कुछ आय तक कुछ नहीं 

अगले ३५०० रू० ,, के ३ पेंसे प्रति रुपया 
अगले ५००० रू० ,, हे ७पसे ,, ,- 
अगलरू ५००० रू० हे ३ आने ,, ,, 
बाकी आय पर ४ आने ,, ,, 


इस प्रकार के बढ़ाव को वद्धिपरक (?70£27०५७(ए८) आय-कर कहते हें; 
रन्तु इसमें और भिन्नत्व ([0)[[[०८76४४४०॥07) में अन्तर हूँ ।* बुद्धिपरक में तो 

आय के हिसाव से कर की दर में अन्तर किया जाता है परन्तु भिन्नत्व में आय की' 
किस्म के हिसाब से भिन्न दर होतीं है । 

वृद्धि परक के तरीके भी कुछ निकाल लिये गये हैं| जाँन स्टुअर्ट मिल तो 
इस वृद्धिपरक कर प्रणाली को वृद्धिपरक डकेती कहता था पर लगभग सभी देशों 
में यह तरीका मान्य हो गया है । 

क- बच्चों के पालन में या अन्य आवश्यक व्ययों पर छूट दे दी जाती है 

ख- कर की दरों म उतार चढ़ाव 

ग- सर्वोपरि कर लगाकर 


; ३-भिन्नत्व:-जब आय के कई जरिये हों और उनमें करकी दर जरिये की भिन्नता ; 
क्‍ के आधार पर भिन्न कर दी जाय तो वह भिन्नत्वका सिद्धान्त कहलाता है । यह प्रत्यक्ष | 

ही है कि श्रमसाध्य मजद्री, वेतन आदि पर व्यापारी आय की अपेक्षा हल्का कर रुगना । 

चाहिये, चाहे आय बराबर हीं क्‍यों न हो । । 
। ४-छुट (40466777९7। )- आजकल रहन सहन के स्तर का ध्यान काफी रक्खा 
जाता है । बच्चों के पालन, पढ़ाई, दवादारू का खच्चे, बच्चे होने का व्यय, बीमा की 
भराई आदि को आवश्यक मानकर इन व्ययों पर आयकर से छूट दे दी जाती है ।. 
एक निश्चित रकम तक दान दी हुई रकम, राजनेतिक दलों को भेंट आदि भी कहीं ' 
कहीं छट में भा जाते हैँ, कहीं कहीं कुआरों पर अथवा जिनके बच्चे नहीं हें उनपर 
विशेष कर लगा दिया जाता है । 


की टन लिलानणा। नल अनलनानवनननन ना ननकनननन नकल + 
को 


« भागंव. वही, पृष्ठ २२९, र३४ 
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११० लोकवित्त 


५- स्रोत पर बसूली- इसके अनुसार आय कमानेवाले के हाथ में पहुंचने के 
पहले ही उसमें से आयकर काट लिया जाता है | जेंसा हम पहले कह चुके हूँ इससे 
दो सहलियतें होती हैं एक तो सरकार को वसूलयाबी में आसानी होती हैँ । मिल, बड़े 
दफ्तरों आदि में हजारों का कर एक ही जगह वसूल हो जाता है । दूसरे, देने वाल 
को इसकी चुभन कम होती है । वेतन, मजदूरी पर कर, बाँट के दफ्तर में और शेयर 
आदि के लाभ का कर कम्पनी में काट लिया जाता हैं । 


- कर- काल-- आयकर छगाने के लिये आय की रकम निकारूना आव- 
इयक है । सवाल उठता है कि कितने समय की आय जोड़ी जाय । पहल, कई वर्ष 
की आय की औसत निकालकर आय गिनी जाती थी । छुट की चीजों के समय का 
भी ध्यान रखना आवश्यक है। व्यापारियों के उल्ट फेर में समय की तादाद का 


सवार उठता हैं । इन सब का विचार करके ही समय तय किया जा सकता है किसी, 


साल आय हुई किसी साल नहीं, इसलिये औसत ठीक नहीं बैठती । लछा्डसभा में इंग्लेंड 
में ऐसा एक प्रइन उठा कि आय नहीं तो कर भी नहीं, चाहे पहल सालों में कितनी 
भी आय हुई हो । कर आय होने के बाद जल्‍दी से जल्दी लगना चाहिये । अब 
साधारण तौर पर गत वर्ष की आय के आधार पर ही कर बेठाया जाता है । 


७- कर-चोरी- कर चोरी नागरिकता के उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता 
के कारण अथवा सामथिक सरकार द्वारा धन वरबादी को देखकर होती है। दसरे 
कारण का इलाज तो राजनीतिक है और सरकार को विभिन्न राजनीतिक तरीकों द्वारा 
अपने दृष्टिकोण पर लछाने अथवा उसको बदल देने से ही हो सकता है । उसका उपाय 
कर-चोरो नहीं है, परन्तु पहले कारण का इलाज तो सरकार के अधिक चैतन्य रहने 
ही से हो सकता हैँ । यहाँ तक तो कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने कामकाजके 
हिसाब किताब को कानन के अन्दर रहकर इस ढंग से व्यवस्थित करे कि उस पर कर 


“की कुल्हाड़ी न पड़े या हल्की से हल्की पड़े किन्तु करके आधार को छियाकर गैर- 
कानूनी ढंग से कर देने से भागना नागरिकता के विरुद्ध है । सरकार को कर कानून 
के ढीलपत और छिद्गता को ठीक कर देना चाहिये | कई जगह तो कर--चोरी पर 
अथवा कर-चोरी सें मददगारी पर बड़ी कड़ी सजा का विधान है । द 


भारित में आयकर 


भारत में आयकर बहुत पुराना नहीं हें पहल पहल १८६० ई० में यह कर 
लगाया गया था । आयकर पूरा भारत सरकार का होता हैँ पर कुछ भाग प्रान्तों को 


भी मिलता हें । पहल जिन रियासतों म आयकर नहीं था उनमें भी अब लग गया है .. 


और ५१५९५०५५-५६ में सब जगह दर समान हो जायेंगे । 





आय] प्रत्यक्ष कर द १११ 





स्टेप और स्‍लेब कर रीति 


भारत में आयकर में १९३९ के पहले स्टेप कर रीति वरती जा रही थी ॥ 

सस्‍लेव रीति अपनाने की, यद्यपि सिफारिश सन्‌ १९२५ में ही कर आयोग ने कर दी 

थी परन्तु वह अपनाई गई १९३९ में ही । | 
ः स्टेप प्रथा में व्यक्ति की सारी आय पर एक ही दर से कर (लगाया जाता 

था । परल्तु स्‍लेव प्रथा में आय के कुछ टुकड़े कर दिये जाते हैं । सभी की थआयों पर 

आय के उन टुकड़ों पर एक ही दर से कर लिया जाता है । उदाहरणार्थ यदि टुकड़े 


किये गये हें-- 
स्लैब तो कर की दर तर 
० से १५००) »८ 
) से ५००० ३ पैसे प्रति रुपया 
५००१) से १००००) ५ पैसे प्रति रुपया 


अब यदि किसी की वाषिक आय ९०००) है तो उसे पहले १५००) पर कोई 
आयकर नहीं देना पड़ेगा । परन्तु अगछूे ३५००) पर ३ पैसे प्रति रुपया कर देना 
होगा । ये हुए ५०००), अब आगे बचे ४०००) । इस ४०००) पर ५ पैसे प्रति रुपया 
| आय कर लगेगा । 











। स्‍लेव प्रथा में यही ढंग प्रत्येक व्यक्ति के प्रति छागू होगा चाहे उसकी 
आय ६ हजार हो या या ग्यारह हजार, या चाहे जितनी । आय की कुल ऊँचाई को 
इस प्रकार कुछ शिलाओं में बाँट लछते हैं । इसे हम शिला प्रथा कह सकते हैं 

स्टेप प्रथा में शिला नहीं थी । पुरी आय पर एक ही दर से आय कर लगा दिया 

ं जाता था< । 
आयकर ही ऐसा कर है जो कसौटियों पर पूरी तरह ठीक उतरता हैं और 
अब शिला-प्रणाली (520 599९77) के लागू करने से और भी न्‍्याय्य हो: 
गया है । द ह 


अति मनाफा कर 


यों आय पर तो कर होता ही है परन्तु युद्धांदि की आवश्यकता के समय : 
अन्य मर्दे भी ढूंढी जाती हैं। उनमें एक . अति-मुनाफा कर भी है । अति मुनाफा वह 
है जो अचानक ही बिना साधारणत: आवश्यक कोई कार्य किये बड़ा भारी मुनाफा 
हो जाय, जिसे छप्पर फाड़कर आया हुआ धन कहते हैं (एञ00/69]]) । 
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श्श२्ः लोकवित्त 
लाभ की एक निश्चित दर से ऊपर जब राभ हो तो बह सामान्य दर के ऊपर 
ऊपर का लाभ ही अतिलाभ हूं । 


... यह अतिलाभ अनर्जित आय है और इसलिये सरकार को उसका भाग मिलना 
ही चाहिये । इस कर के सम्बन्ध में एक तो कठिनाई यह पड़ती है कि किस दर तक 
साधारण लाभ माना जाय, यह किस आधार पर तय किया जाय, दूसरे, यह कर 
कैसे बैठाया -जाथ । कुछ इस कर के विरोध में भी बातें कही जाती है:-- ' 

१-- यह कर असमान है क्पोंकि थोड़े से व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है। 

२- उलझन पूर्ण हैं, ३- अनिश्चित है ४- कुछ विशेष उद्योगों पर ज्यादा 
ज़ोर पड़ेगा जैसे खनिज, गृह निर्माण, कारखाने आदि और लूगभग एक ही कमाई 
बाल बैंक आदि पर यह कर नहीं रूगेगा । ५- यह कर उपभोक्‍ता के सिर पर-सरका 
दिया जाता हैं । द द 

पीगू की राय तो यह है कि केवल बहुत बड़ी रकमें जो एक तरह से छप्पर 
फाड़ कर आयी हों उन्हीं पर यह कर लगाया जाय । भारत में गत पृद्ध काल में यह 
'कर बहुत काम का सिद्ध हुआ । कुल आय इससे इस वर्ष के बजट में १ करोड़ २५ 
'लाख रु. होने का अन्दाज है । द 


कृषि आयकर 


कृषि आयकर, यद्यपि भारत में नया नहीं है परन्तु अब यह बिल्कुल मर रहा 
है । पहले पहले १८६० से १८६५ तक केन्द्रीय सरकार लेती रहीं । बीच में जमीं- 
दारों को खुश रखने के लिये बन्द कर दिया गया फिर १८६९ से ७३ तक रहा। 


इन्हीं दोनों समयों में पहले ओर दूसरे आय कर कानून पास किये गये थे । उन दिनों 


आयकर कृषि आय तथा अन्य आय सब पर छगता था परन्तु ६०० रु० से कम 
जो मालगुजारी देते थे उनपर आयकर नहीं था । सन्‌ १८८६ में स्वेप्रथम कृषि आय 
को अन्य आयों से भिन्न माना गया और उसे केन्द्रीय आयकर से मुक्त कर दिया 


-गया । १९३७ तक कृषि आय. आयकर से मुक्त रही । उस साल प्रान्तों को कृषि- 
'आय-अर छगाने की छुट दे दी गई । बिहार ने सर्व प्रथम यह कर रूगाया, १९३८-- 


२९ में । अगल साल आसाम ने, १९३४ में बंगाल ने, १९३७ में उड़ीसा ने और 


“तत्तर प्रदेश ने १९४९-५० में । केवल पाँच ही प्रान्त यह कर लेते हैं । 


कृषि-आय-कर में समस्या उठती है कि इसका आधार क्‍या हो । करदाता 
का निवास स्थान अथवा आय का स्रोत । जब ये दोनों स्थान अलग अलग प्रान्तों में 
होते हैं तो दोनों सरकारों का बोझ एक ही स्रोत पर पड़ सकता हैं । अत: यह सम- 
झौता कर लिया गया हैं कि कृषि-आय के स्रोत पर कर लगाया जायगा । 














आय] प्रत्यक्ष कर ११३ 


इस अलग कर से कुछ दिक्कत भी खड़ी होती है। जिस व्यक्ति की कृषि--आय 
और अन्य आय दोनों ही अलग अलग कर की सीमा से नीची हैं, वह कर से मुक्त रह 
'जायगा । हालाँकि जो व्यक्ति कुल उतना ही कमाते हैं पर एक ही प्रकार के आधार 
से कमाते हें उन्हें कर देना पड़ जायगा । दोनों प्रकार की आय वालों को कर के पंजे 
से भाग निकलना भी ज्यादा आसान है । 


कुछ लोगों का कथन है कि कृषि-आय-कर का भविष्य अच्छा नहीं है, परन्तु 
हमारी राय वही है जो हमने भूमिकर के सम्बन्ध में कहा है । कृषि को सहयोगी तथा 
बैज्ञानिक ढंग से करने के साधन उत्पन्न कर देने से कृषि-आय बहुत और अट्ट बढ़ेगी 
और कर का भविष्य बहुत उज्ज्वल हो जायगा । हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 
कृषि-आय कर का संशोधन करने के लिये एक कानून पास किया हे ।( 


कुल क्रैषि-आय-कर की आय पाँचों “अ-राज्घों में और तीनों 'ब” राज्यों 
में मिलाकर १९५४-५५ के बजटों में छगभग ३०० लाख रुपये होने का अनुमान है” । 


भृत्यूकर अथवा उत्तराधिकार कर 


सरकारों ओ आय की खोज में हर ओर दृष्टि डालनी पड़ती है । आय कर जो 
प्रत्यक्ष करों में सबसे महत्वपूर्ण हे, काफ़ी नहीं ही होता है । वह तो आमदनी पर है, 
तो सरकार उसके आगे चलकर इकटठ्ठी सम्पत्ति पर भी पहुंची । मौत के समय यदि 
व्यक्ति कुछ सम्पत्ति छोड़ मरे तो उसके वारिस अथवा मनोनीतव्यक्ति उसके मालिक 
होंगे ही । सरकार उनके इस प्रकार धन प्राप्ति को मुफ्त का धन समझती 
उससे कर माँगती हैं । एक यह भी सिद्धान्त हे कि मतव्यक्ति जो सम्पत्ति जोड़ सका 
वह सरकार के संरक्षण के कारण ही जोड़ सका । अत: अब उसमें से भाग लेने का 
उसको हक हैं । 

कुछ लोग यह मानते हैं कि वारिस जितना नजदीकी हो उससे उतना ही कम 
दर से उत्तराधिकार कर लिया जाना चाहिये । एक दम दूर के रिब्तेदार से तो बहुत 
अधिक लिया जा सकता हैँ । 


मृत्यूकर अथआ उत्तराधिकार कर सरकार के लिये आय का बड़ा सुगम 
साधन हैं । उससे अच्छी आय कम से कम तकलीफ दे कर हो जाती है । अतः अब 
लगभग हर. देश में यह कर छूग गया हैँ । अमेरिकी संयुक्त राज्य के ४८ राज्यों में 
से ४७ में यह कर छरूगाहुआ था लगभग २० बर्ष पहले तक। 





+ भागंव, वही, पृष्ट २५९ 
* भागंव, बही, पृष्ठ २६० 





११४ लोकवित्त 


मृन्य अथवा उत्तराधिकार कर कुल सम्पत्ति का १ प्रतिशत से छेकर ५० प्रति- 
शत तक ले लिया जाता है | यह कर दो प्रकार से लूगाया जा सकता है । 


१- मालिक की मृत्यु पर सम्पत्ति कर के रूप में । सम्पत्ति का मूल्यांकन 
उसके अन्य हाथों में जाने से पहिले ही कर लिया जाता है और कर भी पहले ही 
वसूल कर लिया जाता है, इससे वसूलयाबी में आसानी होती हे और कर-चोरी की 
गुंजाइश कम रहती है । 

२- उत्तराधिकार कर के रूप में उत्तराधिकारियों से अपने अपने भाग 
के अनूसार- 

एक ही नहीं दोनों कर भी एक ही सम्पत्ति पर लगाये जा सकते हैं, पर 
मृत्यु कर में एक स्थिति का ख्याल रखना पड़ता हैं कि यदि मोंतें जल्दी जल्दी हो 
जाँय तो कर बेठाने में ढिछाई बरतनी आवश्यक है । इंग्लेड में तो नियम है कि 


यदि ५ वर्ष के अन्दर दो मौते भृत्युकर लागू करने वाली हो जाँय तो कर की 
दर में ढिलाई कर दी जाती हूँ । 


आडमस्मिथ की राय है कि यह कर बिल्कुल स्पष्ठ और निश्चित है और 
देने में बहुत ही आसान है । 


उतार चढ़ाव 


इस कर में उतार चढ़ाव भी कर दिया जा सकता है । इसके तीन तरीके 
भी शीराज बताते हँ- 


१- सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर-इंग्लेंड में १ से ५० प्रतिशत तक उतार 
चढ़ाव है । द द 


२- मृतक के साथ उत्तराधिकारी के रिश्ते के आधार पर, नजदीकी से कम 


 'दरपर कर लिया जाय 


३- उत्त राधिकारी के अपने भाग के आधार पर 


आडम स्मिथ, रिकार्डों, मारशरू आदि अ्थ॑शास्त्रियों का मत रहा है कि 
मृत्युकर एक प्रकार से पूंजी पर छगाया हुआ कर है । आय पर कर हछगाने से तो 
सरकार जनता का वह रुपया लेती हैं जो उसने कमा लिया है परन्तु पूँजी तो आगे के. 
उत्पादन का साधन है । उसी की मदद से आगे की कमाई होगी, उसे छीन लने से 
कमाई में बाधा पड़ेगी और धीरे घीरे सरकारी आय का भी स्रोत सूख जायगा परन्तु 
शीराज अर्थमंत्री का साथ देते हें और कहते हैं कि यदि आप की पूंजी पर कर लगाया 
गया है तो उसे सम्पत्ति में से क्यों देते हो, आय में से दो । ध्यान रहे कि शीराज 
भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था और अंगरेजी द्योषणः नीति का पोषक था ॥: 




















आय |] प्रत्यक्ष कर ११५ 


उसने रिग्नेनो नामक फ्रासीय आर्थ शास्त्री सभी का मर्थन किया है कि किसी न किसी 


बहाने सारी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाय । वह समाजवादी रिग्नेनो के नाम 
पर भारतीय सम्पत्ति को अंगरेजों के हाथ में ले जाना चाहता था । 





भारत में मृत्युकर ५०००० रु० की जायदाद के नीचे नहीं हैं। अगले 
५०००० रु० पर ५% हैं और फ़िर बढ़ता गया हैं। २० लछाख से ऊंपर के घन पर 
४० प्रतिशत हूँ । इंग्लेंड में १० लाख पौंड से ऊपर की जायदाद पर ८०% और 
अमेरिका में १ करोड़ डालरसे ऊपर की जायदाद पर ७७% है । 


व्यक्ति कर 


इसको अंगरेज लोग पौर टैक्स या केपीटेशन टैक्स कहते हैं । यह वह कर है 
जो लगभग राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर छादा जाता है। संसार में सभी जगह यह कर 
रहा हैं । भारत में मुसलमान लोग गेर-मुस्लिमों से जज़िया के नाम से लेते थे 
ब्याम में व्यक्ति कर की आमदनी राज्य की सबसे बड़ी आमदनी हैं । फिलीपाइन में 
भी यही स्थिति हूँ । अफ्रीका में सफ़ेद शासकों ने देशी छोगों पर भयंकर व्यक्तिकर - 
लगा रबखे हैँ । यहाँ तक कि कुछ छोगों से तो यह कर हाथी दाँत के रूप में लिया 
जाता रहा है (जसे कांगों आदि में) इन सफेद लूटेरों ने लट का यह सीधा रास्ता 
निकाल रक्‍्खा है । 


कहीं कहीं व्यक्तिकर से बच्चों और ६० वर्ष से ऊपर बूढ़ों को बरी कर दिया 
जाता हैं जेसे कुछ समय पूर्व इंग्लेंड में । यंहु कर अफ्रीका में झोपड़ी कर के नाम से 
भी लिया जाता हैं। कहीं कहीं उसमें लिगभेद, स्थितिभेद, जातिभेद आदि से उतार 
'चढ़ाव भी दे दिया जाता है । 


इस कर में सबसे बड़ी कठिनाई वसूलयाबी की हैँ । उम्र पर झगड़े होते हैं । 
वसूली बहुत मंहगी और दिक्कत तलब होती है । सरकारें अक्सर कर वसूली ठेके पर 
दे देती हैं और ठेकेदार अमानूषिक अत्याचार भी करते देखे गये हैं । इंग्लेंड में तो 
इसी तरह के झगड़े से एक विद्रोह भी उठ खड़ा हुआ था । » 
प्रत्यक्ष उपभोग कर 


प्रत्यक्ष उपभोग करों के स्थान में अब परोक्ष कर रूगा दिये जाते हें। जिन 
पर परोक्ष करों के अध्याय में विचार किया जायगा। प्रत्यक्ष कर जो उपभोग कर 
अब भी लगते है और अच्छी आय भी देते हैं वे हें -मोटरगाड़ी कर, हथियारों के आज्ञा 
पत्र कर (]2८70८6) कुत्ता कर, नौकर कर, घरों पर खिड़की-कर आदि। मोटरों 
टेक्सियों आदि के क्षेत्रफल । बोझ आदि के हिसाब से कर में कुछ उतार चढ़ाव भी कर 
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» शीराज, वही जिल्द २, पृष्ठ ५८४ 












१५१६ । लोकवित्त 


दिया जाता है । भारत में मोटरकर प्रान्तीय है और उसकी आय काफी अच्छी है । 
सन्‌ १९५४-५५ में कुल प्रान्तों में सम्पूर्ण मोटर-कर आय मिल कर १२८८ लाख 
रुपये होने का अनुमान है । 


पेशाकर 

पेशाकर असलमें पेशे फर कर नहीं बल्कि पेशे से हुई आय पर होता है । उस मद 
में खासतौर से वे लोग आते हैं जो कहीं नौकर नहीं हें और भूमि पर भी काम नहीं 
करते और व्यापारी या कारखानेदार भी नहीं हें । वकील, डाक्टर, फेरीवाल, नटठ,. 
मदारी, लेखक आदि उस 'कर' के जरिये सरकारी आय में हाथ बटाने के लिये मज- 
बर किये जा सकते हैं । ये कर आय-कर की मद में भी आ सकते हैं, पंरन्‍्तु जो आय- 
कर की छूट की हद में होने के कारण कर नहीं देते उनको इस पेशे कर में लिया 
जा सकता है । भारत में इस कर की कुल आय सन्‌ १९५४-एए में ८० हजार रु० 
कती जाती है । 
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परोक्ष कर (सामान्य) 





परोक्ष और प्रत्यक्ष में अन्तर 


प्रत्यक्ष और परोक्ष कर में बड़ा भारी अन्तर यह है कि प्रत्यक्ष कर को देने 
वाला जानता है कि वह अमुक रकम सरकार को कर के रूप में दे रहा हे किन्तु परोक्ष 
कर वसूछ करने में सरकार ऐसी तरकीबे करती हु कि देने वाले को यथासाध्य पता 
न चले । परोक्षकर अकसर माल के दाम के रूप में, बढ़े हुए भाड़े के रूप में, कम की 
हुई मजदूरी के रूप में, आदि वसूल होता है । एक दो उदाहरण देने से स्पष्ट हो . 
जायगा । गत महायुद्ध के पूव जापानी माल भारत में भरमार करके चला आता था ६ 
भारत सरकार उस माल पर ५० प्रतिशत आयात कर लेती थी और फिर भी वह 
माल यहाँ बिकता था । अगर कर न रगता तो जो पेंसिले २ पैसेमें मिछतीं, वह करके 
कारण ३ पसे में मिलने लगीं । एक पैसा कर आपने दे दिया, आपने ३ पेसे पेन्सिल 
के दाम दिये, यह समझ कर नहीं कि इसमें एक पेसा कर का भी शामिल है । 


तीर्थ पर रेल में जाते समय सरकार तीर्थ-यात्रा-कर टिकट के दाम में ही. 
जोड़ देती हैं । आप टिकट का दाम समझ कर टिकट के पैसे देते हैं । यह पता भी' 
नहीं चलता कि आपने इसमें 'कर' के दाम भी दिये हैं । 


व्यक्तिवादी, पूंजीवाद की पोषक सरकारें जो अपने देश के जनसाधारण की. 
परम भलाई में संलग्न नहीं है, बल्कि शोषण वर्गों की शक्ति पर आधारित है वे हीं 
करों को परोक्ष बनाकर वसूल करती हूँ । जनता की १०० प्रतिशत भलाई में छूगी 
सरकार को कर छिपाने की आवद्यकता नहीं पड़ती । 


इस परोक्ष कर के साथ ही प्रश्न उठता है करापात का। सरकार जो भी 
कर वसूल करती है उनको सरकार के हाथ में कौन देता है ? जो सरकार के हाथ 
में देता है क्या वह उसका बोझ अपने से सरका कर दूसरे पर डाल सकता है या नहीं ? 
किसी कर का बोझ, किसपर कितना पड़ता हैं ? इन करों का प्रभाव क्‍या होता है ? 
ये सब प्रइदन उठ खड़े होते हैं । 
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११८ लोकचित्त 


कराघात, करापात, कर--प्रभाव, कर विवतेन 


इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझ लेना आवश्यक 
है । हिन्दी में ऐसे शब्दों के अर्थ अभी स्थिर नहीं हुए हैं इसलिये यह और भी आव- 
इयक हैं । हम प्रयाग विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापकों द्वारा लिखित “अर्थ शास्त्र के 
मूलाधार' नामक हिन्दी पुस्तक के आधार पर इन परिभाषिक शब्दों को ले रहे हैं । 


कराघाता (7777092) का आशय उस प्रतिक्रिया से हैं जो किसी व्यक्ति पर 
जिसे कर देने के लिये वाध्य किया जाता है, द्रव्य का त्याग करने तथा अन्तत: कर 
भार वहन करने के विचार या भय से होती है । 


करापात' (77006700०९) का आशय उस व्यकित की प्रतिक्रिया से है जिस 
पर कर का भार अन्तत: पड़ता है । यह उस पर पड़ता हुँ जो अन्ततः कर देता है । 

द कर-प्रभाव का तात्पयं किसी कर के परिणाम स्वरूप समस्त सामाजिक 
डाँचे तथा आथिक जीवन में होने वाले परिवतंनों से हे । 

'करविवतंन' कर जिन व्यक्तियों पर लगाया जाता है अथवा जिनसे वसूल 
किया जाता है उन्हीं पर कर का भार अन्त में पड़े ऐसा आबश्यक नहीं है । बहुत 
से कर-दाता अपना कर भार दूसरों पर डाल कर आप कर-भार से मुक्त हो जाते 
हैँ । इस सर काने की क्रिया को कर-विवतेन कहते हें । 


अब प्रत्यक्ष! और 'परोक्ष' करों के अन्तर को और स्पष्ट किया जा सकता है। 


प्रत्यक्ष कर तो वे हें जिनका करापात उन्हीं व्यक्तियों पर होता है जिनपर 
सरकार डालना चाहती है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष करों का 'कराघात' और 'करापात' एक ही 


' व्यक्ति पर होता है परन्तु परोक्षकर का कराघात तो प्रत्यक्ष होता हैँ क्योंकि जिससे 
कर सीधे सरकार वसूल करती है उस व्यक्ति पर कराघात हुआ किन्तु कर-विवतंन 


द्वारा करापात किस पर हुआ यह पता नहीं चलता । अतः जिन करों का करापात 


अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, वे परोक्ष कर हें । 


_ डाल्टन के अनुसार करापात का प्रश्न इस बात को समझना है कि कर विदेष 
को वाइतव में देता कौन है, अर्थात्‌ उसके द्रव्य-भार को कौन उठाता है| द्रव्य-भार के 
अतिरिक्त “वास्तविक-भार भी विचारणीय है। जितना कुछ कर वसूल होता है 
(अर्थात्‌ सरकारी खजाने में पहुंचा रुपया -|- वसूली में व्यय हुआ रुपया ) उतना तो 
सीधा ही द्रव्य भार है ही। गरीब आदमी के उपर अमीर के बजाय, एक ही रकम देने 
में प्रत्यक्ष वास्तविक कर-भार अधिक होता है। गरीब की अर्थ व्यवस्था पर भारी प्रभाव 
'पड़ जाता है, .यदि नमक पर कर बढ़ा दिया जाय तो जीवन' की इतनी अधिक. आव- 
इयक वस्तु से गरीब जादमी वंचित रह जायगा या कम खायगा। इसमें गरीब आदमी 
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पर परोक्ष वास्तविक-भार अधिक हो गया। 


जब दृकानदार से नमक का कर वसूल कर लिया गया तो माल बिकने तक 
उसका रुपया अटका रहा । उसे व्याज की हानि हुईं, यह उस पर परोक्ष द्रव्य भार 
हो गया । 


यदि नसक पर कर लगाकर दूकानदार से वसूछ किया जाय और नमक का 
भाव कम से कम कर-की तादाद के बराबर बढ़ जाय तो पूरा करापात क्रयी पर पड़ेगा 
और यदि दाम बिल्कुल न बढ़े तो पूरा करापात दूकानदार पर पड़ेगा । यदि कीमत 


: कर की तादाद से कम बढ़ी तो करापात दूकानदार तथा क्रमी पर बढ़ जायेगा । 


फिर कीमत किन कारणों से बढ़ या घट सकती. है अर्थात्‌ माँग और पूर्ति के 
सिद्धान्त, करके आधार वस्तु विशेष की माँग तथा पूर्ति के छोच आदि पर विचार. 
करने से करापात का स्थान दूँढा जा सकता है । 


निर्लोचता का दबाव 


बीसवीं शताब्दी के उरत्तैरार्ध में पूँजीवादी अय्थे व्यवस्था मांग के छोच के लिये 


बहुत कम स्थान छोड़ती है जीवन की रूगभग हर आवश्यक वस्तु की पूर्ति किसी न 


किसी पूरी या अधिकाँश एकाधिकारी हाथों में है । मनुष्य को कर से बचने के लिये 
एक को छोड दूसरी वस्तु का सहारा लेनें की स्वतंत्रता नहीं रही । विशिष्ट वस्तुओं 
पर तो कर है ही, नमक, चीनी, कपढ़ा, मकान, शिक्षा, तीये, यातायात साधन, अन्न 
आदि, किन्तु अब तो विक्रय कर से किसी भी वस्तु को बरी नहीं किया जाता हैँ। अत३ 
माँग की लोच का प्रइन केवल कतिपय वस्तुओं के कर अन्तर तक ही प्रभाव डाल 
सकता है अर्थात्‌ हम अधिक कर-भार वाली वस्तु को छोड़ कर कम कर-भार वाली 
वस्तु का उपयोग करें। किन्तु यह भी करापात की व्यवस्था में सरकारों की योग्यता के 
विकास के कारण रूगभग असभ्भव सा हो गया है । 


विक्रय-कर विवर्तन .._ 

दीराज विक्रय पदार्थों पर लगाये गये कर के विवततेन के सम्बन्ध में ४ बातें, 
बताते हें--- क्‍ 
ह १-पूंजी तथा श्रम बहनशील (77006) हैं या नहीं । यदि पूंजी और श्रम 
शक्ति स्थानांतरित होने में स्वतंत्र हैं तो यह कर पूरी तरह उपभोक्ता पर विवर्तित होः 
जायगा, किन्तु यदि ऐसा नहीं है तो कर उत्पादक पर ही रहेगा । द 


. २-प्रतिस्पर्धा हैं या एकाधिकार है । यदि एकाधिकार हैँ तो कर उत्पादक पर 
पड़गा क्योंकि उसके दाम पहले ही ऊँचे से ऊँचे हैं, अब और बढ़ाने से हानि होगी तो 
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वह सहन कर लेता है । हाँ हानि और कर की तुलना करके दाम में फके कर सकता _ 
हैं । उस हालत में भी कर उसी पर पड़ेगा, कर रूप में या हानि रूप में । 


३-मांग और पूर्ति के नियम का प्रभाव, इतके छोच के अनुपात में कर विव- 
तेन होगा और दोनों ओर यदि मांगे अधिक लोचदार हें तो करके कारण बढ़े दामों से 
सांग गिर जायगी और उत्पादक को ही करापात सहना पड़ेगा । 


४-कर की रीति और तादाद का भी प्रभाव होता है । यदि कर की तादाद 
बहुत कम है तो वह वित॒रतित नहीं होता पर यदि वह बहुत अधिक है तो उत्पादक को 
दाम बढ़ाने का मौका मिल जाता है। वह कर ही वितरित नहीं करता बल्कि उसके 
साथ अतिरिक्त मुनाफा भी उठा लेता है । 


कर की रीति का अर्थ यह है कि यदि कर उत्पादन की सीमा पर लगाया गया 
हैं तो पूरे उत्पादन का दाम बढ़ जायगा और यदि केवल अतिरिक्त (90905) 
पर ही लगाया गया हैं तो उतना प्रभाव दाम पर नहीं होगा । अत: विवततेन का प्रश्न 
कम रह जायगा । 


लोक--विवर्त न का सिद्धांत 


कुछ अर्थ शास्त्रियों का मत हैं कि कर कभी किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता 
आशथिक विकास समाज को एक आर्थिक निधि प्रदान करता है. उसी में से सब कर 
दिये जाते हैं । एक अर्थशास्त्री स्टीन का मत है कि सभी कर उत्पादन के मूल्य के 
भाग बन कर धीरे धीरे सभी नागरिकों के ऊपर पारस्परिक विनिमयों द्वारा जा पड़ते 
हैं अत: करापात का पता नहीं लगाया जा सकता । कनाड़ (१७५०-१८३३) का 
कहना है कि चूंकि जुद्ध उत्पादन (८६ 9704प८८) श्रम, व्यापार तथा भूमि पर 
लागू होता है अत: कर इन तीनों पर पड़ते हें । और उनकी राय हैँ कि जैसे शरीर 
के एक भाग में से रुधिर निकाल लिया जाय तो उससे अकेले में खुन कम नहीं होता 


: बल्कि वह कमी सभी भागों में बट जाती है, उसी प्रकार एक भाग पर कर लगाया 
हुआ सभी पर जा पड़ता हैं । 


सलिगमेन का कहना हैं कि कर जितने ही अधिक हाथों में होकर निकलते हें 


उतने ही हलके होते जाते हैं पर उस समाज में, जो खुश हाल है । स्थिर अथवा हासो-- 


न्मुख समाजों में वे उन पर पड़ते हैं जो उस समय खुद हाल नहीं हें । 


निम्ततम पर अधिकतम भार 


इस प्रकार लोक-विवततन सिद्धान्त बिल्कुल ही सारहीन नहीं हैं । प्रत्यक्ष 
कर हालाँकि कराधात तथा करापात को एकही कर देता है फिर भी कुछ प्रत्यक्ष कर 











. ल्‍्थाय] परोक्ष कर (सामान्य). क्‍ 33234 


"भी अंशत: तो विवर्तित होते ही हैं। |भूमिकर, मकान कर, किराये .की वृद्धि तथा 
उपज की मुल्य वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं पर विवितित कर दिये जा सकते हैं। 
'उत्त राधिकार करों के विवर्तन में भारी कठिनाई है अवश्य, उपभोग कर भी अंत में जा 
कर आशिक सीढ़ी के निम्नतम डण्डे पर खड़े हुए लोगों पर ही जाकर पड़ते हैं। क्‍यों 
कि पारस्परिक अर्थ विनिमयों द्वारा धीरे धीरे विवर्तन होता रहता है और जो जितना 
निचली सीढ़ी पर है उस पर उतना ही भार अधिक पड़ता जाता है। 
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परोक्षकर (विशेष) 


तटकर-- (आयात, निर्यातकुर ) 

तटकर वह कर है जो देश की सीमा पर देश में आने वालेया बाहर 
जाने बाले माल पर लिया जाता है । तट का अर्थ हूँ किनारा, अर्थात्‌ सीमा, चाहे वह 
जलीय हो अयवा भौमिक । राजस्थान में जब अनेक राज्य थे तो हर राज्य अपनी 
सीमा पर माऊ से 'कर' लिया करता था । इसे उतराई कहते थे । यही विलायत में 
'कस्टम ड्यूटी/ कहलाता है, सम्भवतः इसलिये कि एसी रीति बहुत पहले से चली 
आई है। 

पहले तो ख्याल यह था कि यह कर व्यापारियों के लाभ पर है परन्तु अब उस 
बात का विचार नहीं रहा । अब यह एक परोक्षकर हैं जिसे सम्भव हो तो व्यापारी 
उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर सकता हूँ । 
तटक रके उद्देश्य 

इस तटकर के दो प्रकार के उद्देश्य होते हें जेलाकि हम पहले जिक्र कर चुके हें। 

१-सरकारी आय प्राप्त करना 

२-माल को आने या जाने से रोकना अथवा कम करना ।॥ 

अधिकांशत: यह समझा जाता था कि तटकर विदेशियों पर ही पड़ता है परन्तु 
अब अधिक व्यापार विकास के फलस्वरूप यह स्थिति आवश्यक नहीं रही, दूसरे स्थिति 
के गम्भीर अध्ययन द्वारा भी इस बात की वास्तविकता में अन्तर प्रगट हो गया । 

सरकारी आय प्राप्त करने की दृष्टि से निर्यात कर उन चुनी हुई वस्तुओं 
पर ऊँचा लगाया जाता है जिनका अपने देश में एकाधिकार सा हैँ । जैसे भारत में 
जूट (सन), अफ्रीका में हीरे आदि । उपभोक्‍ता जो विदेशी हें उन्हीं पर यह निर्यात 
कर पड़ेपा क्योंकि उनको मार लेना ही होगा । परन्तु जहां प्रतिस्पर्धा है अथवा मांग 
सें लोच है वहां करापात विदेशी पर ही होना आवश्यक नहीं है । 
- आयात कर जब छोक आय के लिये लगाया जाता हैं तो उसका करापात मांग 











आय] थरोक्ष कर (विशेष) 
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की छोच पर ही निर्भर रहता है । कर ऐसी वस्तुओं पर लगाना चाहिये जिनकी माँग 
'लोचरहित सी है, जिसके बिना देश का काम न चल सके । उस अवस्था में पूर्ण करा- 
_ थात देश की जनता पर ही होगा , किन्तु यदि वस्तुएँ आबश्यक भी हैं और विदेशी 
पूर्तिकारों में कई में प्रतिस्पर्धा है तो कर विदेशियों पर पड़ जायगा । जापान ने भारी 
कर सह कर भी अपना माल इंग्लंड, अमेरिका आदि की. स्पर्धा में यहां बेचा । 


जहां तटकर रोक के लिये लगाया जाता है वहाँ देशी उद्योगों को प्रोत्साहन 

मिलता है । उस अवस्था में कर विदेशियों को देना पड़ता है ख्योंकि देशी उद्योग की 

अपेक्षा इन्हें माल सस्ता बेचना है । अत: आयात के भारी कर को सह कर भी वे माल 

सस्ता बेंचेंगे पर बाहरी व्यापारी या उत्पादक ऐसा कर उसी अवस्था में सहन करता 

है जब या तो कर केबल उसके मनाफे को कम करता हो अथवा उसे फ़िलहाल हानि 

उठाकर भी बाद में उसे भर कर अच्छे मुनाफे की पूरी आशा हो , या जबकि उसे 
बाजार पर कब्जा करना हो । 


.. निर्यात कर देश के माल को बाहर जाने से रोकने के लिये होता हैं ओर जब 
वह लोक-आय के लिये नहीं रोक के लिये है तो कर बिदेशी पर ही पड़ेगा । उस कर 
से देश का माल देश ही में उपयोग में आता है और सस्ता भी होता है । 


भारत में कच्चे माल के निर्यात पर रोक के लिये निर्यात कर लगा कर देशी 
उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता 


तट कर से छोक आय का काफी बड़ा अंश प्राप्त हो जाता है । 


भारत में तटकर आय ४ 


करोड़ रुपये 

वर्ष आयात कर निर्यातकर . योग. कुल कर-आगम 
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१२४ लोकवित्त 

५ सी उपर्युक्त अंकों में केवल केन्द्रीय सरकार की ही आय सम्मिलित है प्रान्तों या. 
आओ राज्यों की नहीं । इन अंकों से यह स्पष्ट ही है कि १९३७-३८ में कुल कर- आगम 
जे का ६१॥ प्रतिशत तक केवल तट कर से वसूल हो जाता था। युद्ध के उत्तरा्ध में 
त्तटकर आय एक दम गिर गई । कारण प्रत्यक्ष ही है । बाहरी माल ब्रिटेन को छोड़-. 
कर अन्य देशों से बहुत कम आया । स्वतंत्रता के बाद तट कर-बढ़ना आरम्भ हुआ । 
न केवल तादाद में, यथा १९३७-३८ के आयात कर की आय ४१.३२ करोड़ रुपये से 
बढ़कर १९५१-५२ में १४०.९५ करोड़ रुपये हो गई, पर साथ ही प्रतिशत में भी युद्ध 
काल की अपेक्षा वृद्धि हुई । वह १५.५ से बढ़कर ५०. ४ प्रतिशत हो गई । 





पड तटकर के रूप क्‍ ््ि 
तटकर दो रूपों में लगाया जाता है । (१) मूल्यानुसार और (२) विशेष्य 
मृल्यानुसार (40--०७]०7९॥0 ) 


मूल्यानूसार तटकर वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लिया जाता हैं किन्तु 
विशेष्य तटकर में प्रत्येक वस्तु की नाप तोल के आधार पर अलग अलग कर की दर 
ते की जाती है । मूल्यानुसार में भी कर की दर अलग अलग वस्तुओं पर अछूग अरूग 
हो सकती है । द 


विशेष्य (59०८८) तठकर 
यह तटकर अधिक सुगम होता है । नाप तोल का काम प्रत्यक्ष है। अतः अफ- 

सरों को कर की रकम तै करने में सिर्फ नापतोल या गिनती करनी पड़ती है कभी 

कभी कर में उतार चढ़ाव लाने के लिये और भी विशेषताओं पर विचार कर लिया 

जाता है। जैसे कपड़े में प्रति वर्ग इंच कितने तार हेँ। परंतु मुल्यानुसार कर में सबसे 

बड़ी कठिनाई यह होती हैँ कि भूल्य कैसे निश्चित किया जाय । मालवालछा व्यक्ति 
2 य। मुल्य को छिपाने की कोशिश करता है । इस लिये अफसरों के लिये यह आवश्यक हो 
| जाता है कि वे विभिन्न वस्तुओं के दैनिक भावों से परिचित रहें । अब तो समाचार- 
| पत्रों द्वारा यह सुबिधा भी बहुत बढ़ गई है । फिर भी कुछ वस्तुएँ ऐसी हो सकती हैं 
का | जनके भाव बाजार में रोज नहीं निकलते । अफस रों को वस्तुओं की किस्मों के मूल्यवान 
| बारीक अन्तरों से भी परिचित रहना आवश्यक है । 


विशेष्य कर में एक बुराई यह है कि उसका करापात प्रतिगामी (२६८४।८- 
59076) होता है । कम कीमती चीजों का आकार अधिक हो तो मूल्य के अनुपात में 
व कर अधिक छग जाता है । तमाखू जो कीमती है उसके बजाय सस्ते का आकार अधिक 
पा ..._ होता है और उस पर कर अंधिक रंग जाता है । 

















भाष] परोक्ष कर (विशेष ) .. हे 


विशेष्यकर मूल्य में घटा बढ़ी के साथ घटंता बढ़ता भी नहीं है, इससे हानि 
लाभ दोनों ही हो सकते हैं। 


तटकर मूल्यन ( [व्वा्पी ए०]प००0॥) 


एक तीसरा रूप भी तटकर का होता है। उस रूप में- उक्त दोनों रूपों के 
लाभदायक भागों को मिलाने का प्रयत्न किया गया है । इसको हम तटकर-मल्यत कह 
सकते हें । इसके अनुसार सरकार विभिन्न वस्तुओं के मुल्य हर वर्ष वर्ष भर के लिये 
श्वित कर देती है और बहुत ही असाधारण घटा बढ़ी की अवस्था के अति- 


. रिक्त मूल्य में परिवर्तन नहीं करती । इसमें विशेष्य कर की बुराई बहुत कुछ दूर हो 


जाती है और मूल्यानुसार कर के मूल्य ते करने की कठिनाई भी हरू हो जाती हैं | 
अफसर और व्यापारी दोनों का काम आसान हो जाता है| व्यापारी भी पहिले से 
जानता हुँ कि उसे इतनी रकम कर में देनी होगी। उसी आधार पर वह सौदा करता है । 

सरकार के दृष्टिकोण से विद्येष्य तटकर अधिक उपयोगी होते हें क्योंकि इनमें 
बहुत ऊंचा कर भी मूल्यानूसार कर की भांति दृष्टि में चुभता नहीं है । 

संरक्षण के लिये लगाये गये तटकरों की आय निश्चित नहीं हो सकतीं। उन 
पर सरकार को निर्भर नहीं रहना चाहिये । संरक्षणीय तट कर दो दृष्टि से लगाया जा 
सकता है, एक तो देशी उद्योगों को इतना ही संरक्षण देने के लिये कि बाहरी मार 
उससे स्पर्धा में सस्ता न बिके इसलिये सिर्फ इतना कर लगाया जाता है कि देशी माल 
का दाम बाहरी से अधिक है । दूसरे बाहरी माल को कतई रोक देने के लिये, जेसे इंग 


छेड में भारतीय छींट पर ३०० प्रतिशत तक तट कर छगा कर रोका गया था । 


उपभोग पर आन्तरिक कर 


आबकारी और च॑ गो--ये कर साधारणत: आन्तरिक उत्पादन की बस्तुओं 


. पर उनके उयभोग के लिये बिक्री से पूर्व लगाये जाते हें, या तो उनके बनने की अवस्था 


में अथवा उपभोक्ता के हाथ में पहुँचने के पूर्व, विक्रम कर छूगने के भी पहले। . 
आबकारी कर तो हैं ही उत्पादन कर । कर बहुधा सरकारी एकाधिकार की वस्तुओं 
पर नहीं लगाया जाता. शराबों, अन्य पेयों, पेत्रोल, चीनी, तमाखू, दिया सलाई आदि 
पर खास तौर से ये कर छूगते हैं । इंग्लेंड में वीयर, शराबों, पेटेन्ट दवाओं, सोडा 
वाटर आदि पेयों, आमोदों, दियासलाई, कुछ खास पेशों और व्यापारों के लाइसेंस 
के रूप में, जैसे गिरवीदारों (माल पर ऋण देने वाले) महाजनों, नीलाम करने वालों 
ताम्बूछ फरोशों, शराब फरोशों, शराब बनाने वालों, फेरी वालों, जायदादी दलाल, 
बीमा दलाल, शिकारगाही, शिकार फरोश, कुत्ते, बन्दूक और शिकार आदि से ये करु 
लिये जाते हैं । भारत में नमक पर आबकारी नहीं ली जाती, चुंगी में विक्रय कण 
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दामिल नहीं किया जाता । वह अलग से दूकानदार पर लगता हैं । 


भारत में आबकारी कर शराब, गांजा, चरस, भाँग, अफीम, दियासलाई, 
नमक पर लगता हैं । नमक कर को बिल्कुल अलग कर दिया गया है । 


आबकारी की अधिक वसूली के लिये आवंश्यक है कि जिस पर कर लगा है 
उसका उपभोग बहुत अधिक होता हो । 


चुंगी, तथा आबकारी में अन्तर 


चुंगी और आबकारी करों में अन्तर है । चुंगी तो वह कर है जो माल के 
एक दाहर या जिले की हद में होकर गुजरने की सीमा पर लिया जाता है और आव- 
कारी कर का सीमा में गूजरने से कोई सम्बन्ध लहीं, यह तो उत्पादन पर कर है । 


चुंगी से शहरी म्यूनिसिपैलिटियों को भारी लाभ होता हैं अवध्य, परन्तु इसकी 
वसूलयावी में भारी व्यय होता है । दूसरे, व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है | 
सारत में आबकारी और चुंगी दोनों ही कर अच्छी आय दे रहे हैं पर अधिकांशत: 
अन्य देशों में चुंगी कर हटा दिये गये हैं । 
स्टाम्पकर या रजिस्ट्रीकर 

स्टाम्प कर वास्तव में कोई अलग करप्रणाली नहीं बल्कि करों को एकत्र 
करने का एक तरीका है| इतके दो भाग किये जा सकते हँ-- 

१- न्यायिक 8 

२- न्यायेतर 

पहले भाग में तो न्‍्यायलयों में पेश किये जाने बाले कागजातों पर छगनेबाला 
स्टाम्प कर आता हु । उसको शुल्क कहा जा सकता है क्योंकि उसके बदल में करदाता 
को कुछ भिलता है । 


दूसरे भाग में वे स्टाम्प कर आते हैं जो बंध अधिकारों के कागजातों पर लगते 
हैं जसे स्टाक, शेयर, रक्षितशेयर, भूमि, अन्य जायदाद, चैक, हुण्डी, रुक्का, रसीद, 
कम्पनियों की शेयर पूंजी आदि । कुछ लोग इन कागजात को तीन भागों में बाँटते हैं । 

१- ठेके--- अधिकार के कागज, जेसे हुंडी, बीमा- पालिसी, 

२-जायदादी कागज-जेसे गिरवीनामा, बैनामा, सरकारी ऋण पत्रक का बदला 

३- विशेषाधिकार पत्र- रायबहादुर, छाडे आदि होने के खिताब पत्रक 

अथंशास्त्री लोग स्टाम्प कर में दोष बताते हैं। एक तो यह कि यह कर 


योग्यता. के अनुसार अधिक सम्पन्न पर नहीं ग़रीब पर पड़ता है । दूसरे इसमें कर 


देय क्षमता के अनसार उतार चढ़ाव नहीं हो सकता । तीसरे इस कर से व्यापार और 
वित्तीय मामलों में हमेशा झंझट होता है । 
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शुल्क स्टास्पों में न्यायिक स्टाम्पों के अतिरिक्त भूमि रजिस्ट्री शुल्क, कम्पनी 
रजिस्ट्री शल्क आदि भी आते हैं।.. ह 

जरमी बंथम का कहना हैँ कि न्याय स्टाम्प तो एक प्रकार से न्याय पर कर 
है । जो व्यक्ति यह कर नहीं दे सकता उसके लिये न्यायालय में कोई स्थान नहीं है । 


स्टाम्प कर छूगाते समय तीन बातों पर ध्यान रखना लाभ कर होगा--- 
१- कर उतना हो जितना कि उसके लगाए हुए कागज से फायदा होने वाला हो 
२- क्रमागत क्वास नियम अर्थात्‌ जितना लोग दे सकें । 

- किसी जाति या श्रेणी की कठिनाई का ध्यान रखकर । 


दयतकर द 

... परोक्ष करों में ही जुए पर लगाये जाने वाले कर शामिल हैँ। लाटरी, घुड़दो 
कुत्ता दौड़, ताश, सट्टा आदि सभी जुए हैं। इनपर कर लगाना कई लोग तो बुरा 
समझते हैं । उनका कहना हैँ कि जुए पर कर लगाने का अर्थ हुआ उसे वंधता प्रदान 
करना और इससे जो खराबी छिपी हुई है वह खूलकर फैलेगी । कितु उसे छिपे छिपे 
चलने देना भी कोई इलाज नहीं है और फिर कोरे थवित्तार्थी के सामने तो केवल एक 
प्रश्न होता हैं कि क्या कर विशेष काफ़ी अच्छी आय दे सकेगा था नहीं । 


भारत में घुड़दौड़ और लाटरियों पर ऊुगाये हुए कर काफी अच्छी आय देते 
हैं । ये कर आज्ञा पत्र शुल्क तथा सट्टे की रकम दोनों के आधार पर लिये जाते हूँ । 
अभी ताश के जुएु पर कर यहाँ नहीं है । हाँ शेयर बाजार के विनिमयों पर स्टाम्प 
कर के रूप में कर ले लिया ही जाता है । भारत में सट्टे की आय स्वतंत्रता के बाद के 
वर्षों में लगभग ३ करोड़ रुपये रही है। ः 


आमोद कर 


क्‍ - आमोद कर अब लोक-आय का एक काफी महत्वपूर्ण मद बन गया हे । इसके 
अन्दर सिनेमा, नाच, नाटक, खेल, दंगल मेले आदि सभी आनन्द मनाने के साधन 
आते हैं । सिनेमा की टिकट पर लगाया जाने वाला कर अकेला ही बड़ी भारी रकम 
एकत्र कर लाता है। सिनेमा अब जीवन में स्थायी रूप से प्रविष्ट हो गया हैं अतः 
वह निश्चित और स्थायी आय है और उसमें उतार चढ़ाव भी टिकट की दर के 
आधार पर है । अतः कर न्याय्य हैं । अन्य आमोद प्रमोद के साधन भी आय के अच्छे 
दाता हैं। रा 

कुछ का कथन है आमोद प्रमोद पर कर, लगाने का अर्थ है लोगों के स्वास्थ्य 
तथा सुमनस्कता को .दबाना । परन्तु वित्ताधिकारी तो दबाने की दृष्टि से नहीं आय 
की दृष्टि से कर लगाता हैं । कुछ का कथन हैँ कि यह कर अ-समान है क्थोंकि कुछ: 
आमोदों पर कर नहीं हैं । 
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. कर की वसूलयावी संचालकों से आज्ञापत्र शुल्क के रूप में तथा टिकट कर 
के रूप में की जाती है । वसूली आसान है क्‍योंकि मालिकों या संचालकों के जिम्मे कर 
बसूली कर दी जाती है ।इस कर की दरें, जैसा कि हमने कहा, 'प्रगामी होती हें। 

कुछ आमोद जो शिक्षाप्रद, वेज्ञिनिक और लोक लाभ के लिये बिना टिकट 
किये जाते हैं उन पर आमोद कर छोड़ दिया जाता है। भारत में आमोद कर सन्‌ 
१९५१-५२ में लगभग ६३१ लाख रुपये खजाने में लाया था । 


विक्रय कर 


विक्रय कर, विनिमयकर अथवा क्रयकर, एक ही प्रकार के कर के भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोणों से दिये गये नाम हैं । जब हम कोई वस्तु खरीदते हें तो उस पर कीमत 
के अनुसार कुछ रकम कंर रूप में भी देनी पड़ती है । यही खरीददार के लये क्रय कर है 
और दोनों के लिये (विक्रेता के लिये भी) विनिमय कर है, यही विक्रय कर है 
परन्तु उसके रूप में थोड़ा अन्तर इस अर्थ में हैं कि दृकानदार ग्राहक से इस कर 
को वसूल कर लेता है और सरकार उससे बाद में इकट्ठा वसूल कर लेती हैं। कभी 
कभी सरकार इतना फर्क करती हें कि यह कर उन्हीं पर लगता है जिनकी विक्री 
एक निश्चित रकम के ऊपर ऊपर होती है और एक निश्चित विक्री पर ही कर हे 
' लिया जायगा। अपनी विक्री बढ़ा कर यदि दृूकानदार की आमदनी अधिक हो गई 
तो उस पर वह छोड़ दिया णाता हैं । 


उस कर को छिपाया भी बहुत जा सकता हूँ । दूकानदार बिना रसीद काटे 
भी विक्रय कर लेते हें और कर दर्ज ही नहीं होता । 


विक्रय कर का क्षेत्र बहुत विस्तृत या सीमित किया जा सकता है। चाहे तो 
उसे केवल उत्पादकों पर ही लगा कर छोड़ दिया जाय अथवा कुछ वस्तुओं को छोड़ 
दिया जाय । फ्रांस में किसान के सामान पर कर नहीं था। आटा, चीनी, चाय, 
काफी, खाद, गाय, भेंस, बकरी, सुअर की जिवह, घोड़े, कोयला पर विक्रय कर नहीं 
था परन्तु इन पर विक्रय बिन्दु तक आने के पूर्व का स्थान पूति ([२९[०७०९॥४४९४॥) 
कर लगाता था, जो कि विक्रय कर के रूप में ही कारखानेदार को देना पड़ता था । 


भारत में कुल विक्रय कर पेट्रोल विक्रय कर को शामिल करके १९५४-५५ के 
बजट में जो आय अनुमानित की गई है सभी प्रान्तों में मिलाकर वह इस प्रकार है-- 








पेट्रोल वि०ण कर सामान्य वि० कर कुल 
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इस प्रकार कुल भारत की विक्रय कर से आय एक भारी रकम है लगभग इरे 
करोड़ रुपये जो कुल भारतीय सरकारों की आय का रुगमग दसवां भाग है । 


विक्रय कर में उतार चढ़ाव भी है । शिक्षा आदि की वस्तुओं, पाद्यपुस्तकों, 
कापियों, स्‍लेटों, कलम, स्याही आदि पर विकय कर कम और ऐश की वस्तुओं पर 
अधिक लगता हैँ । 

कुछ लोगों की राय में विक्रय कर में कई दोष हें । 


१-- इसकी वसूलयाबी कठिन है । परन्तु यह दोष नहीं रहता जब कर बड़े 
विक्रेता से वसूल कर लिया जाता है । उसके जरिये एक बार के विक्रय का कर आ 
गया परन्तु उपभोक्‍ता तक पहुँचने तक सभी बीचवाँलों से भी हर विक्रय विन्दु पर 
कर लेना हो तो प्रत्येक विन्दु के विक्रेता से कर वसूल करना होगा । 


२- माल बनाने के कई अछूग अलग स्तरों को एक साथ मिलाने को वाध्य 
'करता है क्योंकि हर स्तर अलग होकर अधूरे तैयार माल को दूसरे स्तर के कारखाने 
दार के हाथ बेचने में विक्रय कर देना होगां । इस प्रकार जिन लोगों के माल को 
कच्चे से तैयार अवस्था में छाने के सभी स्तर एक ही जगह संगठित हें वहाँ कर एकही 
बार अन्त ही में देना पड़ता हें और ऐसे लोगों का माल बाजार में अधिक सस्ता 
'पहुँचेगा तो छोटा कारखानेदार (पीछे रह जायगा । परन्तु छोटे कारखानेदार को इस 
प्रकार से वरी किया जा सकता है और एक आज्ञापत्र झुल्क उससे ली जा सकती है । 

३- इसका आपात विवरतित होकर व्यय पर पड़ जाता है और गरीब लोग 


“जिनका सारा व्यय आवश्यकताओं पर ही होता हे प्रतिगामी कर के शिकार हो जाय॑ंगे 


उसका कर भार असमान होता है । द 
विक्रय कर विवर्तित हो ही जाता हैं [क्योंकि अब तो बाकायदे रसीद पर 


“विक्रय कर जोड़ कर ग्राहक से वसूल किया जाता है परन्तु यदि माँग कम है और 


ग्राहक को पटाये रखता है तो दूकानदार अपने दाम में कमी करके कर को स्वयं 


“भुगत लेता हैं । 














है 


कर भार ओर कर प्रभाव 





ख्परेखा 


कर भार का तात्पर्य कई दृष्टियों से लगाया जा सकता है। कुल देश में 
जितना कर वसूल होता है चाहे केन्द्रीय वजट के लिये, या प्रान्तीय अथवा स्थानीय, 
वह सब मिलाकर देश भर पर कितना बोझ डाल रहा है, या प्रति व्यक्तित वह कितना 
पड़ता है अर्थात्‌ देश की कुल जनसंख्या का भाग कुल कर योग में दे दें तो - भागफल 
प्रतिव्यत्नित कर भार होगा । यह भी तात्पर्य होता है कि कुल कर-योग में केवल उन 
व्यक्तियों की संख्या का भाग दें जो वास्तव में कर देते हें परन्तु इसमें सबसे बड़ी 
कठिनाई यह ज्ञात करने में होती हैं कि कौन कर देता है और कौन नहीं | प्रत्यक्ष 
करों के कर-दाता तो प्रत्यक्ष ही रहते हैं किन्तु परोक्ष करों का करापात किस किस 
पर नहीं हुआ यह मालम करना महाकठिन समस्या हैं। अतः: इस तात्पयं को कभी 
अंको में लाने का प्रयत्त सफल नहीं हुआ । कर भार का एक और अर्थ भी लगाया 
जाता है | वह है आय के समक्ष कर भार। कुल राष्ट्रीय आय जोड़ ली जाती हैं और 
कुल कर-योग का उससे अनुपात निकाल लिया जाता है | आय के छठवे और चौथे 
भाग तक तो करों में ले लेने की अनुमति मनु भी देता हे कितु इस में सबसे बड़ी 
कठिनाई होती है राष्ट्रीय आय निकालने में । वेयक्तिक सभी आयों का लेखा जोखा 
पूरा नहीं रहता । हाँ अब कर, उत्पांदन और आय के प्रत्येक रूप पर, प्रतिव्यक्ति 
तक फंलता जा रहा है । समाज का उत्पादन और वितरण संगठन भी व्यवस्थित होने 
की ओर बढ़ रहा है तो आगे राष्ट्रीय आय का सही सही अन्दाजा रूग सकेगा । 
कुछ लोगों ने यह यत्न भी किया हैँ जो आसान है। कुछ कुटुम्बों की 
आय और उनपर लगे करों के आधार पर व्यक्तिगत कर-भार निकारू लिया। परन्तु 
यह मनमाना चुनाव राष्ट्रीय कर-भार का सही अन्दाज नहीं दे सकता । कर-भार इस 
दृष्टि से भी सोचा जाता हैं कि किसी व्यक्ति की आथिक स्थिति की तुलना में कर-' 
भार कितना हैं। अर्थात्‌ जिस व्यक्ति के घर में ५ आदमी हैं और आमदनी कुल, 
अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, घर आदि के लिये भी काफी नहीं है, उस 
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पर भी कर है, प्रत्यक्ष या परोक्ष । उस पर कर-भार कितना है, इस में परोक्ष कर-भार 
मालूम करना कठिन समस्या हे । 


कर-भार तुलना 


कर भार की तुलना तीन प्रकार से की जाती है । 

१ एक ही देश में कुल सापेक्ष कर भार की तुलना विभिन्न समयों की करना 

२ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों के भार की तुलना एकही देश में एकही, अथवा 
भिन्न समयों की करना 

३ कुल सापेक्ष कर-भार की विभिन्न देशों में तुलना करना 

परन्तु इस प्रकार की तुलनाओं में भारी कठिनाइयाँ पड़ती हैं, विशेषकर भिन्न 
भिन्न देशों के कर-भारों की तुलना में । जो देश औद्योगिक है, जिनकी आयें अच्छी हैं, 
वहाँ के लोगों को आय की चौथाई दर तक भी कर बोझिल नहीं होता परन्तु भारत, 
ईरान, तुर्की, मलाया आदि देशों की ज़नता लगभग भूखी मरती है । उन पर पड़े कर- 
भार की तुलना अमेरिका के संयुक्त राज्य या संसार शोषक ब्रिटेन से केसे होगी | फिर 
कर के तरीके का प्रश्न है । जिन देशों में करापात उत्पादन की वृद्धि को ओर है वहां 
कर भार हे ही नहीं जैसे रूस, चीन, जेकोस्लोवेकिया । कर-भार का अर्थे जहाँ कर-- 
प्रभाव की दृष्टि से सोचा जायगा पहाँ कर-भार क्या क्या कर गुजरता है यह ध्यान 
में आ जायगा । अकसर बैयक्तिक अर्थ व्यवस्था वाले देशों में कर भार ओपनिवेशिकों 
को उत्पादन उाधनों का सत्यानाश करता है और उनकी बची खुची शक्ति शोषकों के 
हाथ में दे देता हैं ; अफ्रीका और मलाया इसके काले से काऊे उदाहरण हैं । शीराज 
'पूर्वाग्रह के कारण परोक्ष कर भार को नहीं समझना चाहता । शीराज पृष्ठ ६९७, 

आधशथिक- उपनिवेश्ञों में यही बात कुछ हल्के रूप में होती हैं। भारत इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी और जोषक देशो में वह उत्पादन बढ़ाता 
अवश्य है परन्तु उत्पादित सम्पत्ति को सामान्यों से छीन कर कुछ गिने चुने गुटों के 
हाथ में देता है । द 
' कर चुभन के कारण 

कर-भार के चुभने के चार कारण बताये जाते हँ-- 

१- कर के बदल में प्रत्यक्ष कुछ नहीं मिलता 
_२- कर देना अनिवार्य होता है अतः बोझ चुमता है 
. ३- रुपया जो निजी व्यय या बचत में आता उसे सरकार हूं जाती है 
४- सरकार-संस्था के विकास के कारण उसकी आवश्यकताएँ बढ़ गई हे 

अतः: कर भार बहुत बढ़ गया हे । द द 








हर. लोकवित्त 


कर वृद्धि के कारण 





कर में वृद्धि के मुख्यतः तीन कारण होते हें---- 
१- युद्धों के लिये लिये हुए ऋणों की तादाद बढ़ने से ब्याज और मूल 
चुकाने के लिये ९.3. * 
२- सरकार के कामों में वृद्धि जेसे शिक्षा, समाज कल्याण 
. ३- कीमतों में सवंतोमुखी वृद्धि 


देशीय तुलना 


कर-भार की तुलना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । 

शीराज ६ बातें ध्यान रखने लायक गिनाता हैं जब हम एक ही देश के विभिन्न. समयों' 
के कर-भार की तुलना करने बेंठे-- 
१-जनसंख्या तथा सम्पत्ति 


रा २- कर योग्यता 
के ओ कक 5 ३- लोक व्यय का रुख 


४- प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का व्यापार पर प्रभाव 
५- क्या तुलना के समयों में बाहरी ऋण है या नहीं, आच्तरिक भी 
६- जनसंख्या और सम्पत्ति को दुष्टि में रख कर कर का बचत पर प्रभाव 
हि इन पर एकही देश. के संबंध में विचार करना इतना कठिन नहीं जितना अन्त- 
आम | राष्ट्रीय तुलनाओं में है । 
अन्तर्राष्ट्रीय तुलना 
अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाओं में और अधिक बातों पर विचार करके तुलना हो सकेगी। 


१- प्रति देश में कुल कर कितना डाला जाता है 

२- राष्ट्रीय आय से कर आय का प्रति नागरिक अनुपात 

३- प्रति देश के लोक व्यय का उत्पादन की ओर रुख 

४- केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय लोकवित्तों के संबंध 

रा ह ५- जीवन का स्तर और सामाजिक अवस्था 

5 ६- आय और सम्पत्ति के विस्तार का अनुपात 

७- कर प्रणालो में आय तथा सम्पत्ति के विस्तार के अनुसार करापात 


का की ८- उत्पादन साधनों की माँग के आधार पर देश की सामान्य औद्योगिक 
ता अवस्था द 
। ९- सार्वजनिक सेवी कार्य ( ?प्र)०८ एा65) राष्ट्रीय कम्पनियों: 








आप ] करभार ओर कर प्रभाव रैरेरे' 


' अथवा कारखानेदारों द्वारा हानि या लाभ पर चलाये जा रहे हैं।. 
१० जनता की मनस्थिति 


कर-भार की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना सबसे कठिन हैं। परंतु देश की लोकवित्त 
व्यवस्था को समझने के लिये है यह बहुत ही आवश्यक । यदि आज का भारत उन 
देशों की लोकवित्त व्यवस्था का अध्ययन करके उनके अनुभव से छाभ उठाना चाहता 
है, जिनकी सम्पूर्ण जनता आज उल्नतिशील और आ्थिकतः तथा मानसिकत: खश-. 
हाल हैं, तो भारतीय कर प्रणाली के कर-भार को कर-प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न 
देशों से तुलना करके देखना होगा। 


कर भार-विभाजन 


कर-भार के प्रइन के साथ कर भार देश के विभिन्न नागरिकों में किस आधार 
पर विभाजित किया जाय यह प्रइन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है । वित्त विभाग के समक्ष 
तो यह प्रत्यक्ष सवाल होता है कि बजट की आवश्यक आय करनी है, उसको इस ढंग 
से भी करना है कि विरोध कम से कम हो । अतः इसके कुछ तरीके ढूंढ लिये गये हैं ॥! 
बहुत पहले से ही कर प्रणालियां हर देश में थीं । उनमें समय समय पर सुधार होते. 
रहे हैं। आधनिक कार में तीन आधार पेश किये गये हैं-- द 
१- सरकार ने व्यक्ति को अपनी सेवा से जितना लाभ पहुंचाया उस लाभ 
की कीमत के बराबर उससे कर लिया जाय । 
२- सरकारी सेवा जो व्यक्ति के हिस्से मे आई, उसकी कीमत के बराबर 
३- व्यक्ति की देय योग्यता. के आधार पर 
इन तीनों पर यदि विचार किया जाय तो पहला आधार बड़ा आकर्षक है परंतु, 
उसका हिसाब लगाना बड़ा कठिन हैँ कि किस व्यक्ति को कितना लाभ सरकारी सेवाओं: 
से पहुंचा | देश की रक्षा, आन्तरिक शांति, सामाजिक प्रबंध आदि तंथा वेयक्तिक:ः 
आयों की भिन्नता, व्ययों और स्थितियों की भिन्नता । इन सबके प्रभाव इतने पेचीदे 
हैं कि लाभ का मुल्य रूगा पाना बड़ा कठिन है । अतः यह सिद्धान्त व्यवहारिक नहीं 
है । दूसरे सिद्धान्त में भी यह बात लागू होगी । हालाँकि कुल लोक व्यय को कुछ 
नागरिकों की संख्या पर बराबर बाँटने से औसत वेयक्तिक सेवा मूल्य निकल आयगा 
परंतु सभी को सेवा एक सी मिलती नहीं । अतः इसमें भी वही अव्यवहारिकता का 
दोष है । तीसरा सिद्धान्त यद्यपि पेचीदा है किन्तु अधिक व्यवहारिक है और वही 
आजकल कर भार वितरण का आधार बना हुआ हैं । 
इस आधार में यद्यपि व्यवहारिकता है कितु पेचीदगी कम नहीं है । किसी 
व्यक्ति की कितनी कर-योग्यता है और विभिन्न व्यक्षितयों की कर-योग्यता का पार- 
स्परिक अनुपात कया है, यह निएचय करना बड़ा कठिन है फिर भी उसके लिये कुछ 
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आधार हें । उन्हीं पर टिकाकर कर-भार का वितरण किया जाता है । 


इस सम्बन्ध में यह विचार किया ही जा चुका हैँ कि कोई एक कर अथवा 
एक ही तादाद का कर सभी नागरिकों के ऊपर बंठाना उपयोगी भी नहीं हैँ और 
आज की अवस्था में सम्भव भी नहीं है । अतः कर कई होते हैं और कर-भार में 
उतार चढ़ाव कर दिया जाता है । 
उतार चढ़ाव क्‍ 

उतार चढ़ाव के ४ रूप हें-- 

१- समानपातिक 

२- प्रगामी 

३- अंश- प्रगामी ([02272८55796 ) 

४- प्रतिगामी 

१- समानुपातिक कर-भार का अर्थ हैं कि आय अधिक हो अथवा कम परंतु 


कर की दर एक ही रहेगी । आय की तादाद बदलने से कर की दर नहीं बदलती 
सिर्फ दर के हिसाब से कर की कुल तादाद बदलती है । 


२- प्रगामी कर वह है जिसमें आयों पर कर की दर कम होती हैं और अधिक 
आयों पर कर की दर ही बढ़ा दी जाती हैं अर्थात्‌ आय वृद्धि के साथ कर की दर भी 
वृद्धि पाती जाती हे । | 

३- अंश प्रगामी कर वह है जिसमें कि एक ही व्यक्ति की एक विद्येष रकम 
की आय तक तो कोई कर नहीं रूगता अथवा कम दर से लगाया जाता है और 
उसके ऊपर की आय पर समानपातिक कर बैठाया जाता है।.. 


४- प्रतिगामी कर वह है जिसमें कम आय वाले कर दाता पर अधिक दर 
का कर और अधिक आयवाल करदाताओं पर कम दर का कर छगाया जाता है 
अर्थात्‌ आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर कम होती चली जाती है । 


इन चारों प्रकार के कर-भार॑ वितरणों में प्रगामी कर विवरण प्रणाली सबसे 
अधिक मान्य और व्यवहारिक रही है, कुछ अथंशास्त्रियों का कहना है कि थित्तमंत्री 
को इससे क्या मतलब हे कि समाज की व्यवस्था बुरी हैं अथवा अच्छी । किसी की 
अधिक आय है या कोई भूखा ही मरता है। उसे तो सरकारी व्यय के लिये आय 
करनी है । समानुपाती कर वितरण किसी स्तर में फर्क नहीं डालता अतः वही रहे । 

इंग्लण्ड के कुछ अर्थेशास्त्रियों का डर था कि प्रगामी कर से उद्योग धन्धों के 
लिये पूँजी एकत्र होने में बाधा पड़ती है परन्तु ये बातें औद्योगिक क्रान्ति के विकास 
के समय तो ठीक हो सकती थीं किन्तु आज प्रइन दूसरा ही उठ खड़ा हुआ है । अस- 


. आय |] कर भार ओर कर प्रभाव. श्रे५ 


मानताओं की अति गहरीं खाई पाटने के लिये प्रगामी कर-वितरण उपादेय हो सकता 
है । प्राचीन यूनान में सोलन के शासन के समय ऐसा ही कर वितरण था । भारत में 
कई जगह यही व्यवस्था थी। आडम स्मिथ तो उसके पक्ष में था ही, “यह अयुक्तियुक्त 
नहीं हैं कि धनी लोग इतना ही नहीं कि गरीबों के अनृपात में कर दें बल्कि उसके 
ऊपर कुछ और भी दें । मौन्‍्टैस्क्यू भी अपनी प्रसिद्ध १३ वीं पुस्तक “नियमों का 
सार; में इसी पक्ष में कह चुका हैँ। फ्राँस की प्रथम राज्यक्रान्ति की सफलता के बाद 
वहाँ यही रूप अख्तियार किया गया था । 

किन्तु इधर कुछ समय से प्रगामी कर-भार वितरण से सरकारें विमुख होती 
जा रहा है । पूंजीवादी अथं-व्यवस्था के अन्दर जब तक आथिक विकास होता रहा 
तेब तक आयें बेतादाद बढ़ती रहीं और प्रगामी कर-प्रणाली ऊपर से ऊपर पहुंच गई 
पूंजीवादी गुटों का सरकारों पर पूरा अधिकार हो गया । अब सामन्तवादी सरकारों 
। की भाँति ही उन्होंने अपने ऊपर से कर-भार कम करके जन साधारण अर्थात्‌ कम 
| आय वालों पर कर का अधिक से अधिक बोझ डालना आरम्भ कर दिया है। अर्थात्‌ 
। कर भार वितरण अब प्रतिगामिता की ओर अग्रसर हो चुका है । और इसी नीति 
। का फल है परोक्ष करों की एक दम वृद्धि। विक्रय कर, आबकारी, चुंगी, तटकर आदि । 

यह बात स्पष्ट होगी प्रत्यक्ष और परोक्ष करों द्वारा आपों की तुलना करने से । अंक 

परिशिष्ट में देखिये । 











दुहरे कर का अथ है एक ही कर-आधघार पर एक ही अथवा अधिक अधि- 
कारियों द्वारा एक से अधिक कर लगाया जाना। एक ही व्यक्ति का घर यदि भारत में 
तो भारतीय सरकार उससे अपना नागरिक होने के नाते कर लगी । यदि उसी की 
जायदाद पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी सरकार जायदाद पर कर लगायेगी, यदि 
उसका उद्योग या व्यापार लूका में है तो लूंका-सरकार उस पर कर लेगी । अब यद्यपि 
लंका-सरकार उसके लूका-स्थित व्यापार उद्योग पर और पाकिस्तान सरकार उसकी 
वहाँ स्थित जायदाद पर ही कर छंगी तथापि भारत सरकार उसकी कुल आम- 
दनी पर जो संसार के किसी भी भाग से हुई हो, किसी भी जरिये से हुई हो, करा 
लेगी । इसप्रकार एक ही कराधार को दुबारा कर देना पड़ गया । 


कई बार ऐसा होता है कि केन्द्रीय सरकार भी उसी कराधार पर कर लछगाती' 
है, प्रान्तीय भी और स्थानीय नगरपालिका अथवा जिला परिषद्‌ भी । कहीं कहीं यह 
ख्याल कर लिया जाता हैं कि यदि भारत का नागरिक अपने रूका में अजित लाभ 
पर बहां कर दे रहा है तो यहां उस अंश पर उससे कर न लिया जाय किन्तु एस 
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१३६ लोकवित्त 


'तभी होता है जब दोनों सरकारों में इस प्रकार का कोई सम्बन्ध विशेष हो, जेसे इंग्लेण्ड . 

की सरकार अंगरेजों से कमाए धन पर कर कम लेती अथवा नहीं लेती थी क्योंकि 

'भारत में लिया कर भी एक परोक्ष रूप में उसी के पास आता था क्योंकि भारत सर- 
कार उसके बिल्कुल अधीन थी, 


इस प्रकार का बहुकर भार करदाता के कराधारपर बहुत ही बोझिल हो उठता 


है । एक ही जहाज संसार के अनेक देशों में माल क़ी ले दे करता रहता है । यदि वह 


:हर सरकार को कर दे तो जहाजी काम चालू रखना असम्भव हो जायगा । 


सुलझाव 


इस प्रकार की कंठिनाई से निकलने से लिये ४ प्रकार के तरीकों का उपयोग 


किया जा सकता हैं । 


१- जो आय बाहर जाती हो उस पर कर माफी, 

२- कर को सरकारें आपस में बांट लें, 

३- निवासस्थान और सम्पत्ति मूल में कुछ कराधार का वर्गीकरण, 
४- विदेश में हुई आय पर कर माफी 


१-- कुछ अ्थंशास्त्रियों का कहना हैं कि ऋणी देश बाहर जाती हुई आय 


'पर कर नहीं लगा सकता । वह ऋण चुका कर ही उसे रोक सकता है । परन्तु बाहर 


जाती हुई आय पर कर नहीं लगाने से देश में बाहरी पूँजी को आने में उत्साह मिलेगा । 
वे यह भूल जाते हैं कि बराबर के देश तो बाहर जाने वाली कमाई पर कर 
माफी का समझौता कर सकते हैं किन्तु जिनमें ऋणी और साहकार अथवा राजनैतिक 


'दासता का संबंध है वहां ऐसा समझौता दास देश को ठगने का एक बहाना मात्र ही 


हो सकता है क्‍योंकि दास देश के घर में मालिक देश के यहां से कोई भी आय आने 
से रही । इस प्रकार के समझौते के आ्िक साम्राज्यवादी सरकारें, जैसे अमरीकी 
संयुक्त राज्य आदि भयंकर शोषण में सफल हो ही रही. है। आज की आधथिक ठगी 


के काल में विदेशी पूंजी का स्वागत देश को बरबाद करना ही है । 


२-- कर को बाँट लेते के जो प्रयत्न हुए वे उपनिवेशों और मालिक सर- 
कारों में ही सम्भव हो सके हैं । स्वतंत्र सरकारें अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं होतीं 
अतः यह अव्यवहारिक है और इस प्रकार दुहरा। कर मिटाना कठिन हैं । 

३--- वर्गीकरण का तरीका संख्या २ का ही एक रूप है, उसमें दो वर्ग ही 
किये जाते हैं । सम्पत्ति का मूल स्थान और कर-दाता का निवास स्थान, सम्पत्ति के 


मल स्थान में निम्न वस्तुएँ हो सकती हँ--- 
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आय ] करभार और कर प्रभाव - १३ 


२-खदानें, तेल कृपादि, व्यापारी कार्यालय 
३-क्ृषि औजार, मशीनें, चिड़ियां, मवेशी 
४-जहाज 

५-बन्धक वस्तुएँ 


ओर कर दाता के निवास स्थान के वर्ग में हो सकती हैं ये वस्तुएँ-.- 


द्रव्य, आभूषण, सजावटी सामान आदि और आय पर बन्धक, कम्पनियों के 
शेयर, कम्पनी रुक्के, सरकारी ऋण पत्रक, साधारण लेना, पेशाई-आय । मौदे तौरपर 
कहे तो प्रत्यक्ष सम्पत्ति को मूल स्थान के वर्ग में रखना चाहिये, और अप्रत्यक्ष सम्पत्ति 


जायदादी बन्धक के अतिरिक्त, निवास स्थान के वर्ग में आने चाहियें । इस प्रकार के 


वर्गीकरण पर यदि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो जाय तो दुहरा कर भार बहुत कुछ 
हटाया जा सकता. है । 


४-- विदेशी आय पर कर माफी भी एक तरीका दुहरे कर-भार को बचाने 
का है । परन्तु ऐसा बहुत कम सरकारें मानती हैँ । आन्तरिक दुहरे कर भार को तो 
विभिन्न अधिकारी आपसी समझीते द्वारा अवश्य ही दूर कर सकते हैं। भारत में 


. विक्रय कर के सम्बन्ध में जो दुहरापन था कि एक ही मार पर कई सरकारें 


'बिक्र्य कर लगा देती थीं वह अब प्रान्तों में तत्संबंधी समझौतों के फलस्वरूप दर 


हो रहा है । अमेरिका में भी राज्य और संघीय सरकार दोनों ने मिलकर उसे कुछ 
सम्हाला हैं । 


भारत में कर-भार 

हमारे देश में कर का भार बहुत ही भयंकर है और प्रभाव तो ओर भी 
अनिष्ट कारी है | यह सर्वेमान्य सा ही है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में कुल कर 
की रकम लगभग ४ से लेकर ७ प्रतिशत तक ही है और यह भार बोझिल नहीं होना 
चाहिये । किन्तु यह छोटी सी पोटली दबाये डालती हैं । हाथ पेर तोड़े डाल रही 
है । इसके कारण हें-- 


१- यहाँ की कर-व्यवस्था परोक्ष रूप में सम्पूर्ण बोझ निम्नतम श्रेणी पर डाले 


हुए है । कर के लोक-विवर्तेन सिद्धान्त से यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती हूं । 


_२- बजठ की व्यय-व्यवस्था और कर-जव्यवस्था दोनों मिलकर राष्ट्र की, 


अतिव्यक्ति की उत्पादन शक्ति को रोके हुए हैं । सहयोगी वैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली 


के बजाय यहाँ की बजट व्यवस्था वेयक्तिक उत्पादन से आज भी बँधी हुई है जो अब 


प्रतिक्रियाशील है । उत्पादन गति और परिमाण का अध्ययन इसे सिद्ध करता हूं । 


३- विदेशी आर्थिक शोषण को यह बजट व्यवस्था नहीं रोक सकी हैं । देश 




















१३८ द लोकवित्त 


के उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग विदेशी हाथों में जा रहा है । इसे राष्ट्रीय आय" 
कमेटी न्याय के साथ नहीं घटा सकी हे । 

४-- सरकार की बजट व्यवस्था दिल से देश की जनता के हित में नहीं है । 
हर-अर्थ-कार्य में जनता की आँखों में धूल झोंकने की प्रवृत्ति खुल में प्रगट हो जाती है। 

५- जनता भारतीय सरकार के रोकने पर भी चीन,और रूस से, समाजवादी 
तथा अन्य बामपक्षी दलों से सीखती जा रही है कि जनता की भलाई करने वाली,. 
समद्धि की ओर हे जाने वाली वित्त-व्यवस्था क्या होनी चाहिये । 

६- वह अब जानती है कि सरकार के हाथ में पहुंचा वित्त “राजस्व नहीं,. 
'लोकवित्त' है। जनता की सम्पंत्ति ह, सरकार की नहीं । अतः उसकी समृद्धि के 
लिये व्यय होनी चाहिये । गठकटों या अयोग्य व्यवस्थापकों .के हाथ में नहीं पड़ जानी 
चाहिये । 








प्रान्तीय ठोकवित्त 





भारतीयों की 'संघराज्य' की तृष्णा को झाँसा देकर शान्त करने के लिए अँंग- 
रेजों ने १९३५ में पुराने प्रान्तों को प्रान्तीय स्वराज्य देने का एक ढोंग रच दिया था । 
स्वतन्त्रता के विधान में भी प्रान्तों को स्वतंत्र राज्य मानकर केन्द्र को संघ राज्य बना : 
दिया गया । परन्तु यह सब क्‍यों ? इसके लाभ क्या ? प्रान्तीय स्वराज्य का जो उप- 
योगी अर्थ होता है वह यह होता है कि देश के भिन्न सांस्कृतिक समूहों को ऐसी 
सुविधा प्राप्त हो जाय, कि वे अपनी रुचि और आवश्यकतानुसार अपना अपना प्रबन्ध 
कर लें। परन्तु इससे भारी हानि यह होती है कि जनता की समृद्धि के सम्पूर्ण देशगत 
आयोजनों में भारी अड़चनें उत्पन्न होती हैं। प्रान्तीय स्वतन्त्रता केवल सांस्कृतिक 
मामलों में होना अधिक उपयुक्त होगा। प्रान्तीय और राष्ट्रीय लोकवित्त में केवल 
क्षेत्र विस्तार के अन्तर के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध न होना उपयुक्त नहीं 
हो सकता । प्रान्तीय लोकवित्त, राब्ट्रीय लोकवित्त से हर प्रकार पूर्णरूप से सम्बद्ध 
होना ही चाहिए । द द 

हमने भारत के लोकवित्त विकेन्द्रीकरण और संघ की ओर प्रयत्नों पर एक 


अलग अध्याय में जिक्र किया हैँ । यहाँ हम भारतीय विधान के आधार पर केन्द्र और 
प्रान्तों के अधिकार विषयों की सूची दे रहे हें । 


-कैन्द्रीय सूची 
निम्नांकित सूची में वे विषय दिये जा रहे हें जिनपर केवल केन्द्रीय (संघ) 
सरकार ही कानून बना सकती है और उनकी' वित्त व्यवस्था कर सकती हे-- 
३- भारत की प्रतिरक्षा, तैयारी, युद्ध इत्यादि । द 
२- संघ की जल, स्थल व वायु सेनाएँ तथा अन्य यौद्धिक शक्तियाँ । 
३- छावनियों का क्षेत्र निर्धारित करना, इन क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन, 
तथा अधिकारियों के अधिकार व कतेंव्य सम्बन्धी विधान आदि । 


. ४- जल, स्थल, व वायु सेनाओं सम्बन्धी निर्माण कार्य । 
५- अस्त्र, शस्त्र, गोला बारूद व अन्य विस्फोटक वस्तुएं / 
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६- अण दक्ति तथा इसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज स्रोत । 


७- वे उद्योग धंधे जो संसद द्वारा देश की रक्षा या यूद्ध के संचालन के - लिए 
विधिवत्‌ आवश्यक घोषित कर दिये गए हों । | 


द्रीय गुप्तचर संस्था ((€्ाब उिप्राल्यप ए एञालशा।३6९7०७ -: 
870 7५ए2€5॥£०07 ) द 


९-देश की सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध अथवा प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखनेवाल 
अपराधों की रोकथाम के लिए व्यक्ति निरोध, उस निरोध के अन्तर्गत आये हुए 
व्यक्ति । ः 

. १०- परराष्ट्र विषय, ऐसे सभी विषय जिनसे भारत का सन्बन्ध अन्य देशों 

से आता हो । रख 

११- विदेशी राजनीति, व्यापार आदि से सम्बन्धित प्रतिनिधि दल । 

१२- संयुक्त राष्ट्र संघ द 

१३- अत्तर्राष्ट्रीय सभाओं या परिषदों या अन्य संस्थाओं में भाग लेना, 
तथा उन संस्थाओं के निर्णय को कार्यान्वित करना । 

१४- विदेशों से संधियाँ करना और कार्यान्वित करना । 

१०- युद्ध व शान्ति 

१६- विदेशी अधिकार (#0880 [प्रांइता०ा07 ) 

१७- नागरिकता, विदेशी को नागरिकता देना, तथा अनागरिक । 

. १८- निष्क्रण (िज्राबती।07) 

१९- देश में आने की अनुमति, बाहर जाने की आज्ञा, देश निकाछा, पासपोर्ट 
विदेशियों को भारत में आने की पासपोर्ट पर अनुमति (५१५०७७)। क्‍ 

२०- भारंत से बाहर की तीथयात्रा । 

२१- समुद्री डाकू, तथा वायु या समृद्र पर किये गए अपराध तथा राष्ट्रों के 
अधिनियमों के विरुद्ध किये गए अपराध इत्यादि । 

२२- रेलपथ द 

२२- राष्ट्रीय महापथ, संसद द्वारा विधिवत्‌ घोषित । 

२४- उन अन्‍्तर्देशीय जरू-पर्थों की नौकाबाहन व जहाजों का आवागमन 
तथा निगमन जो कि संसद द्वारा राष्ट्रीय महा-पथ घोषित कर दिये गए हों । 

२५-जहाज रानी तथा जहाजों का आवागमन जो खुले समुद्रों से सम्बन्धित 
हो, जहाजी शिक्षा की व्यवस्था व राज्यों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का नियमन । 

२६- प्रकाश गृह (॥820 (॥00965) व॑ अन्य सामग्रियाँ जिनका सम्बन्ध 


जलपोतों तथा वायूथानों की सुरक्षा: से हो ।. 
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२७- वे बन्दरगाह जो .किसी वर्तमान अधिनियम द्वारा या संसद के अधि- 
नियम द्वारा बड़े बन्दरगाह घोषित कर दिए गए हों । इन बन्दरगाहों के क्षेत्रों का 
निर्धारण व बन्दरगाह की व्यवस्थापक संस्थाओं के अधिकार व कतंव्य सम्बन्धी 
विधान । द ३ क्‍ 

२८-बन्दरगाह के स्वास्थ्य-प्रचेतन, उससे सम्बन्धित अस्पताल, मल्लाहों तथा 
समुद्री अस्पताल... द कक जज आओ 

१९- वायुमार्ग, वायु यातायात, जिसमें वायु परिवहन («| 790 8970॥ ) 
हवाई अड्डों, यातायात का नियन्त्रण, व्यवस्था, हवाई शिक्षा आदि । 


२०- जल, स्थल, वायु या राष्ट्रीय जलपथ पर यंत्र द्वारा संचालित यातायात 
द्वारा व यात्रियों व माल का लाना ले जाना । रे क्‍ 

२३१- डाक व' तर, बे तार का तार, रेडियो आदि संचार के साधन । 

२३- संघ की सम्पत्ति व उससे होने वाली आय । 


"३३- संब के काम के लिए देश की सम्पत्ति पर अधिकार कर लेनाया' 
माँगना । मी रद 
२४- देशी राज्यों के शासकों की 'जायदादों का संरक्षण ((०0पा5 0 
एए2705 ) द 

३५- संघ का लोक ऋण 

३६- द्रव्य, मुद्रानिर्माण, वध मुद्रा, ([82०)] ।6706 7 ) विदेशी विनिमय ॥ 

३७- विदेशी ऋण 

३८- भारत का केन्द्रीय बंक ((२९५८॥४४ 3477 0 ॥7094 ) 

३९- पोस्ट संचय बंक (709 ००९ $590॥785$ 5977 ) 

४०- भाग्य पत्र (7,0[8765 ) भारत-सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा 
नियोजित |... द हा 

४१- विदेशों के साथ व्यापार व वाणिज्य, तटठकर सीमाओं से होकर जाने. 
आने वाला निर्यात व आयात आदि । 

४२- संघ के राज्यों के बीच होने वाला व्यापार व वाणिज्य । 


४३- सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रमण्डलों, बंकों, बीमा 
कंपनियों इन्यादि का प्रारंभप ([000700790070 ) रा 

४४- विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त प्रमंडलों का, जो व्यापार से सम्बन्ध 
रखते हों या न रखते हों, प्रारम्भण, नियमन तथा समापन (फ्ाप्रता० 2 प७) जब 
कि वे प्रमण्डल एक से अधिक राज्यों से सम्बन्ध रखते हों । 

४५- बंक कार्य द 
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४६- विनिमय पत्र, चैक, नोट ( 7707 75509 २०(४५ ) आदि 


अधिकार पत्र । 


४७- बीमा 

४८- शेअर बाजार व भावी सौदे के बाजार 

३९- प्रतिनिधि अधिकार, व्यापार चिन्ह, शोध अधिकार आदि । 

५०- तौल और नाप के मान निर्धारित करना क्‍ 

५१- विदेशों को या एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाले माल के प्रकार 
का मान (5(370970) निर्धारित करना । 

५२- उद्योग जिनका नियंत्रण संसद द्वारा छोकहित के लिए आवश्यक घोषित 
कर दिया गया हो । 

५२- तेल के क्षेत्रों व तेल की खानों का विकास व नियमन.। . 

५४- जनहित की दृष्टि से आवश्यक खानों का विकास व नियंत्रण । 

५५- मजदूरों, खानों और तेल क्षेत्रों में सुरक्षा का नियंत्रण । 

५६- संसद द्वारा जनहित के लिए आवश्यक घोषित एक से अधिक राज्यों के 
अन्दर बहने वाली नदियों और उनकी घाटियों का घोषणा की सीमा तक नियंत्रण 
करना । 

५७-देश की सामुद्रिक सीमा के बाहर मछली पकड़ना तथा मछली क्षेत्र । 

५८- संघ के एजेण्टों द्वारा नमक का बनाना, बेचना, व वितरण, तथा अन्य 
संस्थाओं द्वारा नमक बनाने, बेचने और वितरण पर नियंत्रण । 

५९-- अफीम उगाना, बनाना, बेचना और निर्यात । 

६०- सिनेमा फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार देना। 

६१-- संघ के कर्मचारियों की औद्योगिक उलझनें । 

६२- इस विधान के छागू होने के समय जो इन नामों से प्रचलित हें जसे 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय अजायबघर, इम्पीरियल युद्ध अजायब घर, विक्टोरिया 
स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक और अन्य कोई भी संस्था जो संसद द्वारा राष्ट्रीय 
महत्व की घोषित कर दी गई हो तथा जिसे पूर्णतः: या अंशतः संघ सरकार चलाती 
ड्ो । * . 

. ६३- हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, तथा विश्व भारती का संचालन । 

६४- राष्ट्रीय महत्व की चैज्ञानिक तथा विशेष क्रियात्मक ज्ञान संस्थाएँ । 

६५-संघीय संस्थाएँ:-.. 

(क) पुलिस अफंसरों तथा अन्य की शिक्षा संस्थाएँ । 
(ख) विशेष अध्ययन तथा शोध सम्बन्धी 
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(ग) अपराधों के अनुसन्धान में सहायक वेज्ञानिक तथा क्रियात्मक संस्थाएँ ॥ 


६६- अनुसंधानीय बेज्ञानिक और क्रियात्मक संस्थाओं के मान निश्चित 
करना । ः 





६७- राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, लेख पुरातत्व के 
स्थान ओर खंडहर । 
६८- भारत के माप, भूगभिक, बनस्पतिक, जन्तु संबंधी, प्रमानविक, ऋतु 
सन्धान सम्बन्धी संस्थाएं 
६९- जनगणना । 
७०- संघीय लोकसेवा, अखिल भारत सेवाएँ, संघीय छोकसेवा आयोग । 
७१- संवीय जीवन वृत्तियाँ । क्‍ 
७२- लोकसभा, राजकीय धारा सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वा- 
चन । निर्वाचन आयोग । 
७३- लोकसभा के सदस्यों के वेतन । 
७४- दोनों लोकसभाओं के अधिकार इत्यादि । 
७५- राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघीय मंत्रियों के वेतन, छुट्टी आदि । 
७६-संघ तथा राज्यों का हिसाब परीक्षण । 
७७- सुप्रीम कोर्ट का निर्माण, उनका कायें क्षेत्र, उसका अधिकार । 
७८- हाईकोर्टों का निर्माण आदि । 
७९- हाईकोर्टों के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाना । 


८०- किसी राज्य के थुलिस अधिकारियों के अधिकांर तथा कायक्षेत्रों को 
बढ़ाना । 

८१- एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना । अन्तर्प्रान्‍्तीय स्वास्थ्य । 
८२- कृषि से होने वाली आयके अतिरिक्त अन्य आयों पर कर लगाना । 

८३- आयात निर्यात कर । 


८४- तमाख्‌ तथा अन्य भारतीय निर्मित पदार्थों पर आबकारी कर लगाना # 
सिवाय निम्नांकितों के:-- 

(क) मनुष्य के पीने के लिए एलकौहौल मिली शराब । 

(ख ) अफीम,गाँजा तथा अन्य नशीली वस्तुएं 

८५ प्रमंडलकर (कॉरपोरेशन टैक्स) 

८६- व्यक्तियों या प्रमंडलों की सम्पत्ति पर लगाये जाने वाले करण जिनमें, 
क्रुषि संपत्ति कर सम्मिलित नहीं 

८७- जायदाद कर 
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१४४ द .. -लोकबवित्त 


८८- कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति पर मृत्युकर । 

८९- जल, थल, वायु के यात्रान्त कर, रेल भाड़े, जहाज भाड़े पर कर । 

९०- वायदे के सौदों तथा शेयर बाजार के विनिमयों पर कर, (स्टाम्प कर 
के अतिरिक्त ) 

९ १- स्टाम्पकर, कर दरें । 

९२- समाचार पत्रों तथा इनके अन्दर छपने वाले विज्ञापनों पर कर । 

९३- इस सूची के किसी भी मामले का अपराध । 

९४-- इस सूची के मामलों के संबंध में जाँच, नाप तौल, अंकादि । 

९५-सुप्रीम कोट के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालरूयों के अधिकार क््षेत्र, 
नौसेना अधिकार । 
| ९ ६-इस सूची के किसी भी मामले से सम्बन्धित शुल्क । 

९७- सूची नं. २ अथवा ३ में नहीं गिनाये हुए सभी अन्य विषय । 


२ राज्य अधिकार सूची 
१- आन्तरिक शान्ति, सैनिक शक्ति को छोड़कर । 
२- पुलिस । ' 
३- न्याय प्रशासन । 
४- कारागार 
५- स्थानीय स्वायत्त शासन 
<६- लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाखाने । 
७- विदेश को छोड़कर अन्य यात्राएं । 
८- नशीली शराबों का बनाना, रखना, ऋ्रयविक्रय आदि । 
९- असमर्थ और बेकार जनता की सहायता । 
१०- शिक्षा । 
११- यातायात, जिसमें वे साधन हैं जो पहली सूची में सम्मिलित नहीं किये 
गये हैं । क्‍ 
१२- पुस्तकालय, अजायबघर, जिन्हें राज्य चलाता हो, राइट्रीय महत्व के अति- 
रिक्त ऐतिहासिक और पुरातत्विक बस्तुएँ। 
१३- संघ सूची में नहीं गिनाये हुए यातायात-साधन यथा पुर, सड़कें, नदी 
पार करने के स्थान, म्यूनिसिपिल ट्राम, रस्सी मार्ग, आन्तरिक जरूमार्ग आदि । 
१४- कृषि जिसमें कृषि-शिक्षा, शोध, कृषि-रक्षा आदि सम्मिलित हैं । 
१५- पशुओं के रोगों की रोक, पशु-रक्षा, उन्नति, पशु-ज्ञान-शिक्षा । 
१६- काजी घर, अनधिकार घूमने बाल पशु । 








प्रान्नतौध लोकबित्त ह श्ड्प्‌ 


१७- जलपूर्ति ज़िनमें जनता को पानी देने वाली संस्थाओं के अतिरिक्त नहर 


त्यादि भी सम्मिलित हें । 


१८- भूमि अर्थात्‌ भूमि सम्बन्धी अधिकार, भूमिकर की वसूली, भूमि देना 


और छीन लेना, भमि का विकास आदि । 


. १९- जगलात । द 
२०- जंगली पशुओं और चिड़ियों की रक्षा । 
२१- मछलीगाह 
२२- कोट आफ वार्ड स 
२२- उन खानों का नियंत्रण व विकास जो संघ के नियंत्रण में नहीं हूँ । 
२४- संघ द्वारा नियंत्रित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग 
२५- गैस तथा गैस कारखाने । 
२६- राज्य का अन्दंशीय व्यापार व वाणिज्य द 
२७- उभय सूची (नं.३) के ३३ में बताये सामानों के अतिरिक्त सामानों का 


बनाना, पूर्ति और वितरण । 


२८- बाजार और मेले । 

२९- तोल और नाप, मान निर्धारण छोड़कर । 

३०- द्रव्य की उधारी व उधार देने वाले पर नियंत्रण तथा कृषि ऋण । 

३१- सराय और सराय मालिक 

३२- संघीय सूची के अतिरिक्त विश्वविद्यालय, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धामिक, 


व्यापारिक तथा अन्य सभा समितियाँ । सहयोगी समितियाँ । 





४३- नाट्य शालाएँ, सिनेमा, खेलकूद, आमोद-प्रमोद । 
३४- जुआ, शर्तें । 
३५- राज्य के अधिकार के कांरखाने, जमीनें और मकान । 
६- जायदादों पर अधिकार करना । 
३७-- लोकसभा द्वारा बनाये नियमों के अन्तर्गत राज्य सभाओं के विर्वाचन । 
३८ राज्य सभाओं के सदस्यों आदि के वेतन और भत्ते । 
३९- राज्यसभाओं के अधिकारादि । 
४०- राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते । 
४१-- राज्य की लोक सेवाएँ, राज्य का लोकसेवा आयोग । 
४२- राज्य द्वारा दिये जाने वाल जीवन भत्ते । 
४३- राज्य का लोक ऋण 
४४- गड़े खजाने 
४५- भूमि से होने वाली! आय जिसमें कर की वसूली निर्धारण, अभिलेख 




















१४६ ह लोकवित्त 


(२९८००१७) सम्मिलित हैं । 
४६- कृषि आय पर आय-कर । 
४७- कृषि सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर 
४८- कृषि सम्पत्ति पर जायदाद कर 
४९- भूमि व इमारतों पर कर 
५०- खानों के अधिकार पर कर 
५१- मानवीय उपभोग की शराबों, अफ्रीम, भंग व अन्य मादक वस्तुओं पर 


. ५२- चंगी | 

'+ ३-- विजली के उपभोग और विक्रय पर कर । 

५४- बिक्री कर जिसमें अखबारों का बिक्री कर शामिल नहीं है । 

५५- अखबारों में छपे बिज्ञापनों के अतिरिक्त बिन्ञापनों पर कर । 

५६- सड़क व अन्तर्देशीय जलूपथ द्वारा ले जाये जानेवाले माल व यात्रियों 
प्र कर । 

५७- द्वामों तथा अन्य सड़क के यातायात साधनों पर कर। 

५८- पशुओं तथा नावों पर लगाया जाने वाला कर । 

५९- व्यक्ति कर (0]5) । 

८०- व्यवसाय, सेवा योजना, व्यापार आदि पर कर । 

६ १-- प्रति व्यक्ति कर ((:३/9॥07 95% )। 

६२- आमोद प्रमोद, जुआ, आनन्द साधन आदि पर कर । 

६३- उन अधिकार पत्रों पर लूगाये जाने वाला स्टांप कर जो संघ सूची में 
नहीं आते हें इत्यादि । 

६४- इस सूची के मामलों के अपराध । 

६५- इस सूची सम्बन्धी मामलों के न्यायालयों के अधिकार । 

६६- इस सूची सम्बन्धी शुल्क । ह 


३-सम्मिलित सूची (एग्राल्णाशाए ॥ड) 


१-- अपराध विधि- जिसमें भारतीय दण्ड विधान सम्बन्धी सभी बातें सम्मि- 
लित हैं 
२- अपराध प्रक्रिया ((हाशां03] [7006९00७7८) 
राज्य के संरक्षण तथा शान्ति रक्षा आदि के लिये आवश्यक, सम्भावित 
अपराधी व्यक्तियों की रोक थाम । 
४- कंदिथों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना । 





प्रान्तीय लोकवित्त द १४७ 


५- विवाह, तलाक, बच्चे, अवयस्क, गोद छेना वसीयतनामा, उत्तराधिकार, 


संयुक्त परिवार, बटवारा आदि 


६- सम्पत्ति का हस्तान्तरण जिसमें कृषि सम्पत्ति शामिल नहीं हैं । 

७- प्रसंविदे ((00072०(5) जिसमें कृषि सम्बन्धी प्रसंविदे शामिल नहीं हें । 
८- सजा योग्य अपराध 

९- दिवालियापन ([750]ए870ए 2०१ छेक्वा|77ए7009) 

१०- प्रन्यास (705) 

११- बड़े प्रबन्धक और सरकारी प्रन्यासी 

१२- सबूत और सौगंघ, कानून और सरकारी कार्यवाहियाँ, अभिलेख, और 


न्यायालयों की कार्यवाहियों की मान्यता 


१३- असेनिक प्रक्रिया (00ए॥] 97006१प6) 

१४- न्यायारूय की तौहीन ह 

१५- आवारा गर्दी, घुमक्‍्कड़ जातियाँ 

१६- पागल पतन, पागल खाने 

१७- पशु यंत्रणा की रोक थाम 

१८- खाद्य तथा अन्य पदार्थों में मिलावट 

१९-- जहर, रसायन आदि 

२०- आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन, 

२१- व्यापारिक तथा औद्योगिक एकाधिकार 

२२- मजदूर संघ, औद्योगिक और मजदूर झगड़े 

२३- सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक बीमा, 

२४-- श्रमिक कल्याण, कार्य परिस्थिति, आदि 

२५- श्रमिकों की पैश्ञा-शिक्षा तथा क्ियात्मक शिक्षा, 

२४६- वकील, डाक्टर, अन्य पेशेवर 

२७- भारत पाकिस्तान विच्छेद के परिणाम स्वरूप विस्थापितों का स्थायन 
२८- धर्मादा 

२९- एक राज्य से दूसरे राज्य में छत की बीमारियों के फेलने से रोक, 
३०- जन्म, मरण लेखा 

३१- छोटे बन्दर गाह 

३२- आन्तरिक जल थर्ू, मार्ग और मशीन संचालित यान 

३३- इन उद्योगों से सम्बंधित उत्पादन, बितरण, पूर्ति, व्यापार तथा वाणिज्य 


लो संसद द्वारा जन-हित के लिये आवश्यक घोषित किये गये हों । 





३४० मलयों पर नियंत्रण 
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श्ब्ट ... लोकवित्त 


३५- मशीन से चलने वाली गाड़ियाँ 
हा ३६- कार खाने 
जा ३७- भट्टी (906॥5 ) 








ता ३८- विजली 
ला ३९- अखबार , पुस्तकें, छापेखाने 
7 ४०- राष्ट्रीय महत्व के अतिरिक्त के पुरातत्वीय स्थान, 
। ४१- विस्थापितों की जायदादें 
के ४२- राष्ट्रीय अथवा राज्यीय कार्यों के लिये ली हुई जायदाद का मुआवजा । 
जा ४३- राज्यान्तर्गत कर अथवा अन्य सरकारी माँग की वसूली - 
5 मा ४४- स्टाम्प कर-त्यायिक्र स्टाम्प के अतिरिक्त 
। द ४५- सूची २ और ३ से सम्बन्धित पूछताछ और अंक संकलन 
हर ४६- इस सूची से संबंधित मामलों पर सवोंच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्याया-- 
लगों का अधिकार क्षेत्र 
] ४७-इस सूची के मामलों से सम्बन्धित शुल्क, 
डर उपरोक्‍त तीनों सूचियों में केन्द्र तथा राज्यों की अधिकार सूचियाँ हैं और 
! तीसरी सूची में वे विषय हैं जिन पर केन्द्रीय अथवा राज्यीय दोनों सरकारें कानून 
बना सकती हैं। इन सूचियों के अध्ययन से हम थोड़े में इस प्रकार समझ सकते हैं । 
ये सूचियों के सारांश 
पा केन्द्र की आय के प्रमृष्ठ साधन निम्न हुए । 
१-आयकर 
२-तटकर 
३- उत्पादन कर 
४- प्रमण्डल कर 
५- प्रमण्डलों पर पूंजी मूल्य कर 
0 £६- रेल, डाक विभाग की आयें 
हा ७- सामान्य प्रशासन व सिक्‍कों की ढलाई । 
| ८- शेष और अन्य जो संसद लगाये 
गा राज्यों की आय के प्रमुख साधन 
१- भूमि कर 


२- कृषि आय पर आयकर व क्षषि सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर | 
हा ३- जमीन व इमारतों पर कर । 
 . द .. ४- खानों पर अधिकार कर । 
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०५- शराब, अफीम, गांजा, भांग आदि । 
६- चुंगी । | 
७-- बिजली उपभोग, विक्रय । 


प्रान्तोय लोकवित्त 


८- समाचार पत्रों के अतिरिफ््त अन्य वस्तुओं पर विक्रय कर । 
९- अन्तदेंशीय जलपथ तथा सड़कों के यातायात माल पर कर । 
१०- व्यवसाय, व्यापार आदि कर । 
११-विलास सामग्री, मनोरंजन कर । 


१२- संघ सूची के अतिरिक्त स्टाम्प कर । 


राज्यों की आय के कुछ अंक नीचे दिये जाते हैं । 
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,....: स्थानीय लोकवित्त 
जा यों तो जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं ड्बता और जिसके अन्तर्गत अनेक देश 
हर हैं वह एक राष्ट्र के कार्यों को स्थानीय नाम दे सकता हैं किन्तु यहाँ हम भारतीय 
लोकवित्त से ही मुख्यतः: सम्बन्धित हैं । अतः केन्द्रीय अथवा संघीय लोकवित्त का 
अर्थ है, संपूर्ण भारत की सरकार का लोकवित्त, उसके बाद राष्ट्र के टुकड़े हुए प्रान्त 
जो अब राज्य कहलाते हैं । इन सरकारों के लोकवित्त को हम प्रान्तीय या राज्य छोक 
वित्त कह सकते हें। यद्यपि अँगरेजी काल में प्रान्तीय सरकारों को लोकरू गवनंमेंट 
हित भी कहते थे और उस आधार पर उनकी वित्त व्यवस्था को स्थानीय छोकवित्त कहा 
रा जा सकता था । परन्तु फिर शहर या जिला समितियों के लिए कोई समीचीन शब्द 
लक नहीं रह जाता, अत: हम स्थानीय छोकवित्त केवल नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों 
के आय व्यय केलिए ही सुरक्षित रकखेंगे । बल्कि आगे चलकर सम्भवत: जिला 
परिषदों का आय व्यय भी स्थानीर्या की श्रेणी से ऊपर उठकर प्रान्तीय छोकवित्त की 
मम तरह जिला लछोक वित्त का रूप और नाम घारण कर लेगा। 
पा स्थानीय और केन्द्रीय का श्रन्तर 


यों तो स्थानीय तथा केन्द्रीय बजटों में बहुत कुछ साम्य होता है किन्तु कई 
बातों में दोनों में भारी अन्तर है। 

१- क्षेत्र की दृष्टि से 

२- कार्याधिकार की दृष्टि से 
दा ३- कर्तेव्यों के प्रकार की दृष्टि से 
हल (१) क्षेत्र का अन्तर तो स्पष्ट ही है। केन्द्रीय सरकार का क्षेत्र संपूर्ण देश है 

ला और स्थानीय व्यवस्था का केवल एक शहर या जिला ही होता है । 

(२) कार्याधिकार की दृष्टि से स्थानीय व्यवस्था के श्रीमती उर्सुछाहिक्स के 
अनुसार तीन रूप होजाते हैं । 
हा (क) वास्तविक संघ राज्य के अन्तर्गत स्थानीय सभाओं को पूरा अधिकार. 
| _ रहता हैँ । उनपर केन्द्र का नियंत्रण नहीं के बराबर रह जाता है। बहुधा प्रान्तीय 
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ओर स्थानीय कर-भार एक ही कराधार पर डाल दिए जाते हें। हिकस तो बल्कि इस 
दोहरे तिहरे कर का स्वागत करती हैं । 

(ख) केन्द्रित शासन व्यवस्था की सरकार के अन्तगंत स्थानीय सभाओं को. 
केवल नाममात्र के अधिकार होते हैं । निर्वाचन उनका जनता द्वारा ही होता है, 
वित्तीय प्रस्ताव और विवाद भी वे कर सकते हें परन्तु केन्द्रीय सरकार का किसी न 
किसी प्रकार के नियंत्रण के अन्दर उन्हें रहना पड़ता है। नेपोलियन द्वारा निर्मित 
स्थानीय प्रबंध के लिए 'प्रीफेक्चर' व्यवस्था, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति स्थानीय संस्था के मामलों पर सर्वाधिकार रखता है, लूगभग सारे यरुप में 
गत द्वितीय महायुद्ध तक तो चल रही थी । इस व्यवस्था में स्थानीय अधिकारियों के 
कार्यों पर हथकड़ी पड़ी रहती है । 

(ग) इन दोनों का समन्वय, अर्थात्‌ स्थानीय अधिकांरी जनता के प्रतिनिधि 
. होते हैं । उनको पूरी सत्ता होती है परन्तु केन्दीय सरकार उनके साथ पूर्ण सहयोग 
करती है । उनकी आय के साधनों में हस्तक्षेप न करके और ऊपर से केन्द्रीय बजठ 
में से कुछ सहायता भी देती है, कुछ केन्द्रीय कार्य भी व्यवस्था के लिए उसे सौंप दिए 
जाते हैं । जैसे स्वास्थ्य बीमा, मुख्य सड़कें, आदि । 

(३) कतंव्यों के प्रकार में तो बड़ा भारी अन्तर है, केन्द्रीय सरकार के कतेव्य 
सभी देश भर को दृष्टि में रखकर होते हूँ, और इस क्षेत्राधारी अन्तर के कारण एक 
विद्येष अन्तर उत्पन्न हो जाता है । केन्द्र के जिम्मे देश की वाह्य रक्षा और आचन्तरिक 
शान्ति भी जुड़ जाते हें । स्थानीय व्यवस्था के कतंव्य केवल प्रकाश, सफाई, शिक्षा, 
आदि तक ही सीमित हैं । एक और अन्तर यह है कि स्थानीय कर यथास म्भव छांभे 
के सिद्धांत पर बेठाया जाता है, कर-योग्यता पर इतना नहीं । द 

इधर स्थानीय मामलों का महत्व बहुत ही वढ़ रहा है । अब जनता शहरों में 
ही नहीं देहातों में भी, अधिकाधिक सामाजिक सुख के साधन माँगती जा रही है ॥ 
अत: स्थानीय कर्तव्यों में वृद्धि बड़े जोरों से हो रही है और साथ ही कीमतें भी तेजी ' 
से ऊपर उठ रही हैं । अत: स्वभावत: स्थानीय बजट में व्यय की रकम में बाई ओर 
को अंक पर अंक जुड़ते जा रहे हैं, और इसकी पूर्ति के छिये आय के साधन बढ़ाना" 
स्वाभाविक ही है । इसके लिये कर, केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों से मदद स्थानीय 
सभा के व्यापारी कार्यों की आप तथा ऋण सभी में वृद्धि करनी आवश्यक हो जाती 
हैं । केन्द्रीय आय की तुलना में स्थानीय आय का भी बड़ा महत्व हो जाता हैं | कुल 
कर का ३३% से ४०५० तक स्थानीय कर हो जाता है । अमेरिका में तो ५७ प्रतिशत 
भी हो गया था, 


कार्यों का वर्गीकरण द 
स्थानीय कार्यों का एक मोटा वर्गीकरण दो रूपों में हो सकता है । अनिवायें' 
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१०२ द लोकचित्त 


तथा ऐच्छिक । अनिवार्य तो वे कार्य हें जो केन्द्रीय सरकार की ओर से स्थानीय अधि- 
कारी करते हैँ । वे केवल स्थानीय मूल्य के नहीं होते वल्कि देशभर के महत्व के होते 


* हैं। जैसे पुलिस, शिक्षा, वेकारों की सहायता, तथा सा्वेदेशिक सड़कों की मरम्मत 
आादि। 


भारत में पुलिस स्थानीय प्रबन्ध में नही हैं । इन कार्यों के लिये केन्द्रीय सर- 
कार या तो मदद देती है अथवा कुछ करों में वृद्धि कर के व्यय पूर्ति का साधन दे 
देती है जैसे हमारे देश में जिलापरिषदों की बजट आय के लिये मालगुजारी पर 
१० प्रतिशत अब्वाबव लगा दिया गया था| 

स्थानीय सेवाओं के ६ विभाग किये जाते है--- 

१- शिक्षा, पुस्तकालय, चित्रागार, अजायब घर 

२- जन स्वास्थ्य, जल, मोरी, भंगीकाम, अस्पताल, जनगृह, शिक्षु कल्याण, 
गृहनिर्माण, नगरोज्नति, प्रकाश, यातायात नियंत्रण । 

३- सड़कें, गली, पुल 

४- जन सहायता, पागलों तथा लुजों के लिये रक्षण स्थान 

५- पुलिस, जेल 

६- कृषि, देहाती उद्योग, मवेशीरोग, कृषिरोग, खाद, छोटे खेत, और अनुदान 
(2)] 0077677[5 ) 

कुछ देशों में इनमें से कुछ छोड़ दिये जाते हूँ और कुछ में थोड़े और जोड़ 
दिये जाते हेँ जेसे कर वसूली, व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचन, निर्वांचकों की सूची, बीमा- 
योजनाओं का प्रवन्ध, वृद्ध पेंशनों की व्यवस्था । 

स्थानीय बजट आय के लिये सभी देशों में एक आधार सामान्य है, जमीन और 
मकानों पर कर। यही स्थानीय बजट की धूरी हैँ । चुंगी, लोकसेवी व्यापारी कामों का 
लाभ, फ्रांस में, अमेरिका में व्यक्ति कर, कम्पनी, कर, विशेष बीमा कम्पनी कर, पहिया? 
कर पेट्रोल कर, स्थानीय भी हैं । तार, टेलीफोन, गैस, बिजली, बंक आदि पर भी 
कर हैं। इटली में शराब, दूध सुगन्ध, साबुन, आदि उपयोग के पदार्थों पर भी कर 
हें । कुटुम्बकर भी है, होटल, नाचघर, घरेलू नौकर, पालतु जानवर, पेशों पर, इश्ति- 
हार आदि पर भी कर हैं । भारत में जायदाद करों के अतिरिक्त, पेशा, व्यापार कर, 
चुंगी, यात्रान्त कर ( शाशांएईं (६5 ) पहिया कर, जल, टट्टी, गन्दगी उठाने 
के शुल्क आदि हैं। जिला बोर्डों को माल गुजारी पर ६। से १२॥ प्रतिशत तक ऊपर 
लेने का हक है । अनुपाजित वृद्धि पर भी कर हैं । 
ऋथानीय आय के वर्ग 

शीराज के अनुसार स्थानीय आय को ९ शीर्षकों के नीचे रख सकते हें । 

- १- वास्तविक जायदाद प्र कर (जमीन, मकान) 
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२- उद्योग, व्यापार, पेशा कर 
३- आयात निर्यात कर (चुंगी- यात्रान्त कर) 


४- विशेष पदार्थ जेसे गेंसोलीन, मोटरगाड़ी, बीयर तथा सामान्य उपभोग के 
सामान पर कर 


५- स्थान मूल्य कर 

६- केन्द्रीय बजठ से मदद, (क) मूल्य के अंश के रूप में (ख) निश्चित रकम 
(ग) केन्द्रीय आय का अंश, 

७- केन्द्रीय या प्रान्तीय कर में वृद्धान्श 

८- लोकसेवी कार्यों पर कर, 

९- अन्य जरिये । 

इन सभी भदों पर संक्षिप्त दृष्टिपात समीचीन होगा, 

जायदाद कर के मूल में दो बातें मानी जाती हैं एक तो यह कि सरकार की 


'सदद के लिये व्यक्ति को अपनी योग्यतान सार देना चाहिये, दूसरे यह कि जायदाद 
'उस योग्यता की सुदृढ़ नाप है । शूरू में जायदाद-कर का हिसाब बड़ा आसान था घर, 
जमीन, मवेशी, खलिहान आदि का मूल्यांकन करके कर रहूंगा दिया जाता था। पर 
अव जायदाद प्रत्यक्ष के साथ परोक्ष भी हो गई है । जैसे रहन, शोयर आदि, और बहुत 
'फेल गई । अतः धीरे धीरे जायदादी कर अवेयक्तिक होता जा रहा है । परंतु स्थानीय 
अधिकारी केवल प्रत्यक्ष जायदाद पर ही कर लगाते हैं । 


पहले जायदाद पर कर लगाने के दो तरीके थे या तो कुल बजठ व्यय को 


सारी जायदादों पर ढाल देते थे और या हर काम के लिये अलग अलूग हिसाब लगा- 
'कर जैसे २ पेसे शिक्षा के लिये, १ पैस। सड़कों के लिये आदि। परंतु अब भारत में तो 
जायदाद की वाषिक आय मूल्य के आधार पर एक निश्चित रकम लगा दी जाती है । 


उद्योग, व्यापार, पेशा आदि पर आज्ञापत्रकों द्वारा (लैसंस) कर लिया जाता 


है । बंबई में ठेला चमार, दूधवाल, होटल आदि को आज्ञापत्र ऊूने पड़ते हें और बिना 


थे 


आज्ञा पत्र वालों का सामान अनधिकार विध्बंसक लारी उठा ले जाती है । यह कर 


'बड़ा प्रतिगासी है, गरीब आदमी इस कर के मारे धंधा नहीं कर पाता या कर चोरी कर 


के लारी की लूट में अपना माल खो देता है । चुंगी स्थानीय आय के दूसरे नंबर का 


महत्व रखती हूँ । इसमें कई खराबियां हें--- चुंगी के माल और दर की फहरिश्त को 


न्याय्य रखने के लिये बाजार भावों का द्वुतज्ञान आवश्यक हैं जो अकसर नहीं होता। 


दूसरे ये फहरिश्तें सावेजनिक हित की अपेक्षा वर्ग विशेष के हितानुसार ही अधिक 


होती हैं। इनसे व्यापार में बड़ी बाधा पड़ती है । तठकर की ही तरह मूल्यपरक और 


वेशेषिक होने के कारण बहुत कठिन है। इनसे वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं, कई 
बार तो चुंगी के झगड़े में सामान ही सड़ गल जाता है। रास्ते के शहरों में उतराई 











१५४ थ लोकवित्त 


में एक सिरे पर दी हुई चुंगी शहर पार करने के बाद दूसरे सिरे पर मिलती ही नहीं 


हैं और बड़ी कठिनाई यात्रियों को होती है ॥ इतने पुराने समय से यह चुंगी कर चला 


आता है कि अब कितनी ही बार स्थिति बदल गई और यह कालातीत हो गई, अभी" 
इसके विरुद्ध आन्दोलन काफी है । इसके बजाय मकान, पेशा, बाजार, विक्रय आदि 


कर लगाये जा सकते हें । 


यात्रान्त कर यद्यपि वसूली में तकलीफ दे है मगर आय अच्छी देता है । चुंगी' 


और यात्रान्त करों में वसूली अफसर बहुत कर भक्षण कर जाते हैं । 


स्थान मूल्य कर केवल उन्हीं पर पड़ता है जिनको आबादी बढ़ने या सड़क 
बनने आदि से परोक्ष रूप में लाभ पहुँचा है उनके स्थान की उपयोगिता बढ़ जाने से 


मूल्य बढ़ गया है ! अतः यह स्थानीय आय का उपयुक्त साधन है । 
केन्द्रीय सहायता जब स्थानीय कार्य विशद्येष पर व्यय के अंश विशेष के रूप में 
दी जाती है तो छाभ तो यह है कि स्थानीय अधिकारी उस काये में अधिक ध्यान देंगे 


परन्तु साथ ही यह खराबी भी हे कि वे केन्द्रीय मदद के भरोसे लापरवाह भी हो' 


सकते हैं और मितव्ययता के बजाय फिजलखर्ची में उतर जाँय । 


कुछ अर्थशास्त्री निश्चित रकम की मदद को अधिक उपयोगी समझते हैं उनकी 


राय में उससे तीन लाभ होंगे-- 
१- मितव्ययता को प्रोत्साहन मिलेगा, 
२- कर-दाता से माँग सीमित होगी, 
३- प्रधान कार्याक्ष्य में कर्मेंचारी कम छगेंगे, 
भारत में स्थानीय कर वर्ग 
हमारे देश में नगरपालिकाएँ सामान्यता: निम्न कर लगाती हैं--- 
१-चुंगी द 
२- यात्रान्त माल कर 
३- थाजत्रान्त व्यक्ति कर 
४- मकान या जमीन पर कर 
५- जरू कर 
६- पेशा और व्यापार कर 
७- परिस्थिति और जायदाद पर कर 
८- हेलालखोर कर ((४07527ए9709 ) 
९-- जानवरों और गाड़ियों पर कर 
१०- सड़कों पर और नदी उतराई कर 
१- झील मुखी (4,872 #707/9826 ) और नाव कर 
१२- प्रकाशकर 

















लोक ऋण 





रूपरेखा 


लोक वित्त, लोक आय तथा लोक व्यय की भाँति लोक ऋण भी जनता के 
लिये सरकार द्वारा लिया हुआ ऋण है । आज लोक ऋण का अर्थ वह नहीं है जो 
इस शताब्दी के पूर्वाध तक रहा हैं । सरकार अपने आपको तख्त पर बेठाये रखने के 
लिये चाहे जहाँ से, चाहे जिस आधार पर, मन माने दर पर, अपने उपयोग की शर्तों 
पर और चाहे जितना ऋण रे ले और जनता के मत्थे लाद दे, कितु आज जनता 
अपना अधिकार जानती है । आज जो सरकार केवल विदेशी ऋण के ठाठ के आधार 
से जनता पर शासन करना चाहेगी वह लोक सरकार नहीं। जो सरकार उचित से 
उचित लोकवित्त की आवश्यकताओं के अनुसार व्ययों के लिये ही ऋण प्राप्ति के 


प्रयत्न करने के बजाय अन्यथा ऋण लेकर बरबाद करेंगी उनको जनता के सामने अयो- 
अयता की छाप पाकर हटना होगा। 


लोक ऋण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । कितु फिर भी जनता, ऋण 

आप्त धन का अपव्यय देखते देखते काफी सजग हो चुकी है । युद्धों, और देश निर्माण 
'की आवश्यकताओं के नाम पर ऋण का बोझ लाद कर सरकारों ने, लगभग प्रत्येक 
सरकार ने, गुलूछरें उड़ाये हैं। जनता जब खुले में ऋण देने से इन्कार कर गई तो 

“विदेश से छूकर जनता के ऊपर एक और बोझ लाद दिया और वहाँ से भी मनमाने 
अपव्यय के लिये काफी नहीं मिला तो नोट छापने शुरू कर दिये । नोट छापना 
वास्तविक आवश्यकता के लिये बुरा नहीं है यह हम आगे विचार करेंगे, किन्तु बरबादी 
'के लिये, देश की अर्थ व्यवस्था की प्रवाह न कर के नोट छापने का, हाल का, निद्कृष्ट 
'उदाहरण पहले चीन के तानाशाह चांज्भुकाईशेक का हैँ । अन्त में जनता ने उसको उठा 
'फेका और जो व्यवस्था उस ६० करोड़ जनता ने स्वीकृत की है वह कितनी श्रेष्ठ है ! 
तो लोक ऋण वह ऋण है जो सरकार जनता के लिये लेती है। लोक ऋण 

'की तादाद की कोई सीमा नहीं है । साधारणतः छोक आयाद्वारा ब्याज और चुकाव का 
ध्यान रखकर ही उसकी तादाद की सीमा निश्चित की जाती है कि वह मय 

ब्याज एक उचित समय में आय में से चुकाया जा सके | यों लछोक आय में वृद्धि 
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१ ५६ लोकवित्त 


करते जाने पर ऋण की सीमा भी बढ़ती जायगी, किन्तु वेयक्तिक अर्थ 
व्यवस्था में जनता की आय वृद्धि की परवाहन करके सरकारें सिर्फ कर वसूली 
की सीमा का ही ख्याल करती हैं, सिर्फ यह सोचती हैं कि जनता को अधिक से 
अधिक कितना निचोड़ा जा सकता है । उस स्थिति में ऋण की सीमा बहुत जल्द आ 
जाती है क्योंकि जनता से पहले ही कर के रूप में उनकी देय शक्ति से अधिक धन 
लिया जा चुका होता है । किन्तु यदि लोक व्यय जनता की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते 
जाने में पूर्णत: और लगातार सक्षम रहता है तो ऋण की कोई सीमा नहीं, या कहें 
कि सीमा, उत्पादन बढ़ता जाने की क्षमता के अनुपात से सीमित होगी। 


लोकऋण के उद्देश्य 


सरकार का जनता की आवश्यकताओं के लिये व्यय करना कतेव्य है । उसके 


पास कर-आगम की आय होती है, साधारणत: वाषिक सामान्य कामकाज को सर- 
कार उसी में से चलाती हैं, अथवा आवश्यकतानुसार आय बढ़ा लेती है । परन्तु कई 


बार असाधारण और सामयिक ऐसे भारी काम आ पड़ते हैँ । विदेशी हमला, देश में 
अकाल या बाढ़ या महामारी का प्रकोप आदि जिन्हें करना अनिवार्य हो जाता है। 


इन कार्यों को तुरन्त करना आवश्यक हैँ । इनमें बहुधा वाषिक बजट की 
आय से बहुत अधिक धन व्यय होता है । अतः ऐसे कार्ये के लिये ऋण ले लिया जाता 


हैं, कभी कभी कर आय अचानक कम पड़ जाती है, उस समय भी थोड़े समय के 
लिये ऋण लेकर काम चला लिया जाता है । किन्तु इन परिस्थितियों के अतिरिक्त 


आजकल जानवूझ कर सोउद्देय भी ऋण लिया जाता हैं । वह उद्देश्य है देश की 
उत्पादन शक्ति बढ़ाना । इस प्रकार मोटे तौर पर कहें तो सरकार ऋण दो प्रकार के 


उद्देश्यों से ले सकती हूं । 
१- उत्पादक उद्देश्य 
२- अनुत्पादक उद्देश्य 


उत्पादक उद्देश्यों के लिये लिया हुआ ऋण बोझ नहीं बनेगा और धीरे घीरे 


अद्ण-निधि निर्माण द्वारा ऐसे ऋण को समाप्त किया जा सकता हैँ । उत्पादनके लिये 


ऋण के विशेष प्रकार भी हो सकते हैं जिनका अब तक सरकारों ने दुरुपयोग किया 
है अथवा अन्य कार्यो के लिये सरकारें धनी वर्ग से धन उधार लेती रही हें परन्तु 
निर्धन वर्ग से कसकर बेगार लेती रही हूँ । डंडे के जोर से, बिना एक कौड़ी खाने के 
के लिये भी दे कर भूखे प्यासे मजदूर पसीने में लथपथ जमादार के डंडे खाते हुए 
काम करते किसने नहीं देखे, हम उसी को दृष्टि में रखकर उत्पादन उद्देश्य के लिये 


ज्नया रूप अधिक उत्तम और व्यवहारिक समझते हैं ।. 
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ऋण] .. लोक ऋण १५७ 
उत्पादन के लिये आवश्यक हें मख्यतः तीन प्रकार के सामान >-- 
१-- मानव श्रम शक्ति 
२- कच्चा माल 
३- मशीन औजार आदि 


भारत जसे अविकसित उत्पादन के देश के लिये तो यह सर्वोत्तम है कि लोक 
ऋण के रूप में ये तीनों प्रकार की वस्तुएँ देश में जिनके कब्जे में हें उनसे ली जाँय । 


श्रम शक्ति प्रत्येक श्रम योग्य व्यक्ति से ऋण के रूप में ली जाय, प्रत्येक की 
उत्पादन दक्ति और वास्तविक उत्पादन के आधार पर उसको दैनिक ऋण पत्र दिये 
जाँय और अच्छा व्याज दिया जाय । जीवन की आवश्यक सामग्रियों के लिये एकः 
निश्चित तादाद के ऐसे टिकट दे दिये जाँय जिनसे सरकारी दृकान से लागत के भाव 
में अच्छा सामान, खाना, कपड़ा आदि उनको मिल जाय । उतना उनके श्रममे से काट 
कर बाकी उनका ऋण के रूप में जमा रहे और मासिक या छः: मासिक व्याज दे 


दिया जाय वह भी या तो सरकारी दूकान की टिकट के रूप में ही अथवा साधारण: 
सिक्‍के के रूप में । 


इस ऋण की तादाद बहुत भारी हो सकती है, एक मोटा हिसाब लगाया जायः 
तो निम्न लिखित अनुमान दृष्टि में आता हे । देश की. जनसंख्या ३५ करोड़ के लग-: 
भग हे, उनमें श्रम योग्य छगभग २० करोड़ तो हैं ही, यदि प्रत्येक के दैनिक श्रम में 
से हम एक रुपया भी ऋण के रूप में रू, अर्थात्‌ उसकी कुल मजदूरी में से एक 
रुपया काटकर दें और उसे १ रु० का ऋण पत्र दे दें तो प्रतिदिन ऋण प्राप्ति २० करोड़ 
रुपये की होगी और वर्ष में ६५ दिन सप्ताहिक और आकस्मिक छुट्टी के निकाल दें 
तो ३०० दिन प्रति व्यक्ति काम करेगा, इस प्रकार एक वर्ष में लगभग ६००० करोड़ 
रुपये ऋण प्राप्त हो गया, परन्तु यह होगा तभी जब सरकार इस २० करोड़ की 
उत्पादक श्रम शक्ति को सुनियोजित करके सब को उत्पादन में लगायेगी और इस' 
श्रम की उत्पादन शक्ति बढ़ाती जायगी । द 


कच्चामाल पूरा ऋण के रूप में लिया जा सकता है । उसके केवछ ऋण पत्रक 

देने की आवश्यकता है । क्योंकि कच्चे माल के मालिक उत्पादन काम तो करेंगे ही, 

न करें तो ऋण पत्रक का व्याज खाँय । इस प्रकार खनिज, कृषि, जंगल, झरने, नदी' 

गील, समुद्र सभी प्राकृतिक साधन और अर्ध कच्चा माल ऋण के रूप में मिरू 
सकते हैं । 


अब रहे औजार और मशीन, वे जो. आज देश में उपलब्ध हैं, सब ऋण के 
रूप में प्राप्त किये जा सकते हें । और बाकी विशेषज्ञों की मदद से, जो शोषक राष्टः 
या वृत्ति के न हों, बनवाये जा सकते हैं 
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किसी भी ऋण को बलात्‌ लेने की आवश्यकता नहीं होगी । लोक समाग्री, 
लोक साधन जेसे रेल, अन्य यातायात, बिजली शक्ति पहले लोक नियोजित उत्पादन 
में लगेंगी, बाद में वेयक्तिक उद्योगों की बारी आये । 


इस प्रकार लोक ऋण बाहर से लाने की कतई आवश्यकता नहीं हैँ । केवल 
बुद्धिमत्ता पूर्ण आयोजन की आवश्यकता है । इससे एक परिणाम तो यह निकलता हैं 
कि जो सरकारें विदेश से ऋण छती हें परन्तु अपने देश में इस प्रकार उत्पादन साधन 
रूप में ऋण लेकर, या राष्ट्रीयकरण कर के, उत्पादन नियोजन नहीं करतीं, वे लोक- 
समृद्धि-पोषक सरकार नहीं हें और उनपर बजटके समय या अन्य उपयुक्त समय जब ऐसी 
स्थिति स्पष्ट हो जाय, अविश्वास बिना हिचक प्रगट करना चाहिये । दूसरे जो लोक 
समृद्धि का ढोल पीठे परन्तु उनके आयोजन में ऋण की माँग धनिकों से रुपये के रूप 
में ही हो, और देश के प्रत्येक श्रम योग्य व्यक्ति को सहर्ष लोक समृद्धि नियोजन म॑ 
काम कर के श्रम ऋण देने की सुबिधा न हो तो वह सरकार अयोग्य है उसे स्वयं ही 
हंट जाना चाहिये वरना अविश्वास से हटा देना ही समद्धि पोषण हैं। ये दोनों 
निष्कर्ष जनता के लिये लोक वित्त के सिद्धान्त हैं । यहाँ किसी राजनीतिक दल का 
प्रशन नहीं है , यह तो शुद्ध छोक समृद्धि का प्रश्न हे। किसी भी दल की सरकार हो, 
परन्तु सरकारी तख्त पर आते ही उसे लोक समृद्धि सरकार होना ही पड़ेगा । 


अनुत्पादक उद्देश्य केवल इस प्रकार के उद्देश्य हैँ । जिनसे आथिक उत्पादन 
के साधनों को जुटाने और संयुक्त करने में मदद नहीं मिलती । कुछ लोग सरकार के 
प्रत्येक काम को उत्पादक ही, और जन हितेषी ही मानते हैं चाहे वह सरकार नाम 
का गुट अपने को तख्त पर बनाये रखने के लिये जनता को ही क्‍यों न मून डाले । 
ऐसे लोग सरकार नामक गुट को ही देश मान लेते हैं और जनताको देश की दुश्मन ॥ 
हम ऐसा नहीं मान सकते । हर सरकार का हर काम जनोपयोगी नहीं होता रहा 
है । वैयक्तिक अर्थ प्रणाली में तो ऐसी स्थिति अधिकांश में होती है । दूसरे देश को 
शोषण के लिये किये गये युद्ध, निजी जेबें भरने के लिये निर्माण- योजनाएँ, अनुत्पादक 
ऋण को चुकाना, लोकोत्पांदक कार्य में विध्त कारी वेयक्तिक धंधों को प्रोत्साहन, 
अनावश्यक फोजी व्यय, आदि अनुत्पादक उद्देश्य हें । इनके लिये अनेक ढ़ोंग रचकर 
ऋण लिये जाते हैं। इन से देश को भारी हानि होती है यह हम लोक व्यय के प्रक- 
रण में जिक्र कर चुके हें । 


लोक ऋण और व्यक्तिगत ऋण ि 


लोक ऋण और व्यक्तिगत ऋण में अन्तर समह शक्ति के कारण हैँ और 


इसी तरह का है । इस अन्तर को विभिन्न दृष्टि कोणों से देखकर यों रक्खा जासकता 


हु--+ 
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लोक ऋण देश भर की जनता के लाभ के लिये होता है । व्यक्तिगत ऋण 
केवल एक व्यक्ति अथवा उसके बालबच्चों या सम्बन्धियोंके लिये ही काम आता है । 

लोक ऋण जनता से कर वसूल करके उस में से चुकाया जाता है, यदि आन्त- 
रिक ऋण है तो वही जनता कर दाता है वही ऋण दाता है । परन्तु व्यक्ति ऐसा 
नहीं कर सकता । क्‍ 

लोक ऋण, जनता की शक्ति की साख के कांरण, सस्ते व्याज पर चाहे जितनी 
रकम में प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति की साख उतनी नहीं हो सकती, उसे ऋण मँहगा 
और कम मिलता है। 


जनता अमर रहती हूं, उसको सरकार अमर रहती है, अत: सरकारों का लेन' 
देन अमर रहता है परन्तु व्यक्ति तो अमर नहीं है । 


लोक ऋण को प्रतिभूतियाँ अथवा ऋण-पत्रक बड़ी आसानी से बाजार में 
खरीदे या बेचे जा सकते हैं। किन्तु व्यक्ति के ऋण पूर्जों को गिरवी रखते में भी 
कठिनाई पड़ती हु । छोकऋण की प्रतिभूतियों को धरोहंर में तो बड़ी आसानी से 
रबखा जा सकता है । द 


सरकार कागजी मुद्रा निकाछकर भी ऋण ले सकती है परन्तु. व्यक्ति की 
कागजी मुद्रा बहुत कम चछती है । 

सरकार जबद॑स्ती भी ऋण ले सकती है और उसे वापिस देने के लिए या वक्‍त 
पर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, व्यक्ति के लिये यह असंभव है । 

लोक ऋण के प्राप्त करने तथा भुगतान दोनों कार्यों का देश के उत्पादन 
वितरण और उपभोग पर काफी प्रभाव पड़ सकता है व्यक्तिगत ऋण से . 
नहीं । ष् द द 
लोक ऋण य॑द्ध काल में यूद्ध के लिए और श्ञांति काल में उत्पादन के 
लिए लिए जाते-ह परन्तु व्यक्ति अधिकतर उपभोग के लिए ही लेता है । 


ण और कर में अन्तर 


मुख्य अन्तर दोनों में यह है कि कर जबरदस्ती वसूछ किया जाता है| 
परन्तु ऋण का देना इच्छा पर निर्भर है जो चाहे सरकार को ऋण दे जो चाहे 
दे, हाँ युद्धांदि आपत्ति काल में जो जबरदस्ती ऋण लिए जाते हैं वे कर की 
ही भांति देने पड़ते हे । 

बाकी अन्तर व्यवस्था की सुगमता और प्रभाव के आघार पर हेँ--- 

जब बहुत बड़ी तादाद में सरकार को व्यय करना अचानक या एकटही साथ 
आवश्यक हो जाता है। तो कर एकदम उतनी बड़ी तादाद में जनता नहीं दे 
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१६० का लोकवित्त 


सकती, परन्तु ऋण मिल जाता है । 


कर साधारणतः चालू आमदनी में से दिया जाता है । परन्तु ऋण अकसर 
बचत में से दिया जाता है । _ 


कर की वापिसी का कोई प्रइन ही नहीं, परन्तु ऋण की वापिसी ही नहीं 
ब्याज भी मिलता है और सरकार को दिया हुआ ऋण बहुधा मारा नहीं जाता । 


कर का भार यों देखने में तो धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है परन्तु छोक 
विवर्तन का अध्ययन यह बताता है कि लगभग सभी कर निम्नतम श्रेणी की जनता 
पर भार बनते हैं, किन्तु ऋण धनी लोग ही दे सकते हैं अतः: उसका व्याज और 
आदर लाभ भी उन्हीं को मिलता हे । 


कर और ऋण की इस दृष्टि से तुलना नहीं हो सकती कि क्‍या सरकारों का 
काम केवल ऋण या केवल कर से हर अवस्था में चल सकता है । क्योंकि कर के 
स्थान पर ऋण हीं लेते जाने से सरकार वोझ ही बढ़ाती जायगी, आजकी स्थिति में 
दोनों ही आवश्यक हो गये हें । 


कर केवल आवर्त व्ययों के लिए उपयुक्त हैं ओर ऋण अनावरत व्ययों 
के लिए । 


कर दाता सरकार पर नियंत्रण का पूरा हक रखता हैं ऋण दाता इतना 
नहीं । हाँ जब विदेशी सरकार ऋणदात्री है तो वह नियंत्रण करती ही है । | 


ऋणों और करों का मुद्रा प्रसार पर प्रभाव अलग अलग भी पड़ सकता है, 
यद्यपि दोनों ही द्वारा जनता की जेब से रुपया निकलकर सरकारी खजाने में 
चला जाता है । इससे उत्पादन पूँजी में कमी द्वारा उत्पादन में कमी और चालू व्यय 
में कमी द्वारा क्रय शक्ति में कमी होने से मुद्राप्रसार में कमी होती है किन्तु सरकार 
जब उस रुपये को व्यय करती है तो कर का रुपया तो साधारण वाषिक व्यय की 
भाँति ही साधारण फेर फार करता हैं परन्तु भारी ऋण की रकमें मुद्रा प्रसार कर 
सकती हैं, और विदेश से ऋण आया है तो और भी । यदि कागजी मुद्रा छापकर ही 
ऋण ले लिया गया है और उत्पादन नहीं बढ़ा हैँ तो बहुत अधिक मुद्रा प्रसार हो 
सकता है । 


लोक ऋणों का वर्गकिरएण[_ * 


लोक ऋणों के कई वर्ग किये जा सकते हैं जो उनकी देयता, समय, आदि के 
आधार पर होते हैं । 
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१-- ऐच्छिक तथा अनिवायं ऋण--सरकार साधारण समयों में ऋण 
देना अनिवाये नहीं करती हुँ । क्‍योंकि उसे ऐच्छिक ऋण ही बहुत मिल जाता है, 
अनिवाय ऋण से जनता भी रुष्ठ होती आजकल तो अनिवार्य ऋण एक 
प्रकार से मिट ही गये हें। परंतु चाहे तो कोई सरकार यह अनिवार्य भी 
कर सकती हैं कि ऋण देना ही पड़ेगा, आजकल प्रत्यक्ष अनिवार्य ऋण : 
लेने के बजाय मुद्रा स्फीति द्वारा अप्रत्यक्ष ऋण ले डालने की प्रथा ही हो गई है। 
इससे अनिवारयता का कुप्रभाव लोगों के दिमाग पर होने से बच जाता है और ऋण तो 
मिल ही जाता है । ऐच्छिक ऋण जब जनता नहीं खरीदती तो उसका कारण या तो 
यह होता है कि जनता पहले ही इतनी शोषित की जा चुकी है कि उसके पास और 

धन हे ही नहीं अथवा सरकार पर विश्वास नही रह जाता, युद्ध अथवा गृह युद्ध में 
हारती हुई दिखाई देती है, अथवा यह भी संभव है कि सरकार जिस व्याज दर तथा _ 
अन्य वापिसी आदि की हर्तों पर ऋण बेच रही हैं वे काफी आकर्षक नहीं हें | साधारण 
तौर पर सरकार की साख सबसे अधिक होती है इसीलिये उसे कम व्याज पर लम्बे 
समय के लिये भी पर्याप्त से अधिक ऋण मिल जाता है । उसके ऋण पत्र स्वर्ण-किनार 
प्रतिभूतियाँ (४५।६-८१४2८०) कहलाते हैं । गत महायुद्ध में अंगरेज सरकार ने भारत 
के गरीब किसानों तक को युद्ध ऋण पत्रक खरीदने पर मजबूर किया था । नाम ऐच्छिक 


ऋण रख कर भी जबद॑ंस्तों ऋण वसूल किया गया था। ऐसा अन्य सरकारें भी कर 


सकती हैँ । कुछ सरकारें दान का नाम कुकर भी अनिवार्य कर के रूप में ऋण वसूल 
करती हैँ जिसे चुकाना भी नहीं पड़े,व्याज भी नहीं देना पड़े। स्वतंत्रता के बाद भारत 
में सरकार ने कई जगह “अमदान' के नाम पर गरीब जनता से वेगार ली और डंडे 
मार कर ली । इसे 'दान' न कह कर, जो कि ऋण हो जाता, कर ही कहना चाहिये । 


अत: ऐच्छिक ऋण वह है जो व्यक्ति अपनी इच्छा और साधन के अनसार 


खरीदते है और अनिवायं बह है जो खरीदना ही पड़ता है / 


 २-स्थायी, अस्थायी और चल ऋण--स्थायी ऋण एक वर्ष से पहले नहीं 
अुकाये जाते, स्थायी कहते ही उनको हें जो कम से कम एक वर्ष के बाद चकाये 
जाते हुँ अथवा बिल्कुल चुकाये ही नहीं जाते, जेसे ब्रिटिश कोन्सल्स, जिनका मूल 
कभी चकाया ही नहीं जायगा । 


अस्थायी ऋण एक वर्ष के भीतर ही चुका दिये जाते हैं और अस्थायी आव- 


'इयकता के लिये ले लिये जाते हें । उदाहरण के लिये जब सरकार का व्यय पहले छ: 
गे ० ह | ु अ्‌ का हि गीनों 2 अ & रत हि नम हद 
महीनों में आय से अधिक हो गया, आय अगले छः महीनों में अधिक हं।ती है, ते दे 


के मुख्य बेंक से आवश्यक काम चलाऊ रुपया उधार ले लिया जाता है, इसे अंगरेजी 
में वेज एण्ड मीन्स' तरीका कहते हैं । 








लोकवित्त 


स्ल्दक 
कि श] 
पु 


चल ऋण वह है जो विल्कुल ही कम समय के लिये लिया जाता है, सरकारी । 
खजाना ऐसे ऋण पत्रक बाजार में बेच देता हैं जिनकी अवधि ३ मास के आसपास । 
होती है, इनको अंगरेजी में ट्रेज़री बिल” कहते हैं और तीनों प्रकार के ऋणों को 
क्रमश: फण्डेड, अनफण्डेंड और फ्लोटिंग ऋण कहते हैं । क्‍ 

स्थायी ऋण देश के किसी बड़े काम के लिये लिये जाते हें जैसे, युद्ध, रेल, पुल, 
बाँध आदि के लिये । अस्थायी ऋण वजट में आकस्मिक कमी की पूर्ति आदि छोटे कामों 
के लिये, परंतु चल ऋण से अकसर हर साल ही ट्रेजरी बिल बेचकर' बजट का शुरू 
का काम चलाया जाता है। अस्थायी ऋण जो देश के केन्द्रीय बेंक आदि से लिया जाता 
है एक प्रकार से उचन्त खाता सा है । 





३-देय और अदेय ऋण---अंगरेजी में इन्हें क्रश: रिडीमेबिल और इरिडीमे- 
, बिरू ऋण कहते हैं । देय ऋण वे हें जिनकी वापिसी का सरकार वायदा करती है, 
अदेय ऋण की बापिसी का कोई वायदा नहीं किया जाता । 


साधारतः सरकार देय ऋण ही लेती है और उसके लिये वापिसी का प्रबंध 

करना पड़ता है | बहुधा तो' कर में से ही वापिसी की जाती है । यदि १० वर्ष में देय 
तो हर वर्ष उसका दसवां भाग नये कर रगा कर इकठ्ठा करती जायगी, इससे कर 
का भार बढ़ जाता है। परंतु कभी ऐसा भी होता है ऋण का चुकाव कर में से नहीं 
नया ऋण लकर किया जाता है , उसे ऋण परिवर्तन कहते है । उस अवस्था में नया 
कर नहीं लगाना पड़ता" हां व्याज भर के लायक कर बढ़ाना पड़ता है । और अदेय 
के लिये तो केवल व्याज ही का प्रबन्ध करना होता है । ऐसा ऋण “अमर' होता है । 
यह बड़ा मेंहगा पड़ता है । क्योंकि व्याज उसका सदा सवेंदा देते ही रहना पड़ता है। 


सभी स्थायी ऋणों का यह प्रभाव होता हैं कि उनका बोझ भावी पीढ़ियों पर 
जा पड़ता है, परंतु अदेय कर तो बहुत ही रूबी दूरी तक बोझ फेंकता है । कुछ लोग 
यह तक॑ देते हैं कि स्थायी ऋण जब निर्माणकाये में लगता हैं तो उससे उत्पादन बढ़ 
जाता है, आय बढ़ जाती है अत: अधिक कर लगाकर उसका व्याज सहित देना और 
अदेयों का व्याज देते जाना भारी नहीं पड़ेगा। परन्तु अदेय के विरुद्ध यह बड़ा तक है 
कि कोई भी निर्माण सामग्री अमर नहीं होती, उसका अन्त होते ही उससे होने वाली 
आय समाप्त हो जायगी । तब वह भारी बोझ हो उठेगा । इसी बात से यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि कोई भी ऋण कितने समय में चुका देना चाहिए, जितनी देर 
उससे हुआ लाभ चलता रह सके उतने समय में अन्दर । एक बाँध यदि ५० व में 
गिर जायगा तो वह ऋण ५० वर्ष में चुका दिया जाना चाहिए। हमारी राय यह है 
कि सरकार को कोई भी अमर ऋण नहीं लेना चाहिए, जिसका ब्याज सदा सर्वदा 
के लिए बजट पर वोझ बन जाय । 
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हाँ कुछ देय ऋण बाजार की गिरी अवस्था को उठाने के लिए अथवा 
बहुत मुद्रा-स्फीति की अवस्था को बचाने के लिए चुकाये या लिए जा 
सकते हें।' 


४-उत्पादक तथा अनुत्वादक ऋण-कुछ लोग उत्पादक ऋणों का अर्थ यह 
लगाते हैं कि ऋण के बराबर या अधिक मूल्य की सम्पत्ति सरकार के पास है * 
परन्तु हम ऐसा नहीं मानते । श्री मेहता और अग्रवाल का भी मत ऐसा नहीं है। 
उत्पादक ऋण का अर्थ हम यह समझते हैं कि जो ऋण जन समृद्धि के ऐसे कामों में 


लगाया जाय जिनसे आर्थिक उत्पादन होगा । जैसे नये कारखाने बनाना, कुंषि 
के लिए बाँध बनाना, मशीनें बनाना, नई रेलरू जो उत्पादन में सहायक हो, खोलना 
आदि । अनुत्पादक वे ऋण हैं जो उत्पादन में न लूगकर युद्ध या वजट की घाटा पूर्ति 


में लगा दिया जाता है । दुष्काल या बाढ़ में जनता को दियां हुआ धन भी उत्पादक 
बशर्तें कि उससे उस जनता की स्थिति सुधरी हो और वह फिर समृद्धि की' 
ओर चल पड़ी हो । 


भारतीय सरकार के सामने पंचबर्षीय योजनाओं का प्रश्न है । हम इस दृष्टि 


से उत्फोदक ऋणों के संबंध में यह कहना ठीक समझते हैं कि उत्पादन कार्यों के लिए 
"भारत में ऋण मिलने में कमी नहीं पड़ सकती, आवश्यक यह है कि उत्पादन का आयो- 
'जन इस प्रकार हो कि देश के प्रत्येक श्रम योग्य व्यक्ति की उत्पादन शक्ति के पूर्ण 
उपयोग होने और उसकी उत्पादक शक्ति के बढ़ते जाने का प्रबन्ध हो और प्रत्येक 
व्यक्ति मजबूरी से नहीं,खुशी से, उत्साह से उत्पादन में जुट पड़े । चीन की सरकार के 
“उत्पादन प्रयत्नों से हमें सीखना चाहिए । लोकवित्त का यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ है । 


५-देशी और विवेशो ऋण-सरकार जो ऋण अपने ही देश वासियोंसे लृती है 
'बह देशी या आन्तरिक ऋण कहलाता है और जो ऋण किसी अन्य देश की सरकार 
अथवा व्यक्तियों से लिया जाता है उसे विदेशी ऋण कहते हैं। विदेशी ऋण जिस 
देश से लिया जाता हें उसकी मुद्रा के नाम से भी बोला जाता है जैसे इंगलेड से लिया 


हुआ ऋण यहाँ स्टलिग क्रण और अमेरिका से लिया हुआ डॉलर ऋण कह- 
छाता है। विदेशी ऋण देशी की तुलना में अवांछनीय होता है कारण ये हैं 
कि एक तो लेने और देने दोनों समयों पर मार के भाव और चुनाव में ऋणी को 


हानि उठानी पड़ती हे । दूसरे व्याज के रूप में दिया घन देश से मुफ्त में बाहर 


चला जाता है । तीसरे ऋण दाता विदेशी सरकार अपना नियंत्रण और राजनीतिक 


बंधन छादती है । साम्राज्यवादी सरकारें तो अपनी ऋणी सरकारों को ऋणी देश के 


» राजस्व की सरल रूपरेखा श्री मालीराम तथा श्री विश॒वम्भर सहाय पृष्ठ-१९० 
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१६४ . लोकवित्त 


शोषण के लिए हथियार और औजार मात्र बना डालती हैँ । भारतीय पंचवर्षीय 
योजनाओं की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि विदेशी ऋण दात्री 
-साञ्राज्यवादी सरकारें हमारे देश में निर्माण कार्य नहीं होने 'देतीं केवल ठगने और 
जेब भरने के तरीके काम में छाती हैं । स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय लोकवित्त 
का बारीक अध्ययन इसे प्रगट कर देगा । 


यों केवल विदेशी होने के नाते ही कोई ऋण ब्रा नहीं होता यदि उससे देश 

की समृद्धि में पूरी मदद मिले और कोई फाँसी गले में न पड़े । परन्तु यह निश्चित है 

। कि थदि वित्त व्यबस्था लोक समृद्धि की दृष्टि से हो तो भारत को. विदेशी ऋण की 
। आवद्यकता नहीं है । की 


कुछ लोगों का ख्याल है कि जहाँ कम ब्याज पर ऋण मिले वहीं से लेना चाहिए 
चाहे देश हो या विदेश परन्तु हम यह उचित नहीं समझते, क्योंकि देश में अधिक ब्याज 
से लिया ऋण भी ब्याज का लाभ देश की जनता को ही देता है । ऐसी धारणा उस 
सरकार की हो सकती हैँ जो अपने को देश की जनता की प्रतिनेधि और छोक 
समृद्धि कार्य के लिये नियुक्त की गई नहीं समझती । 


हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हें कि शुद्ध राजस्व नाम की कोई वस्तु 
नहीं होती । सरकारी वित्त व्यवस्था का विचार बिना राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्ध 
जोड़े नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमको बारबार बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्धीय 
राजनीतिक दृष्टिकौण की ओर ध्यान दिलाना पड़ता है । 





६ मुद्रा स्फीति ऋण-मुद्रा स्फीति ऋण वास्तव में न तो ऋण का नाम देकर 
| लिया जाता है और न दिया जाता है । सरकार के पास जब खजाने में रुपया कम हो 
हे के जाता है और ऋण मिलता नहीं या मिलने पर भी पर्थाप्त नहीं होता तो वह छापेखाने 
में जैसे चाल मुद्रा छापती है वैसे ही और बहुत तादाद में छाप डालती है और खरीद 
। तथा सेवाओंका मूल्य उन नोटों से च्‌ काती हैं। गत दोनों ही युद्धों में अँगरेज सरकार ने 
भारतमें ऐसा ही किया था । इस प्रकार की मुद्रास्फ़ीति का प्रभाव यह होता है कि हर 
डा वस्तु का दाम बढ़ जाता है, रुपये की क्रय दक्ति घट जाती है सरकार को माल और 
रा ' सेवाएँ केवछ कागज के भाव में मिल जाती हैं और विदेशी सरकार हुई तो अनाप' 
रण सनाप देश का मार केवल कागज देकर उठा हू जाती है । भारत में अंगरेजों ने 
है यही किया । आज गुलाम देशों में साम्राज्यवादी सरकारें यही कर रही हैं। जब 
आधिकय में चलाये मुद्रा नोट वापिस ले लिये जाते हैं और रद कर दिये जाते हैं तो 
समझा जाता है कि ऋण चुक गया । इसमें व्याज के नाम पर कुछ नहीं देना पड़ता, 
डा इस प्रकार के ऋण का उपयोग कुछ न कुछ हद तक सभी सरकारें करती हैं। 


लीन ५... ०: वात ५ 
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ऋण भगतान 


 ऋण-भगतान या ऋण का चुकाना व्यक्ति या सरकार दोनों ही की साख के 
लिये भला और आवश्यक है.। अनेक ऋण दाता तो ऋण भुगतान की तिथि नजदीक 
आई देखकर परेशान होते हें कि अब फिर रुपये को कहाँ लगायें, कैसे रूगायें ॥ 
मामूली तौर से ऋण भुगतान की दो तिथियाँ दी जाती हैं जिनमें २, ३ वर्ष काया 
कुछ कम अधिक अन्तर रंक्‍्खा जाता है, पहली तिथि पर सरकार चाहेगी तो चुका 
देगी और दूसरी पर वह चुकायेगी ही । द 
ऋण भुगतान कई प्रकार से किया जाता है--- 





१- सबसे आसान तो हैँ ऋण को रद घोषित करना, उसके च्‌काने की 
जिम्मेदारी से अपने को बरी करना । रूस में जार के ऋणों को क्रान्ति के बाद लेनिन 
की सरकार ने रद घोषित किया था । ऐसा साधारणत: नई सरकार ही कर सकती है 
लेती है वह नहीं । क्योंकि एसा करने से उसकी साख नष्ट होती हैं । वेसे तो सोवि- 
यत सरकार की भी विदेशों में साख गिरी परन्तु उसको विदेशी ऋण लेने की आव- 


 श्यकता ही नहीं थी । 


. २- खुले बाजार में अपने ऋण पत्रक खरीद कर भी सरकार ऋण चुका . 
सकती हैं । इसमें कोई समय की पावन्दी का भी प्रश्न नहीं है । जब रुपया हाथ आया, 
जितना आया तभी और उतने ही के अपने ऋण पत्रक बाजार में खरीद कर 
रद कर दिये । उतना ऋण कम हो गया । इसी प्रकार धीरे धीरे सारा ऋण रद किया. 
जा सकता है । क्‍ 

. ३- यदि बजट में आय अधिक हो जाय तो ऋण चुका देना चाहिये परन्तु 
आजकल सरकारों के बजट में अकसर बचत होती ही नहीं है क्योंकि पहले ही से 
बजट में व्यय की मद बहुत बढ़ाकर रक्‍खी जाती हें क्योंकि सरकार के कतेव्य आज 
बहुत बढ़ गये हैं । ः 

४- ऋण परिशोध कोष भी ऋण चुकाने के लिये बना लिया जाता था ॥ 
प्रति वर्ष ऋण चुकाने के ही उद्देश्य से रुपया एक कोष में डाल दिया जाता था, और. 
मल और उसका चक्रवद्धि व्याज दोनों मिलकर ऋण के बराबर हो जाते थे तो ऋण 
चुका दिया जाता था । परन्तु आजकल हर साल मलघन ही का उतना भाग चकाते 
जाते हैं उससे आसानी होती हैं । दूसरे कई अयोग्य सरकारें उस कोष का दुरुपयोग 
कर लंती हैँ, अत: उसे न रखना ही अच्छा समझा गया है । 

५- वाधथिक बचत में से एक बंधी रकम ऋण दाताओं को देते रहते हैं और 
निश्चित अवधि तक देने के बाद मूल और व्याज दोनों चुक जाते हैं । ऐसे चकाव को 
ऐन्यइटी कहते रहे हूं । 











१६५६ लोकवित्त 


६- पूंजी पर कर लगाकर भी ऋण चुकाने के लिये धन एकत्र कर लिया 
जाता है | इसको अंगरेजी में 'कैपीटल लरूवी' कहते हैं । यह एक निश्चित रकम की 
सम्पत्ति से अधिक वालों से उनकी सम्पत्ति पर एक ऋणशोधन-कर के रूप में लिया 
जाता है । इससे ऋण बहुत जल्द चुकाये जा सकते हैं । कुछ विद्वानों का तो मत है 
कि युद्धादि में लगे अनुत्पादक ऋणों को चुकाने का यही सर्वोत्तम तरीका है । इससे 
वह बोझ जो वर्तमान पीढी के कारण आपड़ा हे भावी पीढ़ियों पर नहीं पड़ेगा । अँग- 
रेज अर्थशास्त्री श्री रिकार्डों भी इसी राय के थे कि बड़े ऋणों को पूंजी कर द्वारा चुका 
डालना चाहिये । डाल्टन भी यही मानते हें । 


७-परियतेन दवारा-पहले ऋण को नया ऋण रूकर चुका दिया जा सकता 
है । नया ऋण ऐसा मौका उत्पन्न करके लिया जाय कि कम व्याज पर मिल जाय । 


ऋणशोधन के उभय पक्ष 
इस प्रकार ऋण शोधन के पक्ष और विरोध में अनेक लोगों ने अनेक युक्तियाँ 


दी हैं । कुछ मुख्य युक्तियाँ हम नीचे गिनाते हैं-- 


(क) युद्ध काल में, यद्यपि एक पक्ष कहता है कि, गरीब अगर युद्ध जनितः 


महंगाई आदि तकलीफ भुगतते हैं तो अमीर भी तो भुगतते हैं, परन्तु विरोधी तक यह 
है कि गरीब लोग युद्ध में सिपाही बनकर लड़ते और जान देते हैं तो धनी वर्ग को 


घन देना चाहिये । यदि युद्ध देश रक्षा के लिये है तो रक्षा का छाभ होता भी घनी 


को ही अधिक हे । उसके धन ओर देनिक समेट दोनों अक्षुण्ण रहते हैं । गरीब की तो 
जान की भी रक्षा नही होती । अत: धनी वर्ग को ऐसा व्यय उठाना ही चाहिये। 


. (ख) पूंजी कर से व्यवसाय को हानि होती है अवश्य, परन्तु भारी करोंद्वारा 
हर वर्ष हानि होने की अपेक्षा एक बार हो लना श्रेयस्कर है । 
(ग) सरकार भी भारी ऋण से मुक्त होकर आय को जन कल्याण के कामों 
में लगा सकेगी इसलिये भी पजी कर से उसे जल्द चुका देना चाहिये । 
(घ) बड़ा बोझ बड़े सिर वालों पर रखना ही न्याय्य है । 
(ड) युद्ध के बाद जब कीमतें गिरती हें और यदि ऋण बाकी ही हें तो 
उनका वास्तविक बोझ और बढ़ जायगा । 


लोक ऋण का भार और प्रभाव 
लोक ऋण भार की दृष्टि से उत्पादक और अनुत्पादंक वर्ग के आधार पर 


तथा देशी और विदेशी वर्ग के आधार पर देखने आवश्यक हें । मुद्रास्फीति ऋण भी 


भार और प्रभाव दोनों दृष्टियों के लिये महत्व पूर्ण है । 
देशी और विदेशी में, विदेशी ऋण का भार देश भर पर पड़ता है, क्योंकि 
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उसके मूल और व्याज के भुगतान में देश का उत्पादित माल देना पड़ता है और अलाभ 
कारी भावों पर । इससे माल आवश्यकता से अधिक देना पड़ता हे यह तो बोझ है ही' 

रन्तु इस माल के निर्यात से देश की उत्पादन शक्ति भी कम होजायगी। कच्चा माल 
निर्यात हआ तो देशी उद्योगों को उत्पादन सामग्री कम मिली,पक्‍्का उपभोग का माल 
गया तो देश में उपभोग सामग्री की कमी से जीवन स्तर गिरा । देशी ऋण तो केवल 
क्रय शक्ति हस्तान्तरित करता हैं । ऋण लेने के समय तो मृद्राभार केवछक धनी बर्गे 
पर पड़ता है जो सरकारी ऋण खरीदता हुं परन्तु जब यह ऋण मय व्याज चुकाया 
जाता हे तो सारा का सारा बोझ करदाताओं के सत्थे पड़ता है। यों सीधे सरकार 
धनी वर्ग से भी कर लेती है किन्तु पड़ता वह अच्त में निम्नतम वर्ग ही पर है । 
क्योंकि कर-विवर्तन की श्वृंखला उसे वहीं जा पहुँचाती द 


उत्पादक तथा अनुत्पयादक ऋणों में उत्पादक का. तो भार होता ही नहीं 

क्योंकि उसका शोधन तो उसके उत्पादन से हो जाता है, फ़िर भी यदि उत्पादन 
केवल इतना ही है जितना व्याज, अथवा कम, तो वह भार ही बनता है क्योंकि ऋण 
द्वारा जो उत्पादन का कारखाना या पूंजी रोप है वह कभी न कभी तो नष्ट हो ही 
जायगा अत: उसमें से मूठ वापिस नहीं दिया जा सकेगा और वह कर में से देना 
होगा। उत्पादन ऋण वही काम का है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े,नई अधिक उत्पादक 
मशीनें औजार बनें, खास तौर से हमारे जेसे पिछड़े देश में केवल उपभोगी उत्पादन 
हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, हर व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़नी आवश्यक है। अनु- 
त्पादक ऋण तो प्रा बोझ होता हे देश की उत्पादन शक्ति पर । 


.. ऋण भार को भावी पीढ़ियों पर डाला जाना उचित है या नहीं यह एक प्रदन 
है । क्योंकि ऋण वर्तमान सरकार ले और उसे मनमाना बर्वाद करदे, उसका भुग- 
तान २० या अधिक वर्ष आगे के लिये डाल दे,यह न्याय संगत नहीं हो सकता । भावी' 
सन्‍्तान हमारे कारनामों के लिये जुम्मेंदार क्‍यों बनाई जाय । परन्तु इसके विरुद्ध एक 
बड़ा तक यह है कि अनुत्पादक ऋणों के संबन्ध में तो यह बात कुछ ह॒द तक ठीक हो 
सकती है परन्तु उत्पादक ऋणों के विषय में नहीं, क्‍योंकि यदि इस प्रकार ऋण ले: 
कर देश निर्माण नहीं किया जायगा तो कोई निर्माण हो ही नहीं सकता । जो निर्माण! 
ऐसे है जिनसे उत्पादन शक्ति चक्रवृद्धि व्याज की तरह बढ़ती ही चली जाय, उनका 
भावी संतान पर बोझ नहीं पड़ेगा, उसको आराम मिलेगा, वह चत्रवद्धि रूप में वद्ध 
उत्पादन शक्ति से व्याज़ ही नहीं मल से कहीं अधिक प्राप्त करेगी । 


कुछ का ख्याल हैं कि आन्तरिक ऋण का पूरा बोझ सरकार हटा सकती हू. 
यदि जिससे जितना ऋण लिया उतना उसपर कर लगा दिया जाय | क्योंकि इस' 
अवस्था में कर और ऋण बराबर हो जाँयगे परन्तु यह बात व्यवहारिक नहीं है, आज 
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की दवेयक्तिक अर्थ व्यवस्था में और सहकारी अर्थ व्यवस्था में यह प्रश्न 
उठता ही नहीं । 


जैसे अन्य सभी ऋणों का एक बोझ सा सरकार के सिर पर रहता है वसा 
मुद्रास्फीति ऋण का नहीं रहता । उसको देने की जिम्मेदारी नहीं है, न व्याज की । 


यदि क्रणों के प्रभाव पर हम विचार करें तो अनुत्पादक विदेशी ऋण सबसे 
निकृष्ट प्रभाव डाल सकता है । राजनीतिक दासता और अर्थ शोषण के अतिरिक्त 
इससे देश के उद्योगों पर घातक प्रभाव पड़ता हैं । क्योंकि पूंजी का काफी भाग माल 
के रूप में विदेश चला जाता है । जनता की क्रय शक्ति भी भारी कर के कारण कम 
हो जाती है, यह भी उत्पादन पर प्रभाव डालता है। देशी उत्पादक ऋण सर्वोत्तम है । 
इससे देश समृद्ध हो सकता है । कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्तिगत हाथों में पूँजी 
रह कर अधिक उत्पादक होती हैँ परन्तु यह अवस्था अब नही है, अब तो संघीय उत्पा- 
दन व्यवस्था अधिक फल दायक होती हैँ । अतः: व्यक्ति के हाथ से बचत एकत्र होकर 
. लोक-उत्पादन में रूगेगी तो बहुत अधिक फली भूत होगी, बल्कि हम तो यहाँ तक 
कहते हें कि जिनके पास जो उत्पादन के साधन हैं उनसे कुल ऋण के रूप में ले लियें 
जाँय और सरकार उन्हें संघीय ढंग पर आधुनिकतम वैज्ञानिक साधनों की सहायता से 
उत्पादन में लगा दे तो सर्वोत्तम उत्पादन होगा और सर्वाधिक । 


। मुद्रा स्फीति का प्रभाव बहुत कुछ उत्पादन और मुद्रा नियंत्रण पर निर्भर 
होता है । यदि उत्पादन न बढ़े और मुद्रा चलन पर कोई नियंत्रणभी न हो तो 
कीमतें एक दम बढ़ जायँगी । जिनकी आय निश्चित रकम के रूप में होती है उनकी । 
क्रय शक्ति में भारी क्षय होगा , परन्तु यदि उत्पादन मुद्रास्फीति के अनपात में ही बढ़ 
गया हूं और द्रव्य चलछन नियंत्रण में है तो भाव नहीं बढ़ेंगे । मुद्रा-स्फीति द्वारा उत्प।- 
रा दन को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है । 
| भारतीय लोक ऋण 
सरकारों की आय के साधन जो कर, कीमतें और शुल्क हैं, उनसे जब काफी 
हा. प्राप्ति नहीं होती तो वे ऋण लेकर अपना काम करती हैं। यह उचित भी है । वरता । 
0] काम पड़ा ही रह जाय, परंतु आज जो सरकारों का ऋण लेने का ढंग हैं वह बहुत 
पुराना नहीं है । प्राचीन काल में राजा और बादशाह लोग करों से या लूट से अपने 
ख़जाने को भरा हुआ रखते थे, सोना चाँदी जवाहिरात आदि ही घन थे। यदि खजाना 
काक्कली धन से भरा नहीं होता था तो सिर्फ इसीलियें भी धनी देशों पर चढ़ाई की' 
जाती थी। महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी आंदि लुटेरे ही थे, तैमूर लंग,नादिरशाह भी 
इसीलिये भारत पर आ चढ़े थे। अंगरेजों ने भी भारत में खूब छूठ की थी। परंतु राजा 
लोग ऋण भी लेते थे, अपनी निजी साख पर, राज्य की जुम्मेदारी पर नहीं । बह व्यक्ति- 











ऋण ] लोक ऋण 


गत ऋण होता था, राज ऋण नहीं, यहाँ तक कि किसी को प्रगठ भी नहीं किया जाता 
था। ऋण लेना कमजोरी की निशानी समझी जाती थी,परंतु आज जब से सरकारी तंत्र 
में जनता का हाथ बढ़ता जा रहा है, ऋण का रूप भी सार्वजनिक होता जा रहा है । 


भारत में छोक ऋण का प्रारंभ ईस्ट इंण्डिया कम्पनी ने किया । यूरोप की ही 
तरह यहाँ भी युद्धों के कारण ऋण चढ़ा । ईस्ट इण्डिया कंपनी ने डचों, फ्रान्सीसियों 
आदि से जो युद्ध किपे उनको वह भारत के मत्थे मढ़ गई। सन्‌ १७६५ में जब बह 
बंगाल की मालिक हुई तो उस पर कर्ज था और १७९३ तक ही उस पर ७० लाख 
पोण्ड का ऋण हो चुका था | १८१४ में कम्पनी अंगरेज सरकार की प्रतिनिधि के रूप 
में हो गई और उसका व्यापार का एकाधिकार छिन गया । उस समय से इसने दो 
प्रकार के हिसाब रखने शुरू किये “राजनीतिक और क्षेत्रीय खाता' (पोलिटिकल एण्ड 
टेरीटोरियल ऐकाउपणप्ट) तथा व्यापारी खाता ( कमल ऐकाउप्ट ) । परन्तु अपने व्यापारी 
खाते की अनेक रकमें वह दूसरे खाते में मठ कर घोटाला करती रही । १८३४ में 
में जाकर यह घोटाला बन्द हुआ,जव कि कंपनी का व्यापारी अधिकार छीन लिया गया। 
उस समय कंपनी पर ३ करोड़ ७० लाख पौण्ड का ऋण हो चुका था, लंका, सिंगापुर, 
हाँगकांग, अदल, रंगून सें किये युद्धों के व्यय भी भारतीय हिसाब में ही डाल दिये गये, 
सेण्ट हेलेना, बेकूलन, मलाका प्रिंस ओफ वेल्स द्वीप, केण्टन, मनीला, केप आफ गुडहोप 
मारीशस में अंगरेजी कोठियों और जत्थों (ऐक्सपैडीशन्स ) के खर्चे भी अपने ही सिर 
पड़े, तो ऋण बढ़ेगा ही । 

१८३४ में ब्रिटिश पालियामेण्ट ने कम्पनी का पूरा कजे, व्यापारी और राज- 
नीतिक, भारत सरकार के नाम पर अपने जिम्मे छे लिया। १०॥। प्रतिशत का भुगतान 
कंपनी की मिल्कियत पर देना मंजूर किया जो ६३०००० पौण्ड होता था और भारत 
के नाम लिख दिया गया । १८७४ के बाद १०० पौण्ड के शेयर के २०० पौण्ड देकर भुग-- 
तान किया जा सकता था। २० लाख पौण्ड का एक कोष ऋण शोधन निधि के रूप में रख 

दिया ग़या, परंतु कर्ज चुकने के बजाय और बढ़ा। १८५७ के स्वातंत्र्य यूद्ध के पूर्व तक 

४९० लाख पौण्ड कर्ज हो गया और ४४० लाख पौण्ड इस स्वातंत्र्य युद्ध को दबाने के 
खर्चे के नाम पर भारत के सिर मढ़े गये, १८५९ में ८८१ लाख पौण्ड ऋण था और 
'उस पर ४९९ लाख पौण्ड व्याज तब तक दिया जा चुका था । 


स्टलिंग और रुपया 
यह ऋण दो रूपों में था, स्टलिंग ऋण और रुपया ऋण, अर्थात इंगलैण्ड से 
लिया और भारत से लिया हुआ ऋण। यों कुछ स्टलिंग ऋण भारतीयों ने भी खरीद 
“रखा था और रुपया ऋण अंगरेजों ने भी । 
१८६० में भारत सरकार ने नई नीति आरंभ की । रुपये को उत्पादक कार्यों 
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में भी लगाना आरम्भ किया, रेल और नहर बनाने में। ऋण के दो रूप और हो गये, 
पब्लिक वकक्‍से ऋण (जनकाय ऋण) और सामान्य ऋण। १८७ में ये नाम उत्पादक 
और सामान्य कर दिये गये । १८९८में इन दोनों मदों में ऋण की संख्या १६९३ लाख 
पौण्ड और ६३० छाख पौण्ड थी । इसके बाद सरकार ने सामान्य ऋण को उत्पादन 
में बदलना शुरू किया । १९१५ में सामान्य ऋण केवल ३ करोड़ पौण्ड रह गया और 
२ वर्ष में बिल्कुल उड़ जाता परल्तु प्रथम महायुद्ध में भारत सरकार ने १५० करोड़ 
रुपये का ऋण लूकर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के लिये दान कर दिया, १३ करोड़ 
रुपये नई दिल्‍ली बनाने में लगा दिये । कई वर्षो तक बजट में घाटा पड़ता रहा। फल 
यह हुआ कि १९२४ में सामान्य ऋण २ अरब ४ करोड़ ९५ राख रुपये हो गया, 
उत्पादन ऋण १९२० में ४४६. २ करोड़ रुपये हो गया था, १९२२ में रेल बनाने में 
१५०करोड़ और लगाने का निश्चय किया गया और १९२४में यह ऋण ५७८.३९ 
करोड़ रुपये होगया। ३१ मार्च १९२४ को कुछ ऋण ९१७.५३ करोड़ 
रुपये था। तात्कालीन वित्त मंत्री सर बेसिल ब्लेकेट ने ऋण शोधन के लिये 
एक ऋण शोधन निधि का प्रबन्ध किया, उस वर्ष ३.६६ करोड़ रुपये उस निधि में 
डाल दिये गये । कुछ वर्ष वह तरीका चाल रहा, परन्तु १९२९-३०की मंदी में बजट 
में घाठा आ पड़ा और अनुत्पादक ऋण फिर बढ़ने रूगा । 

३१ माचे १९३७ के दिन प्रान्तीय स्वाधीनता के पूर्व कुछ ऋण १२०९ करोड़ 
रुपये हो चुंका था, इसमें स्टॉलिंग ऋण भी १ शिलिग ६ पेंस प्रति रुपये के हिसाब से 
शामिल हैं । यह ऋण और बढ़ा और सन्‌ १९५०-५१ में केन्द्रीय ऋण २५५०.०९ 
करोड़ और प्रान्तीय ऋण लगभग १९४ करोड़ रुपये हो गया था । इतना भारी 
बढ़ाव द्वितीय महायुद्ध के कारण हुआ । मुद्रा- स्फीति का भी इसमें भारी हाथ रहा । 


.. १५ अगस्त १९४७ को भारत का विभाजन हुआ और उसी वर्ष पाकिस्तान 
: और भारत में एक वित्त समझोता हुआ । उसके अनुसार कुछ ऋण की जिम्मेदारी 


भारत सरकार के सिर रही ओर पाकिस्तान ऋण का अपना भाग ५० वर्ष में १९५२ 
से शरू करके धीरे धीरे भारतीय सरकार को देगा । 

भारत का कुल ऋण जिन रूपों में हे वे ये हें--- 

ः ... वर्ष १९५०-८१ में 


$ स्टलिंग ऋण २१.४६ करोड़ रु. 
२ रुपया ,, १४८५.२२ ,, 
३ छोटी बचतें शेर१.६५ ,, » 
४ ट्रेजरी बिले तथा वेज एण्ड मीन्स एडवान्स हम की 
(कोष पत्रक तथा द्वुत साधन अग्रिम धन) रेध२.२३ ,, » 
हे ५ अन्य जमा तथा अग्रिम ः . ३७९.८३ 
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स्टलिग और रुपया ऋण-भारतीय ऋण के कुछ वर्गों पर अब निगाह डाल 
ली जाय । हमारे देश का कुल ऋण अधिकांश इन्हीं दो रूपो में हैं। स्टलिंग ऋण 
इंग्लेण्ड से लिया हुआ ऋण हैँ । जिसके कुछ ऋण पतन्रक भारतीयों के हाथ में हो सकते 
हैं और रुपया ऋण भारत का आन्‍न्तरिक ऋण है जिसके कुछ ऋण पत्रक अंगरेजों के 
हाथ में हो सकते हैं । सन्‌ १९१४ तक तो स्टलिंग ऋण ही अधिक था, उस समय 
स्टलिंग ऋण २६५.८१करोड़ रुपये के मल्य का था और रुपया ऋण लूगभग १७९.७७ 
करोड़ रुपये था । उसके बाद १९३४ तक दोनों ऋण बढ़े, विदेशी ५१२.१५ करोड़ 
रुपये तक पहुँच गया और रुपया ऋण ६९३.०९ करोड़ रुपया हो गया। गत द्वितीय 
महायद्ध से भँगरेजों की नीति में फके आ गया और उन्होंने इंग्लेण्ड के कर्ज को कम 
करना आरम्भ किया और रुपया ऋण बढ़ता गया, यहां तक कि १९४३ में विदेशी 
ऋण लगभग ६० करोड़ रुपये रह गया और युद्ध के अन्त और भारतीय स्वतंत्रता 
आने तक केवल ३८ करोड़ रह गया । सन्‌ १९५० में ३० ही करोड़ का स्टिंग ऋण 
था । रुपया रिण बढ़कर १९५० में २४२५.३२ करोड़ हो गया । 

स्टिंग के कम होने का कारण खूली लूट है। अँगरेजों ने युद्ध के बहाने 
भारत को खूब लूटा, यह डर था कि भारतीय जनता विरोध में है,स्वतंत्र हो गई तो 
हमारा ऋण दे या न दे, पहले ही चुका लो, और इतना अधिक माल इन्होंने यहाँ से 
उठाया कि भारतीयों की आँखों में धूल झोंकने के बाद भी भारत का कुछ कर्ज चढ़ 
गया यह मानना ही पड़ा । इस कज को, जो इंग्लण्ड पर भारत का माल उठा ले जाने 
से हो गया, स्टलिग बलन्स कहते हें । 


रुपया ऋण बढ़ा,इसके चार मुख्य कारण बताये जाते हैं । एकतों द्वितीय महा- 
: थ्ुद्ध का भारी व्यय भारत के सिर पर भी पड़ा और यहीं से ऋण लिया गया, दूसरे 
भारत सरकार स्टलिंग ऋण .को रुपया ऋण में बदल रही थी, तीसरे युद्ध के बाद ही 
सरकार ने विकास काये पर व्यय करता आरम्भ कर दिया और चौथे स्वतंत्रता के 
बाद पाकिस्तान से आये हुए भारतीयों को पुनर्स्थापन में भारी व्यय बढ़ गया। परच्तु 
इन चार कारणों के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं का व्यय भी रुपया ऋण में बद्धि 
का कारण हो रहा है । वस्तुओं के दाम तथा कर्मचारियों के मेहगाई भक्तों के कारण 
भी ऋण वृद्धि पर कुछ प्रभाव पड़ा । 


स्थायी, अस्थायी और चलरू कऋक्रणों के विस्तार मेंन जाकर हम थोड़ा 
उत्पादक और अनुत्पादक वर्ग की ओर दृष्टि डाल हें) कुछ अथंशास्त्रियों 
का मत है कि वैत्तिक दृष्टि से यह अच्छा है कि भारत का अधिकांश 
ऋण उत्पादक है, और इसका बोझ कर दातापर नहीं है। परन्तु हमारी 
समझ में यह शुद्ध विदेशी दृष्टिकोण है जेसे भारत का अंगरेज वित्त मंत्री बात करता। 
भारतीय के दष्टिकोण से देखने पर जितना ऋण उत्पादक कहलाता है और जो रेलों 
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और नहरों में लगा बताया जाता है, उसका कतिपयांश भी वास्तब में लगा नहीं हें । 
अधिकांश उस नाम की आड़ में शुद्ध लूट है । अँगरेजों ने रे और नहरें शुद्ध लूठ के 
लिये बनाई थीं भारतीयों की भलाई के लिये ,नहीं । आज इसके प्रमाण देने की आव- 
इश्यकता नहीं । और इसलिये ये भारतीयों पर नेतिक दृष्टि से बहुत भारी बोझ 
रहे हैं । आज भी नहरों और रेलों की एकाधिकारी कीमतों के साथ परोक्ष कर की 
भारी रकम वसूल की जा रही है । रेलों के किराये स्वतंत्रता के बाद तीसरे दर्ज में 
चलने बालों के लिये, जो निम्ततम स्तर की जनता है, दूने से भी अधिक कर दिये 
गये हें और नहरों द्वारा सिचाई का कर भी बहुत बढ़ा है । उत्तर प्रदेश में तो हाल' 
ही में एक आन्दोलन भी इसके विरोध में हुआ था । 


. पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो ऋण लिए गये हैं और लिएजा रहे हैं 
उनका भी कतिपपांश ही वास्तबिक उत्पादन में लग रहा है और उत्पादन शक्ति 
बढ़ाने के साथनों में तो नहीं के बराबर । द 

अनुत्पयादक ऋण के संबंध में कुछ अर्थ॑श्ञास्त्रियों को संतोष है कि वह कुछ 
व्यय का तिहाई ही हैं । कुछ ऋण सन्‌ १९४९ - ५० में २६०४ करोड़ रुपये था 
और अनुत्पादक ऋण उसी समय ७८९ करोड़ रुपये था । परन्तु भारतीय लोकवित्त 
की दृष्टि से यह संतोष जनक नहीं है । भारतीय राष्ट्रीय आय की तुलना में भी यह 
एक हल्की रकम नहीं है जेसा कि कुछ लोग सोचते हें । इसी वर्ष राष्ट्रीय आय समिति 
नें जो फरवरी में रिपोर्ट पेश की है उसके अनूसार हमारी राष्ट्रीय आय वाषिक ९००० 


करोड़ रुपये 6 । इतनी जनसंख्या की इतनी कम उत्पादन शक्ति पर इतना ऋण एक 


भारी बोझ न समझना बरतेमान लछोकवित्त नीति को न समझना है । अमेरिका की 
राष्ट्रीय आय की तुलना में उसका राष्ट्रीय ऋण १२९ प्रतिशत और इंगलेत्ड का ऋण 
उसकी राष्ट्रीय आय की तुलना में २४६ प्रतिशत बताया जाता हे* और इस बात पर 


संतोष प्रकट किया जाता हैं कि भारत का प्रतिशत केवल ३० ही हैँ। परन्तु यह 


प्रतिशतों का प्रश्न नहीं है,प्रश्न है, जनता के जीवन स्तर का । अमेरिका और इंगलेंड 
का जीवन स्तर भारत के स्तर से बहुत अधिक ऊपर हैं। भारत का जन साधा- 
रण दो वक्‍त भोजन भी नहीं पाता । उसकी ई रोटी में से अगर १ रोठी छीन 
ली ऋण चुकाने के लिए, तो वह आधा पेट भी न खा सकेगा । और उन देशों के 
लोग तो सारी आवश्यकताओं को पूरी करके मजे के सामानों से ओत प्रोत हें। 
वे यदि एक बार बड़ा ऋण भी दे देंगे तो आवश्यकताओं पर फिर भी आँच नहीं 
आयेगी । इसलिए केक प्रतिशत की तुलना धोखे में डाल देती है । 
एक लोक ऋण के संबन्ध में यह भी विचार करना आवश्यक हैँ कि 
स्वतंत्रता के बाद सरकार को ऋण जितना चाहिए था उतना देश में नहीं मिला 
* पब्लिक फाइनेंस - मेहता और अग्रवाल पृष्ठ ५१७ 











ऋण] लोक ऋण 





ओर इसी कारण सरकार को पुर्नानर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से ऋण लगा पड़ा ॥ 
इस ऋण भिचाव के तीन कारण बताये जाते द्वू । 








१-सरकार सस्ता रुपया चाहती है, अर्थात्‌ कम व्याज पर । द 
२-मध्य वर्ग की बचत कीमतें बढ़ जानें के कारण कम हो गई है । 
३-ऊचे दामों के कारण हाहरों का रुपया गाँवों में चछा गया और 
वहाँ बेकार पड़ा हे । द 
परन्तु इन तीनों कारणों में से पहला ही मुख्य कारण हुँ । क्‍योंकि पूजी 
पति छोग सरकार की मजबूरी का पूरा लाभ उठाने पर तुले हैं। बिना ब्याज की 
'' दर बढ़ाये वे रुपया नहीं देंगे | दूसरी दोनों बातों में कोई तथ्य नहीं हैं। क्योंकि: 
मध्यम वर्ग की बचत और गाँवों में छतकर गया हुआ रुपया हो ही कितना सकता: 
हैं, जिससे लोक ऋण प्राप्ति पर प्रभाव पडे । द 





परन्तु हम यहाँ फिर कहना ठीक समझते हैं कि यदि सरकार देश के प्रत्येक: 
श्रम योग्य व्यक्ति की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के साधन और स्थिति उत्पन्न करे और: 
हर व्यक्ति म उत्पादन उत्कंठा, व्यक्ति को मजबूर करके नहीं, मन से, पैदा करे तो: 
इतना ऋण मिल सकता हे कि सरकार उसे संभाल नहीं सकेगी । कारण मोटे तौर पर 
कहें तो यह है कि उस स्थिति में उत्पादन आज की आवश्यकता से कहीं अधिक 
होगा और खपत और बचत दोनों बढ़ते ही चले जायँगे । देश समृद्ध होता चला 
जायगा । 


हु 


१& ह 


भारतीय ठोक-वित्त 


भारतीय लोकवित्त की पृष्ठ भूमि. 


अन्य सभी देझ्ों की भाँति भारतीय लोक वित्त भी राजस्व की अवस्था से 
विकसित होते होते लछोक वित्त की ओर घीरे धीरे बंढ़ता रहा हैं। इस ओर 
विकास की भारतीय अवस्था का जिक्र अपने लोक वित्त को समझने के लिये 
उपयोगी रहेगा । 


राजनीतिक पृष्ठ भूसि---भारतीय महान अथंशास्त्री वृहस्पति और चाणक्य 

के पूर्व से लेकर अशोक, विक्रमादित्य, हर्ष, पठान, मुगल, और अँगरेजी काल के अधि- 

कांश में शासन व्यवस्था में जनता का हाथ नहीं के बराबर रहा, यद्यपि प्रारम्भ से 

है. : उत्तरोत्तर जनता में से कुछ उच्च स्तर के लोगों को सलाह मशविरे का मौका दिया 
गे ी जाता रहा परन्तु राजस्व की वसूली और व्यय एक मात्र राजकीय संस्था के हित में 
पं होता रहा । भारत में अँगरेजी राज्य स्थापन के समय इंगलेंण्ड में जन-प्रतिनिधि-सत्ता 
आओ का बोलबाला हो चुका था और उचन्नीसवीं शताब्दी' के मध्य में, जब ईस्ट इंडिया 
कम्पनी से सत्ता हटा कर इंगलेण्ड की सरकार ने लू छी, यूरोप के अधिकांश देशों में 

जन-प्रतिनिधि-सत्ता की ओर क्रांतिकारी प्रयत्न हो चुके थे। बिखरे हुए देश इटली, 

'जमेनी आदि में एकीकरण जोरों पर था अतः: एक-राष्ट्रीय भावना का उदय, और 

जन जागृति का युग प्रवरतित था। भारत पर उसका परोक्ष प्रभाव पड़ रहा था और ! 

हि प्रत्यक्ष वातावरण अंगरेजों के पाशविक अत्याचारों के फल स्वरूप सन्‌ १८५७ के 
ही स्वतंत्रता युद्ध के, रूप में बन चुका था जिससे सारा भारत एकीकरण की डोर में बँध 
आह चुका था । इस युद्ध में भारतीय असफल रहे, परन्तु उन्होंने युद्ध छोड़ा नहीं और १८८५ 
में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस स्थापित हुईं । अँगरेजी सत्ता को मजबूर किया जाता रहा 
कि वह देश को जनता को अपना राजनीतिक प्रवन्ध करने दे, फल स्वरूप आथ्थिक हढाँचे 
में थोड़े थोड़े परिवर्तेन हुए । भारतीयों को कुछ हद तक शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप 
का मौका मिला । १९१९ में पहली बार कुछ शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में 
हस्ता न्तरित' विभागों के रूप में सोंपी गई, १९३५ के भारतीय शासन विधान में सभी 


जज 


प्रान्तीय शासन भारतीयों को अपने हाथ में छूने का मौका देना पड़ा । १९२०-२१, 
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भारतीथ लोकवित्त १७५ 


१९३०-३२, १९४०-४२, १९४४-४६ के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने अगरेजों को मजबूर 
किया कि वे पूर्ण सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दें। और १५ अगस्त १९४७ को 
भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया । फिर सम्पूर्ण व्यवस्था अपने ही हाथ में आगई । इस 
प्रकार राजनीतिक प्रभाव लोक वित्त के विकास में सहायक हुआ । 


आशिक पृष्ठ भूमि 
आर्थिक परिस्थिति लगभग राजनीतिक पृष्ठ भूमि के पीछे ही पीछे चछती 
हैं । बल्कि और अधिक सही कहें तो कहना चाहिये आगे ही आगे चलती है क्योंकि 
आशिक परिस्थितियाँ ही राजनीतिक तथा अन्य परिस्थितियाँ बनाती हैं । 
औद्योगिक क्रांति के पर्व जो यरोप में आथिक उत्पादन की स्थिति थी, मध्य- 


कालीन, वह भारत में लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक रही । उस समय तक 


आशथिक उत्पादन का एक ही मुख्य साधन था भूमि । भारत का व्यक्ति खेती कर 
के ही अपना पेट भरता और दुनियाँ का भी । क्वेसने के एकाकी कर की अवस्था यहाँ 
भी थी। भूमि कर' ऊगान, मालगुजारी, यही सरकार के राजस्व की मुख्य आय थीं ।. 
उद्योग धन्धे बहुत थोड़े थे, कपड़ा बुनना भी छिट फुट घरेल उद्योगों के ही रूप में 


था। अतः उनसे सरकार को कोई विशेष आय होने की सम्भावना नहीं थी, कितु 


भारत में रेल और कारखाने जब बनने लगे और भारत के बाहर आयात निर्यात बढ़ा 
भारतीय द्रव्य में एक रूपता आई और चलन बढ़ा तो राजस्व की अन्य म्दे भी खुलने 
लगीं । देश में एक आथिक चेतना का हल्का सा विकास होने लगा और अब स्वतंत्र 


भारत कल के गुल्लम देशों में सबसे अधिक उद्योग पूर्ण है । अतः आज 'भूमि' पर 


सरकारी आय का केवछर एक तिहाई के लूगभग ही निर्भर है. वाकी आयकर विक्रय 
कर, तट कर, नमक आदि कर कई नई मर्दे छोक आय के साधन बन गई हैं । 


भारतीय लोक वित्त-का विकास 

हम भारत के हिन्दू और मुसलिम कालीन लोकवित्त व्यवस्था की ओर इस 
समय नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ तक वह राजस्व की ही अवस्था में रहा परन्तु 
अगरेजी सत्ता स्थापित होने से उसके विकास के बीज आ बुवे, अत: वहीं से उसके 
इतिहास का संक्षेप में जिक्र करेंगे । 


सन्‌ १७६५ में ईस्टइंडिया कम्पनी को बंगारू और बिहार की दीवानी का 
अधिकार इलाहाबाद की संधि में मिलता । इस समय सरकारी आय की मुख्य साधन 
मालगुजारी ही थी, नमक कर, तट कर और चुंगी से भी कुछ आय हो जाती थी 
परन्तु बहुत कम । परन्तु माऊंगुजारी की वसूलयाबी- कुप्रबन्ध के कारण बहुत बरी 
अवस्था में थी। माछगुजारी के ठेकेदारों ने जनता पर अत्याचार कर के देश को 
उजाड़ दिया । १७९३ म लाडे कानंवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त किया । इस के फल 





परन्‍ाधाका0एसाममान_्लहाततात 5 
५ ० “ह] हल 





२७६ लोकवित्त 


स्वरूप आय स्थिर होने लगी । जमीदारों को मालगुजारी का दस बटा ग्यारह एक 
निश्चित समय तक सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था और बाकी वे अपने 
लिये रख सकते थे । क्‍ 

सन्‌ १८३३ से पहले बम्बई, सद्रास और बंगाल तीनों प्रेसीडेन्सी सरकारें, 
आथ्िक मामलों में एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, उनका अपना अपना बजट था, अपने 


अपने कर थे, व्यय था । उस वर्ष चार्टर पास कर के ब्रिटिश पालियामेन्ट ने तीनों की 


आशिक सत्ता एकत्र कर दी, पूर्ण केन्द्रीकरण हो गया। बंगाल का गवर्नेर गवनेर-जनरल 
था ही, सम्पूर्ण भारत सरकार का एक बजट बनने लगा। प्रान्तों को न कर लगाने का 
अधिकार रहा न बिना केन्द्र की अनुमति के व्यय करने का । 


इस केन्द्रीयकरण से चार बड़ी खराबियाँ हो गईं । पहली बात तो यह कि 


'प्रान्तीय सरकारों की छोटी छोटी बातों में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करने छगी। 
“इससे व्यवस्था में कठिनाई होने रूंगी । दूसरे प्रान्तीय सरकारें गैर जिम्मेदार होने 


रूगीं उनका काम सिर्फ यह रह गया कि वे बजट बनाकर केन्द्र को भेज दें और केन्द्र 
आय की व्यवस्था करे । व्यय में भी इसीलिये, प्रान्तीय सरकारें फिजूल खर्चे वत गईं । 
तीसरे प्रान्तों में आपस में भी जलन बढ़ गई, सबसे अधिक केन्द्र उसे देता जो अधिक 
शोरगुल करता, और चौथे कर व्यवस्था का प्रभाव जनता पर बहुत बुरा पड़ा | माल 


“गुजारी का बोझ सबसे अधिक गरीबों पर पड़ा जो दे नहीं पाते थे, नमक कर भी उन्हीं 
'पर बोझ बनता था, तटकर और चुंगी ऐसे थे जिनसे अँगरेजी माल को पूरी सहू- 
: लियत मिलती और भारतीय उद्योग विल्कुल नष्ट हो गये । अत: सरकारी बजट में 


भारी घाटा रहने ऊूगा । इस प्रकार का पूर्ण केन्द्रीकरण चल नहीं सका और १८५७ 


'के गदर में यह व्यवस्था बिल्कुल ढह पड़ी । अब फिर सरकार ने नये प्रयोग आरम्भ 


किये और गदर के बाद जब अँगरेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरी 


'सत्ता ले ली तो विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाना आरम्भ हुआ। एक एक करके 


'पाच बार में आज हम जहां हैँ वहां विकेन्द्रीकरण आकर पहुँचा हे । 


विकेन्द्रीकरण की ओर 


पहला प्रयत्न- श्री विलसन ने जो गदर के बाद वित्त सदस्य थे, केन्द्रीयकरण 
को सफल बनाने की आखिरी कोशिश की और पहली वार इस ओर सरकार का ध्यान 
आकर्षित किया कि हिंसाब रखने का ढंग सब जगह एक सा होता चाहिये, असेनिक 
तथा सैनिक व्यय और हिसाब परीक्षण केन्द्रित होने चाहियें बजट एक ही तरह बनने 
चाहियें। रुक्की-टिकट कर (स्टाम्प ड्यूटी ) बढ़ाया, आय कर नया लगा दिया तट- 
कर दूना कर दिया, और कागज के नोट चला दिये, परंतु बजठ संतुलित न हुए । 
मुख्य कारण था कि प्रांतीय सरकारें साथ नहीं दे रही थीं । आखिर ला्ड मेयो की यह 
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थोजना ब्रिटिश सरकार को मंजूर करनी पड़ी कि कुछ महकमे जो विल्कुर प्रान्तीय 
हैं और इसलिये जिनकी जानकारी केन्द्र को नहीं हो सकती, प्रान्तीय सरकारों को सोंप 
दिये जाय । उनसे जो आय हो वह भी उन्हीं के पास रहे और उसके अतिरिक्त भारत 
सरकार उनको एक निश्चित रकम मदद के रूप में दे जिसका नाम एऐसाइनमेण्ट 
(अनुदान) रकक्‍खा गया। यह बात खोल दी गई कि यदि फिर भी उन्हें और रुपये 
की आवश्यकता निकल पड़े तो अपने प्रांत में से वे स्वयं प्राप्त करें, इस प्रकार जेल, 
रजिस्टरी, पुलिस, शिक्षा, औषधि, छपाई, सड़कें और सरकारी सिविल (असैनिक) 
इमारतें आदि प्रान्तीय सरकारों को दे दिये गये | कुछ ४६८८७११० रु. प्रान्तों की 
'सहायतार्थ हर साल देने तय हुए और यह रकम सन्‌ १८७०-७१ के हिसाब के आधार 
पर प्रांतों को उनकी आवश्यकतानुसार बाँट दी जाय । 


इस प्रकार आशा थी कि प्रान्तीय सरकारें अपने आप सम्हलू जायेंगी। इससे 
भारत सरकार को १० लाख पौण्ड की खालिस बचत तो हो गई, परंतु यह मेयो 
योजना सफल नहीं रही । 


दूसरा प्रयत्त छाडे लिटन के समय में किया गया। सरजोन स्ट्रेची जो मेयों 
योजना को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे इस नतीजे पर पहुँचे कि निश्चित 
रकम की मदद ठीक नहीं बैठती । उससे बढ़ते हुए व्यय को सम्हालना कठिन होता जा 
रहा हैं । १८७७ में यह निश्चित हुआ कि, प्रान्तीय महत्व के कुछ और विभाग प्रांतों 
को दे दिये जायें और उनत्तकी आय भी प्रान्तीय सरकारों के जुम्मे कर दी जाय और 
वाको व्यय आवश्यकतानुसार केन्द्र दे। इस मदद का नाम 'ऐडजस्टिग ऐसाइनमेण्ट, 
(पूरक अनुदान) रख दिया गया । अव प्राँतों के तीन तरह के आय साधन हो गये-- 

-१- विभाग जो १८७१ में दिये गये थे, 

२- अब दिये गये विभाग,आवकारी, रुककी टिकठ, कानन तथा न्याय, सामान्य 
व्यवस्था आदि । 

३- ऐंडजस्टिग एसाइनमेण्ट ह द 

तीसरे प्रकार की आय को जो केन्द्रीय सरकार से मिलती थी इस प्रकार 
“निश्चित किया गया कि हस्तान्तरित विभागों के आय और व्यय का अध्ययन करके 
श्रम्भावित अन्तर निकाल लिया जाता था । और उसी अन्तर को पूरा करने के लिए. 
उतनी ही मदद दे दी जाती थी । इस लिटन- योजना से केन्द्र और प्रांन्त दोनों को - 
'छाभ हुआ 


. तीसरा प्रयत्न विकेन्द्रीकदरण की ओर १८८२ में छाड रिपन के समय में शुरू 
'हुआ और १९२१ तक परिवर्तित होता हुआ चलता रहा । छिटन योजना को मद्रास, 
'बर्मा और आसाम में नहीं स्वीकार किया गया । लिटन योजना में प्रांतीय सरकारों 
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का किसी प्रकार केवल काम ही चलता था, राष्ट्रनिर्माण के कार्यों के लिये सरकारों के 
हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता था । और कुछ प्रान्‍्तों की निजी स्थानीय समस्याएँ थीं 
जिनके कारण केन्द्रीय मदद काफी नहीं होती थी । अत: १८७९ में भांरत सरकार ने 
एक और योजना बनाई और इन प्रान्तों में उसे लागू कर दिया गया । छाई रिपन के 
समय में वह अन्य प्रांतों में मी लागू कर दी गई। उसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हें-- 

?- आय साधनों के तीन भाग किये गये-- 

(क) पूर्णतः केच्रीय 

(ख ) पूर्णतः प्रान्तीय 

(ग) विभाजित- आय वाले 

२ हस्तान्तरित बिभाग सब प्रान्तों को एक से दिये गये | पहले किसी को कम 
आय का किसो को अधिक आय का, अरूय अछग ढंग से दिये गये थे । इससे आपसी 
जलन जाती रही । 

३-प्रोजना केवल ५ वर्ष के लिये लागू की गई। हर पांच वर्ष बाद पुनः विचार 
किया जाय यह तय हुआ और सब प्रान्तों में एक ही साथ लागू की गई । 

४- अनुदान की प्रथा विल्कु् तोड़ दी गई, यदि किसी प्रान्त की आवश्यकता 
को केन्द्र उचित समझे तो मालगुजारी में से जो पूर्णतः केन्द्रीय थिषय था, कुछ भाग दे 
सकता था । द 

इस योजना के अन्तर्गत भूमिकर, भेंट, तट कर, नमक,अफीम, व्याज, रेल और 
लण्दन के विनिमय तथा साम्राज्य विनमय से आय, ये पूर्णतः केन्द्रीय विषय रहे। 
प्रांतीय विषय रहे--प्रान्तीय गृह कर, औषधि, डाक, पुलिस, कानून और न्याय, शिक्षा, 
छापा और दफ्तरी सामान, आदि, तथा जंगलात,रुक्‍्की टिकट, आबकारी, चुंगी, आय- 
कर, रजिस्ट्रेशन, आदि विभागों की आय आधी आधोी केन्द्र और प्रानन्‍्त में बटने छंगी। 


पहला पुर्नवचार---सन्‌ १८८७-८८ में हुआ इसके अनुसार विभाजित 
आय का तरीका छोड़ा तो नहीं गया परन्तु उसके अनुपात में अन्तर कर दिया गया। 
स्टाम्प और चुंगी की आय का तीन चौथाई केन्द्र को और एक चौथाई प्रान्त को दिया 
गया, भूमिकर का भी यही अनुपात ते हो गया। भूमिकर हालांकि केन्द्रीय ही था 
पर आधा प्रान्तों को मदद में दे दिया जाता था । इससे खजाने को ६३०१०० पौण्ड 
खालिस छराभ हुआ, प्रान्तों को भी छाभ रहा । 


दूसरा पुर्नाबचार-१८९२-९३ में हुआ और केन्द्र ने प्रान्तीय आय में से जो 


विभाजित आय का भाग थी पांचवाँ भाग और ले लिया। २०४२७०० रू. में से 


४६६३०० रू. ले लिए । प्रान्तों का सन्‍्तुलन बिगड़ गया । और फिर निशचत अनुदान 
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प्रथा को ग्रहण करना पड़ा । 


तोसरा पुनविचार-- १८९६-९७ में हुआ | बर्मा युद्ध समाप्त हो जाने से 
केन्द्र की अवस्था कुछ सुधर गई थी । प्रान्तों को आय में और अधिक भाग दे दिया 
गया, अनुदान को न्यूनतम कर दिया गया । परन्तु इस काल में देश भर में अकाल 
पड़े, १८९६, १८९७, १८९९, १९०० में भूकम्प, दुष्काल, महामारी सभी आपत्तियाँ 
आईं और भारी व्यय हुआ, केन्द्र और प्रान्‍्त सभी का, और बजद पर भारी 
जोर पड़ा। द 


चौथा विचार---कुछ कारणवश सन्‌ १९०४ में हुआ। सरकार अब पंचवर्षीय 
पुर्नावचार को तोड़कर अर्ध स्थाई समझौता चाहती थी । इसके अनुसार जो सरकार 
प्रान्‍्त का जितना व्यय सम्हालती है उसी अनुपात में विभाजित आय में वह भाग पाये । 
इस प्रकार बंगाल, यु. पी., बम्बई और मद्रास को एक चौथाई, पंजाब वर्मा को तीन 
बटा आठ, मध्य प्रान्त और आसाम को आधा । बाद में सबका भाग आधा ही कर 
दिया गया । मद्रास्न और यू. पी. को निद्चित अनुदान भी देने निश्चित हुए। परच्तु 
इश्बसे काम नहीं चला । केन्द्रीय सरकार कर लगाती थी प्रान्तीय सरकारों के हाथ में 
खुले बाजार में ऋण लेना भी नहीं था । उनकी कठिनाई हल नहीं हुई । 


पाँचवाँ समझोता--- १९१२ में हुआ । यह स्थायी कहलाया । थोड़े से आवश्यक 
विषय और प्रान्तों को देकर प्रान्तीय स्थिति बदतर कर दी गई, और अधंस्थाई को 
स्थाई कर दिया गया । 


विकेन्द्रीकरण की ओर चौथा प्र यत्न--सन्‌ १९१९ में हुआ । प्रथम महायुद्ध 
में भारतीयों ने अँगरेजों को मदद दी इस आशा पर कि हमें स्वतंत्रता मिल जायगी। 
१९१७ में बुटिश पालियामेंण्ट में घोषणा की गई कि हमारा उद्देश्य भारत को औप- 


“निवेशिक स्वराज्य की ओर धीरे धीरे लू जाना है। मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के 


आधार पर सन्‌ १९१९ का भारत सरकार विधान बनाया गया। उसके राजनीतिक 


सुधारों के आभार पर ही वेत्तिक सुधार भी आवश्यक हो गये । छा मेस्टन के सभा- 


पतित्व में एक कमेटी इसीलिए नियुक्त हुईं । उसके अनुसार आर्थिक सुधार हुए तथा 


'विकेन्द्रीकरण और आगे बढ़ा । इस सुधार के अनुसार निम्न परिवतंन हुए । केन्द्रीय 
'सरकारे के व्यय को पूरा करने लायक विभाग केन्द्र को दिए गये बाकी सब विषय 
प्रान्तों को दिए गए । विभाजित मदों में भूमिकर, स्टाम्प, चुंगी, आयकर 
और सिंचाई कर मुख्य थीं। इनमें से भूमिकरु, स्टाम्प, चुंगी और सिंचाई 


प्रान्तों को के दिए गये, आयकर केन्द्र को दिया गया। प्रान्तीय विभाग हुए भूमिकर, 


'सिचाई, आबकारी, जंगलात, न्याय शुर्क, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन आदि और केन्द्र को 
“मिले तटकर, चुंगी, नमक, आयकर, रेल और डाक तार । स्टाम्प को पहले न्यायी' 
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ओर सामान्य में बाँटकर सामान्य स्टाम्प केन्द्र को दिए गये थे परन्तु बाद में दोनों 


: ही प्रान्तों को दिए गये । यह भी तै हुआ कि प्रान्त अपनी बचत के अनुसार केन्द्र को 


अनुदान दें । अनुदान की रकम में सात वर्ष के बाद आवश्यक हेर फेर करके उसे 
स्थायी बना दिया जाय । | 
प्रान्तीय मंदों को सुरक्षित और हस्तान्तरित दो भागों में बाँद दिया गया। 
हस्तान्तरित विषय भारतीय मंत्री के हाथ में दिए गये जेसे स्थानीय स्वराज्य, औषध 
व्यवस्था, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, पब्लिक वक्‍से, कृषि, सहयोग, जंगल, चुंगी, मछली- . 
गाह, मौत जन्म लेखा, तोल नाप आदि ये सभी राष्ट्र निर्माण के विभाग हैं। यह 


आशा की जाती थी कि इस सुधार के फलस्वरूप राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए काफी 


रकमें प्रान्तीय सरकारें बचा सकेंगी । पर ऐसा नहीं हुआ । मेंहगाई, युद्ध ऋण, विधान 
सभाओं संबंधी व्यय आदि में व्यय बहुत बढ़ गया, और बजट घाटे पर घाटा दिखाने 
लगे । १९२४ में मुड़ीमेन कमेटी ने मेस्टन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन सुझाये ताकि 
प्रान्तों का बोझ कुछ हल्का हो जाय । 

केन्द्रीय बजट की हारहूत और बिगड़ गई । युद्ध के बाद सैनिक व्यय घटना 
चाहिये था वह उलटा बढ़ गया । १९२१-२२ में ७८ करोड़ हो गया जो कुछ केन्द्रीय 
कर-आय से भी अधिक था । प्रान्तीय अनुदान न मिले तो हिसाब ही नहीं बैठ पाता । 
१९२३-२४ में इंचकेप कमेटी बनी और उसने केन्द्रीय बजट में काफ़ी सुधार किया। 
सैनिक व्यय काफ़ी घटाया । नमक कर बढ़ा । अन्य कई आय साधन बदले-। और 
केन्द्र की अवस्था कुछ सुधरी । बाद में अर्थे-सदस्य सर बेसिल ब्लेकेट ने कई वित्त 
सुधार किए जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं । 

?-रेल बजट सामान्य बजट से अलग कर दिया गया । रेल बजट से निश्चित 


प्रतिशत बजट में दिया जाना तय हुआ । 


२-सरकारी ऋण चुकाने के लिए एक ऋण शोघन निधि स्थापित की गई । 


“हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के अनुसार भारतीय मुद्रा का दर १ शि.. 
६ पें. प्रति रुपया निश्चित कर दिया गया । 


४-एक प्रान्तीय ऋण निधि स्थापित की गई ताकि प्रान्त खले बाजार में ऋण 
ले सक॑ । 
इसके अतिरिक्त सर ब्लेकेट ने १९२४ में एक कर-भार-जाँच समिति भी 


नियुक्त कराई १९२३ में भारतीय तटकर कमीशन भी नियुक्त कराया जिसने सुझाव 
दिया कि भारत को आंशिक संरक्षण दिया जाय । 


 पाँचवाँ प्रयत्न--विकेन्द्री करण की ओर सन्‌ १९३५ के विधान द्वारा हुआ ४ 
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इसके अनुसार तीन सूचियाँ बनाई गईं । एक केन्द्रीय खूची, दूसरी प्रान्तीय सूची, 
तीसरी उभयनिष्ठ सूची । 

केन्द्रीय सूची के विषयों पर केबल केन्द्र कानून बना सकता है, प्रान्तीय सूची 
के विषयों पर केवल प्रान्तों को पूरा अधिकार होगा और उभयनिष्ठ सूची के विषयों 
पर दोनों कानून बना सकते हैं। मतभेद के मौके पर केन्द्र का निर्णय मान्य होगा | 
प्रान्‍्तों को अपने विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई और सरकार का विधान गण- 
तांत्रिक हो गया । ह 

मुख्य केन्द्रीय विषय निम्नांकित हें--- 

आयात निर्यात कर, आबकारी कर तम्बाकू तथा अन्य भारत में उत्पादित 


माल पर (परन्तु इनको छोड़कर (क) शराबें पीने की(ख )अफीम, चरस गाँजा, आदि 


नशीली और अन्य रसायन (ग) ऐलकोहोल से बनी दवाएँ और सौनन्‍्दयें वस्तुएँ या 
(ख) की वस्तुओं से बनी चीजें), कम्पनी कर (कारपोरेशन टेंक्स ), नमक, कृषि आय 
के अतिरिक्त आय पर कर क्ृषि भूमि कर छोड़ कर, अन्य पूँजी पर कर, कम्पनियों 
की पूंजी पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त उत्तराधिकार कर, हुंडी, चेक, रुकके मार 


लदाई के बिल, साखपत्र, बीमा पत्र, रसीद और प्रतिनिधि पत्र आदि पर टिकट कर, 


वायू और रेल से यातायात मार व सवारियों पर यात्रान्त कर, रेल किराये और 
माल भाड़े पर कर आदि । 


प्रान्तीय सूची इस प्रकार हे । 


भूमिकर, उसका रूगाना और वसूल करना, निम्न पर आबकारी (क) ऐल- 
कोहोल की शराबें पीने की (ख) अफ़ीम भारतीय चरस अन्य नशीली दवायें ओर 
गैर नशीली रसायन (ग) ओषधियाँ तथा ज्यृंगार वस्तुएँ जिनमें ऐलकोहोल पड़ा हो, 
कृषि आयकर, भूमि, मकान, चुल्हा और खिड़की कर, कृषि भूमि की वारिसी, खदानों 
के अधिकारों पर केन्द्र द्वारा विकास कर के साथ कर, व्यक्ति कर, पेशा, व्यापार 
आदि पर, जानवरों नाबों पर, विक्री और विज्ञापन, चुंगी, विलास सामग्री पर कर, 
आमोद प्रमोद, जुआ, केन्द्रीय स्टाम्प कर के अतिरिक्त स्टाम्प कर, आन्तरिक जल 
मार्गों से माल और यात्रियों के यातायात पर कर, टाल कर, अन्य शुल्क आदि । 


इनमें से कुछ कर प्रान्त उगाहते थे और वह कुछ केन्द्र, और फिर वे बाँट लिये 
जाते थे । प्रान्तों को स्वतंत्रता तो मिली थी परन्तु उनका लगभग ७० प्रतिशत व्यय 


ऐसा था जिस पर धारा सभाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, जैसे गवनंर, हाई 
कोर्ट जज, आई. सी. ऐस. आदि अफसर, हिसाब. परीक्षक आदि के व्यय ॥ अतः 
सरकारी आय का बहुत धोड़ा भाग ऐसा रह जाता था जिसे राष्ट्र निर्माण में उप- 


के 


: थोग किया जा सकता था । सन्‌ १९३७ में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल प्रान्तों में बने तो वे 
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राष्ट्र निर्माण के लिये बहुत अधिक नहीं कर सके । 


परन्तु १९३९ में युद्ध छिड़ गया और राष्ट्रीय मंत्रिमंडल जबरन भारत को 
थूद्ध में ढकेल देने के विरोध में पृथक हो गये, युद्ध का व्यय बढ़ता गया । कुल सेनिक 
व्यय युद्ध काल में १७४३.७१ करोड़ रुपये हुआ । युद्ध काल में भारतीय जनता पर 
भयंकर कमर तोड़ बोझ छादा गया । कर पर कर लगाये गये, आय कर बढ़ा-लाभ 
कर लगा और बढ़ा | तार, टेलीफोन, पोस्टकार्ड, छिफाफे, रेल किराये, अर्थात्‌ जीवन 
का कोई ऐसा व्यवहार नहीं बचा जिस पर युद्ध कर का बोझ न पड़ा हो । जव करों से 
भी काम न चला, ऋण भी खूब ले लिया और फिर भी आवश्यकता पूर्ण न हुई तो मुद्रा 
स्फीति का सहारा लिया बया, फलस्वरूप वस्तुओं के दाम चौगुने बढ़ गये, मेंहमाई 
द्योतक अंक जो १९३९-४० में ११२.९ थे वे १९४७ ४८ में ३५९.९ हो गये, और 
सामान्यतः: सभी जानते हूँ कि य॑ अंक वास्तविक मंहगाई से बहुत कम प्रकट 
करते हें । 


स्वतंत्र विधान की धित्त व्यवस्था 


जब १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ तो विधान में परिवतेन हुआ, अब अंगरेज 
हट गय हें, और हर बात अपने ही हाथ में हैं। नये विधान का स्वरूप बहुत कुछ 
१९३५ के बिधान के अनुरूप ही है । कार्यो का वही तिहरा विभाजन हुआ है । 

१- संधीय सूची 

२- राज्य (प्रान्त) सूची 

३- उभय सूची 

जो विषय देश भर से सम्बन्ध रखते हें वे संधीय सूची में हें और जो क्षेत्रीय 
भहत्व के हैं वे राज्य सूची में रदखे गये हैं । जिनका दोनों प्रकार का महत्व है वे 
उभय सूची में रखदिये गये हें । यह भी निश्चय हुआ कि विधान छागू होने के २ वर्ष 


के अन्दर तथा उसके बाद हर ५ वर्ष बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग नियुक्त करेंगे 
जो निम्न बातों पर विचार करेगा-- 


२- केन्द्र और राज्यों में कर आदि की आय किस अनुपात में विभाजित 
की जाय । 
२- राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान किन सिद्धान्तों के आधार पर दिये 


जाने चाहियें । 


. ३- केन्द्र और राज्यों के आपसी समझौतों में विधान घारा २७८ और ३०६ 
करे अनसार क्या परिवतेन होने आवश्यक हें । 
४- अन्य आवश्यक काये । 
इस संविधान के अंतर्गत प्रान्तों को वही अधे-स्वतंत्रता है| संघराज्य की दृष्टि : 








रू 
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से प्रान्तों का नाम राज्य रख दिया गया हे । बसे वित्त व्यवस्था के हिसाब से प्रांतों 
की अवस्था पहले से अच्छी ही है । उनको केन्द्र की अनुमति से ऋण लेने का अधि- 
कार दिया गया है । राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिये केन्द्र उन्हें अनुदान भी देता रहेगा। 
हर पाँचवें वष उनके केन्द्र के साथ सम्बन्धों पर पुनः विचार होता रहेगा, कर वसूली 
के कर्म चारियों - पर दृहरी फिजूल खर्ची बन्द हो गई। केन्द्र और प्रांतीय विषयों में 
घिल मिल नहीं रही । तट कर एक दम केन्द्रीय हो गया और जूट निर्यात कर के केन्द्री- 
करण से जिन प्रांन्तों की आय में हानि हुई उनको केन्द्र से उतना अनुदान में देना 
निश्चित हो गया। श्री मेहता और अग्रवाल की राय यह है कि प्रांतों की वित्त अवस्था 
और बिगड़ेगी + परन्तु हम ऐसा नहीं समझते । उनके आय के साधन काफ़ी लचीले 
हैं । उत्पादन प्रोत्साहन के अनेक साधन उनके पास खुले हुए हैं जिनसे वे उत्पादन 
बढ़ाकर अपनी आय बृद्धि काफ़ी कर सकते हैं । 


एक बात इन वित्त शास्त्रियों ने इंगित की है कि स्वतंत्र विधान में स्थानीय 
पालिकाओं को कोई सीधा अस्तित्व नहीं दिया गया । वे राज्यों की दया पर हैं ५८ 
परन्तु यह प्रश्न बहुत मौलिक है । क्‍या विकेन्द्री करण उस सीमा तक ले जाना 
लाभ कर है ? इस पर हम आगे विचार करंगे । थोड़े में यहाँ हम यह इशारा कर 
सकते हें कि विकेन्द्री करण स्वयं कोई लाभकर उद्देश्य नहीं है । स्थानीय विशेषताओं 
का उपयोग छूट न जाय अथवा दुरुपयोग न हो जाय, अज्ञान के कारण | इसीलिये 
विकेन्द्री करण का महत्व हैं और सिर्फ उसी सीमा तक जहाँ सर्वेदेशीय व्यवस्था में 
छिटफूटता न फेल । 


नीमियर निर्णय 


जब १९३५ में अँगरेज सरकार ने नया भारतीय विधान पास किया तो सर 
ओटो नीमियर को यह जांच करने के लिये नियक्त किया गया कि प्रान्त और केन्द्र में 
क्या वित्त व्यवस्था सम्बन्ध रहे । उन्होंने अपने सुझाव अप्रैल १९३६ में पेश कर 
दिये । द 

उन्होंने कहा कि केन्द्र का व्यय कम नहीं हो सकता, अन्यथा सुरक्षा खतरे 
में पड़जायगी, परन्तु प्रान्तों का व्यय राष्ट्र निर्माण कार्य की दृष्टि [से बढ़ाया जा 
सकता हैं । प्रान्तों को सहायता देने के उन्हों ने तीन तरीके ग्रिनाये--- 

१- केन्द्र प्रान्तों पर चढ़े अपने ऋण को रद करदे 

२- जूट निर्यात के प्रान्तों को जो जूट निर्यात कर का ५०% मिलता था 
६२॥ प्रतिशत कर दिया जाय । 

३- नकद अन॒दान दिये जाँय । 





+ पब्लिक फाइनेंस- पृष्ट---२ ०७ द हे < बही 
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इन सुझावों का प्रभाव प्रान्तों के काफी हक में हुआ। ऋण रद होने से बंगाल 
को ३३ लाख, बिहार को २२ लाख, आसाम को १५।॥ छाख, सीमा प्रान्त को 
१२ लाख, उड़ीसा को ९.५ छाख, मध्य प्रान्व को १५ लाख की बचत हो गई ॥ 
जूट आय में वृद्धांश से बंगाल को ४२ लाख बिहार को २. ५ लाख, आसाम को 
२.२५ लाख, और उड़ीसा को २५ हजार रु० का लाभ प्रतिवर्ष हो गया । प्रान्तों को 
एक प्रारम्भिक अनुदान अपनी स्थिति सम्हालने के लिये और सिन्ध, उड़ीसा, आसाम, 
सीमाप्रान्त और यकत प्रान्त को वाषिक अनुदान भी देने का सुझाव दिया । 

आयकर के सम्बन्ध में श्री नीमियर ने कहा कि उसका ५० प्रतिशत प्रान्तों 
को दे दिया जाय । परन्तु यह तय हुआ कि केन्द्र के बजट में जो १३ करोड़ की कमी 
है उसे पूरा करने के लिये फिलहाल केन्द्र प्रान्तों का भाग पूरा या आंशिक रोक सकता 
है ताकि आयकर का केन्द्र का हिस्सा -- प्रान्तीय अंश + रेल द्वारा भेंट,मिलकर घाटा पूरा 
हो जाय । सर ओटो नीमियर की सभी बातें छोटे मोटे हेर फेर कर के मान ली गईं । 

नीमियर निर्णय में पहला संशोधन--- १९४०-४१ में हुआ। 

युद्ध आरम्भ हो जाने से स्थिति बदल गई थी । और सर नीमियर के निर्णय 
में सुधार आवश्यक हो गया मुक्य सुधार इस प्रकार हुए-- 

१- रेल विभाग की भेंठ का प्रान्तों की सहायता के सम्बन्ध में बिल्कुल संबंध 
न जोड़ा जाय। 

२- आय कर के प्रान्तीय हिस्से में से केन्द्र ४.५ करोड़ रुपये प्रतिकर्षे 
रखेगा, औसतन यही पिछले दो वर्षों में केन्द्र रखता आया है । 

३- यह बात १९४१-४२ तक लागू रहेगी | फ़िर केन्द्र द्वारा रकखा हुआ यह 
भाग प्रतिवर्ष एक बटा छः कम कर दिया जाता रहेगा , 

नीमियर निर्णय में दूसरा सुधार १७ मार्च १९४८ को हुआ । 

स्वतंत्रता के बाद देश के दो टुकड़े हो गये । भारत से सीमाप्रांत' सिन्ध आधा 
पंजाब,आधा बंगारू अलग हो गये । फलतः भारत सरकार ने उसमें फिर सुधार किया। 
यह सुधार आज्ञा पत्र निकाला तो १७ मार्च १९४८ को परंतु लागू किया गया स्वतं- 
त्रता दिवस से, अर्थात १५ अगस्त १९४७ से । इसके अनुसार--- 

१- आय कर के प्रान्तों में विभाजन का आधार बदला गया 

२- निर्यात आय का प्रांतीय भाग ६२॥% के स्थान में २०% कर दिया मया 

३- आसाम ओर उड़ीसा ही को केवल अनुदान दो वर्ष के लिये देना तथ 

हुआ, द द द 

४- शखीफ कमिशनरी प्रांतों को आय कर का १ प्रतिशत देना निश्चित हुआ, 

देशमख निएय 


मीमियर निर्णय में तृतीय संशोधन २ वर्ष वाद पूर्व निरचयानुसार संविधान 
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सभा के नि३चय के लिये भारतीय वित्त मंत्री श्री चिंतामणि देशमुख को प्रान्तीय- 
केन्द्र वित्त व्यवस्था में आवश्यक हेर फेर सुझाने के लिये जनवरी १९५० में नियुक्त 
किया गया। श्री देशमख का निर्णय २ वर्ष लाग रहेगा यह तय कर दिया गया, इस 
निर्णय की मुख्य बातें निम्न हें--- 


आयकर में बम्बई, मध्य प्रदेश, आसाम और उड़ीसा के भाग वही रहे । 
पद्चिम बंगाल और पंजाब के भाग बढ़ाये गये । मद्रास, उत्तर प्रदेश और 
बिहार के घटाये गये । इस प्रकार बम्बई, मध्यप्रान्त, आसाम और उड़ीसा को अपना 
पुराना भाग क्रमशः २१, ६, ३, ३ प्रतिशत मिला । पश्चिम बंगाल को १३५, पंजाब 
को ५५ अर्थात्‌ क्रमशः १९५ और “५ प्रतिशत बढ़ गया । मद्रास को १७८५ (- ०५) 
उत्तर प्रदेश को १८ (- १००) बिहार को १२५ (-०५) भाग मिले । 

जूट आय का बठवारा निम्न प्रकार हुआ । पश्चिम बंगाल को १०५ लाख, 
आसाम ४० लाख, बिहार ३५ रूख, और उड़ीसा ५ लाख । 


पुराने देशी राज्यों में, जिनके संघों को अब थ श्रेणी के राज्य कहते हें, नई 
वित्त व्यवस्था लागू की गई । आयकर पटियाल्‍हा और पूर्व पंजाब संघ, तथा ट्रावंकोर 
कोचीन में पूरी भारतीय दर से लागू कर दिया गया। परंतु मध्य-भारत, राजस्थान 
में सौराष्ट्र की दर से, और बाकी हेदराबाद, मेसूर और सौराष्ट्र में वहाँ की वर्तमान 
दरों से लागू हुआ । इन में बटवारे के संबंध में यह्‌ निश्चय हुआ कि जिनकी आय में 
'घाटा है उनको उतना अनुदान मिलेगा और जिनका आयकर का भाग, जो कि प्रांत 
विशेष से प्राप्त आयकर का आधा ते हुआ,अधिक है उनको वह मिलेगा । इस प्रकार हंदरा- 
बाद ७६ लाख,मैसूर ३२५ लाख,द्रावंकोर-कोचीन को २८० लाखं सौराष्ट्र को २५० लाख 
- घाटा पूर्तिके लिए देने निश्चय हुए और पैप्सू को २४ लाख, मध्य भारत को ३५ लाख, 
राजस्थान को २२ लाख आयकर का भाग मिला । केन्द्र को इस प्रकार कुल १० करोड़ 
१२ लाख रुपये देना पड़ा । 


आपसी खींच-तान में जैसे असन्तोष होना स्वाभाविक था वैसा इस देशमुख 
निर्णय के संबंध में हुआ । प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपना अधिकार अधिक समझती है । 
कोई भी संतुष्ट नहीं है । परंतु इसमें श्री देशमुख क्या करें ? उन्होंने कोई सिद्धान्त 
'छेकर निर्णय नहीं किया । एक स्थिति को सुलझाना था वह किसी तरह भी सुलझा 
दी । तीमियर ने तो जन संख्या आदि का ख्याल रक्‍्खा था । परंतु जेसे हम इस भार- 
तीय वित्त व्यवस्था के इतिहास को देखते आये हैं, इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकौर 
की व्यवस्था कभी सफल और प्रभावशाली नहीं सिद्ध हुई। प्रान्त असन्तुष्ट ही रहे । 
'कारण के लिए गहराई में जाना आवश्यक हैं । और नतीजा यह निकलता हेंकि 
असल कारण सहयोग भावना की बिल्कुल कमी हैँ। विकेन्द्रीकरण इस भावना में और 
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कभी करता है । केन्द्रीय और प्रान्तीय सभी वित्त व्यवस्था एक सूत्री होने से ही स्थिति 
सुधर सकती हे । हाल ही में हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चीन 
यात्रा के बाद वहाँ की एक सूत्री वित्त व्यवस्था की काफी प्रशंसा की है । 


बतेमान भारतोय लोकवित्त 


स्वतंत्रता के बाद की छोकवित्त व्यवस्था अभी बहुत कुछ अंगरेजी काल की 
ही भाँति चलो आ रही है । हम यहाँ उसकी कुछ मुख्य बातों पर ही प्रकाश डालगे। 
केन्द्रीय आय और व्यय की मुख्य मर्दे निम्न प्रकार हें-- 


. आय साधन द : व्यय की भर्दे 
आयकर द रक्षा व्यय 
कम्पनी कर (कारपोरेशन टेक्स ) . वसूली व्यय 
लाभकर (अतिरिक्त तथा व्यापार ) ... सामान्य ब्यवस्था 
पूंजी लाभ कर हिसाब परीक्षण 
उत्तराधिकार कर या मृत्यु कर न्याय और जेल 

* तट कर पुलिस 

केन्द्रीय आबकारी कर द धामिक 
नमक कर द राजनीतिक 
केन्द्रीय सरकार के व्यापारी कार्य राष्ट्रपति 
रेल, डाकतार, मुद्राटकसाल विज्ञान विभाग 
अफोम कर हि क्‍ शिक्षा, औषधि, स्वास्थ्य 
अन्य ्््ः . अन्य 
आय कर 


अध्याय १२ में हम आय कर के सिद्धान्तों का विचार कर चुके हैं। भारत में 
आय कर पहले पहल १८६० ई० में गदर में खजाना खाली हो जाने के कारण 
लगाया गया था और केवल ५ वर्ष के लिये अस्थायी तौर पर लगाया गया था। 
२००) वाषिक तक की आय पर कर नहीं रूगाया गया । २००) से ५००) तक केवल 


२ प्रतिशत और उसके ऊपर ४ प्रतिशत आयकर था । ५ वर्ष के बाद उस समय तो 


यह कर बन्द कर दिया गया परन्तु १८६९ में फिर छगा दिया गया और १८८६ से 
तो भारतीय बजठ का यह स्थायी भाग हो गया । आय .कर की दर और कर-वंचित 
सीमा में जब तब अन्तर किया जाता रहा है । आयकर -सिद्धान्त के प्रकरण में हम 
वर्तमान दरों का कुछ दिग्दशन करा चुके हैं। भारतीय छोक आय का एक काफी 
बड़ा भाग आयकर से पूरा होता है। आयकर दाताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही: 
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हैं और आय भी बढ़ी है । कारण, रुपये का दाम गिरना, और कुछ उद्योगीकरण 
का बढ़ना दोनों हें । १९५४-५५ के बजट में १२६.६५ करोड़ रुपये की आय इस 
मद से होने का अनुमान है । यदि इसमें कारपोरेशन कर और जोड़ दिया जाय जो 
इस वर्ष लगभग ३८.३५ करोड़ रुपये होने का अनमान है तो दोनों आयें मिलकर 
कुल कर आय की ३६.७ प्रतिशत हो जायेंगी जो तिहाई से भी अधिक 


कारपोरेशन कर 

यह एक विद्येष सुविधा के बदले में कर है, आय के बदले में नहीं हैं । सीमित 
उत्तरदायित्व की कम्पनियों को सरकार एक विशेष सुक्धि देती है इसी आधार पर 
यह कर लिया जाता हैं । कम्पनियों के कुल शुद्ध लाभ पर यह कर लिया जाता हैँ । 
इस कर से काफी अच्छी आय होती हैं । 


लाभ कर (अतिरिक्त और व्यापार ) 

भारत में अतिरिक्त लामकर तो युद्धकाल में लिया गया था | अतिरिक्त लाभ 
व्यापारी की चतरता या विशेष पंजी के कारण नहीं बल्कि यौद्धिक परिस्थिति के 
कारण छप्पर फाड़ कर प्राप्त हुआ लाभ माना जाता है । इसलिये उसका बहुत बड़ा 
भाग सरकार ले लेने में बुरा नहीं समझती । अतिरिक्त लछाभ किसे कहें इसका निश्चय 
करने के लिये सरकार या तो किसी एक या अधिक सालों को नाप-वर्ष (स्टेण्डडें- 
ईयर) करार दे देती है अथवा लाभ की एक नाप रकम ते कर देती है । नाप-वषं में 
हुए लाभ से ऊपर या नाप-रकम से ऊपर का लाभ अतिरिक्त राभ मान लिया जाता 
है । भारत में अतिरिक्त लाभ कर पहले १९१९ में युद्ध के अन्त में लगा और १९२० 
में ही छोड़ दिया गया । उस समय अतिरिक्त छाभ का आधा कर में ले लिया जाता 
था। गत द्वितीय महायुद्ध में १९४० में यह फिर छूगाया गया। १९३५-३६. 
१९३६-३७, १९३७-३८ नाप के वर्ष मान लिये गये । इन सालों मे से किसी को भी' 
व्यापारी अपने लिये चुन सकता था । ३००००) भी नाप रकम ते कर दी गई । 
इससे कम लाभ पर यह कर नहीं था । कर की दर वही आधी रक्‍खी गईं। सन्‌ 
१९४१-४२ में यह दर बढ़ाकर ६६.६ प्रतिशत कर दी गई । और बाकी ३३.३ प्रति- 
शत पर आयकर सुपर टेक्स देना पड़ता था । इस प्रकार कर दाता पर केवछकू २० 
प्रतिशत बाकी रह जाता था । स्वतंत्रता के प्रथम वित्त मंत्री श्री लियाकत अली खाँ 
ने इसे हटा दिया । और उसकी जगह व्यापारी छाभ कर रगा दिया। पर इससे 
आय बहुत भारी हुई थी १९४६-४७ में ७२ करोड़ की आय हुई थी । 


पूंजी लाभ कर, उत्तराधिकार या मृत्यु कर 
पूंजी लाभ वह हे जिसमें पूंजी सम्पत्ति के ऋय-विक्रय से बहुत ही बड़ी रकमें जब तब 





* पब्लिक फाइनेंस--आर. एंन. भागेव पृष्ठ २४५ 
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अचानक प्राप्त हो जाती हैं । उस पर यह कर लंगाया जाता है। देय शक्ति के 
हिसाब से यह कर बिल्कुल उचित है । भारत में १५ हजार से ५० हजार तक १ आने 
से लेकर १० लाख के ऊपर पाँच आने प्रति रुपया तक इस मद में कर रूगता है । 
उत्तराधिकार अथवा मृत्यु कर मुगलों के समय में था । बड़े ओहदेदारों या. 
सूबेदार आदि का सारा धन मृत्यु के बाद सरकारी खजाने में चला जाता था। कहते 
हैं आसफर्खाँ से १६४१ में १९ करोड़ का धन खजाने को मिला था | परन्तु अंगरेजों 
के आने पर मृत्यू कर उठा दिया गया । स्वतंत्रता से कुछ पीछे श्री लियाकतअलीखाँ 
ओर उसके बाद श्री सन्मुखम चेट्टी ने. विधान सभा में यह कानून पेश किया पर 
किसी न किसी कारण से टलूता रहा। हाल ही में संसद द्वारा यह कानन पास 
हो गया है । 


तटकर 


कर सिद्धान्त प्रकरण में हम तटकर पर विचार- कर आये हैँ। प्रथम महा- 
युद्ध के समय तक तो अँगरेजों के सम्पूर्ण लाभ के हिंसाव से यहाँ लटकर लगता था । 
भारत सरकार ब्रिटिश सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर स्वतंत्र व्यापार का पोषण 
करती थी । उसीसे अँगरेजी व्यापारियों को छाभ था। भारत से कच्चा माल जाता 
था उसपर निर्यात कर से बचतें थे । वहाँ से उनका पक्‍का माल आता था उसपर 
आयात कर नहीं रूगता था । परन्तु बाद में सरकार को बंजट में धन की आवश्यकता 
हुई तो राजस्व बढ़ाने के लिये कर लूगाया, भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिये नहीं । 
भारतीय तटकर आयोग की शिफारिश' के अनुसार एक पक्षीय संरक्षण देना मंजर' 
हुआ । १९३२ से ओटावा समझौते के कारण ब्रिटिश माल पर कम तटकर लगाया 
गया । गत द्वितीय महायुद्ध में ये कर औरं॑ बढ़ाये गये और नये लगाये गये । नई, 
बनावटी रेशम (तार और धागा), पैट्रोंल, नमक, सिगार, सिगरेट, सुपारी, बना 
तमाखू, मिट्टी का तेल पर तटकर लगा,या बढ़ा । पर युद्ध के बाद घटा दिया गया । 
स्वतंत्रता के बाद तटकर पर फिर विंचार हुआ और कई घंस्तुओं पर कर रंगे और 
बढ़े । भारत के कई उद्योगों को संरक्षण दिया गया है। भारत सरकार देश के हित 
में तटकर को लारही है ।। इस वर्ष के बजट में तटठकर आय से १७५ करोड़ की" 
आय का अनुमान है जो कुल कर आय का ४६.८ प्रतिशंत होगा | द 


केन्रीय आबकारी कर--- 


प्रान्तीय आवकारी कर तो माल के विक्रय के समय लगता हूँ परन्तु केन्द्रीय 
कर माल के उत्पादन के समय लगता हूँ । अर्थात्‌ यह एक उत्पादन कर हैं । आव-- 


कारी भारत में बहुत पुराना कर है| अंगरेज पहले भारत में केवल शराब गाँजा _ 





# भागव--वही--- पृष्ट ३०० 
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भारतीय लोकवित्त श्ट९्‌ 


आदि नशीली चीजों पर यह कर लेते थे । १९१९ तक केवल केन्द्रीय सरकार के ही 

हाथ में यह कर था । बाद यें प्रान्तीय सरकारों को कुछ वस्तुओं के विक्रय पर आब 

कारी कर लगाने की अनुमति दे दी गई। आजकल केन्द्रीय सरकार चीनी, दियासलाई 

मिट्टी का तेल, बनस्पति घी, चाय, काफी, पेट्रोल, टायर, ट्यूब और तमाखू पर आब- 

कारी कर रूगती हे । आबकारी से बड़ी भारी आय होती है । १९५४-५५ में कुछः 
वस्तुओं पर आवकारी आय निम्नाकित होने का अनुमान है । 63787 


पेटोल . २१५ लाख रुपये 

मिट्टी का तेल ... 

चीनी ह १२०० गम | का | 
दियासकछाई क्‍ ९०० ,,  » (राज्यों का भाग मिला कर), 
तमाखू | इंपु०० » #. छ् ््ि 
बनस्पति घी द . रछप्‌ , » 

चाय काफ़ी. छेर५ . 

सूती कपड़ा २६५० ,, ,, 


भारत मे उत्पादन घर कर रूगाना अभी उत्पादन को हतोत्साह करना हूं ॥ 
देनिक आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन पर कर का बोझ जनसाधारण पर सब से 
बोझिल होता हूं । जो हानिकर वस्तुएँ हें उनके उत्पादन पर बहुत भारी कर होना 
चाहिये था जैसे बनस्प्रति घी पर | इस पर कर भारी नहीं छूगने का फल यह हुआ 
हैँ कि भारत में से आज असछी घी लगभग गायब ही हो गया । अर्थशास्त्र का यह 
सिद्धांत्त पूरा चरितार्थ हो गया कि बुरा सिक्का भले सिक्के को भगा देता है| ये कर 


राण्ट्र निर्माण की दृष्टि से छग्ाने चाहियें,समाज की समृद्धि के लिये ही इनका उप 


योग होना चाहिये । 
न्‍नमक कर 


नमक कर प्राचीन कार से ही चला आता है ॥ मुसलिम काल में भी यह करे 
था । भारत के विभिन्न भागों में इसकी दरें भिन्न थीं परन्तु १८८२ में सारे भारत 
में एक दर हो गई और $९०७ में वर्मा में भी वही दर लगा दी गई । इस शताब्दी 
के प्रारम्भ में यह कर २॥।) प्रतिमन था । फिर १९०३ में २) मन और २ वर्ष बाद 
१॥|)) मन तक घटा दिया गया । प्रथम महायुद्ध के समय १) मन था पर फिर १ ।) मन 
किया गया । युद्ध के बाद २।।] मन किया गया, फिर घारा सभा के जोर देनें पर 
जटा दिया गया, १९३१ तक वेसा ही चलता रहा । 
.. महात्मा गान्धी ने अपनी प्रसिद्ध डन्डी यात्रा द्वारा इस नमक कर का घोरों 
विरोध किया और देश भर में नमक सत्याग्रह ही कर दिया.। स्वतंत्रता के बाद प्रथम 














१९७ लोकवित्त 


वित्त मन्त्री श्री लियाकत अली खाँ ने इसे उठा दिया था। इससे सरकार को १० 
करोड़ रुपये तक आय हो जाती थी । पर भारत में नमक की खपत बहुत कम हैं, 
केवल वर्ष में ६ सेर प्रति व्यक्ति । द 

नमक कर उठ गया परंतु मेंहगाई के कारण भाव बढ़ जाने से जौर पहाड़ी 
नमक पाकिस्तान में चले जाने से, नमक खरीदना जनसाधारण के लिये उतना ही 
कठिन हो गया जितना अंगरेजों के समय में था । 





अफीम कर -- 


द भारत में अफ़रीम सरकार के एकाधिकार की वस्तु हैं। चीन के लोगों को अंग-- 
रेजों ने बहुत अफ़ीम खिलाई और खूब लूटा, इसलिए यहाँ अफ़ीम उन्होंने अपने हाथ 
सें कर रक्‍खी थी । अब चीन अफ्रीम नहीं खाता । अब सिर्फ दवाओं के लिए द्वी यह 
यूरोप आदि भेजी जाती है। परंतु सरकार ने इस पर एकाधिकार करके देश को भारी 
हानि पहुँचाई है । अब अफ़ीम के डोड़े कड़े में पड़े फिरते हें पर मनुष्य उनको हाथ 
लगाये या काम में ले तो सजा का भागी होता है । इसको भारत में तो औषधि के 
लिये खुली रखना चाहिये । बजट को अब इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता । 
इसकी रखवाली, ठेका आदि में भारी व्यय होता है । १९५२ - ५३ में १३००० मन 

हे अफीम पैदा हुई परंतु भारत में केवल चौथाई भाग ही उपयोग में आया ॥ नीमच 
हक कौर गाजीपुर अफीम के सरकारी कारखाने हैं । ७७००० एकड़ में अफीम बोई जाती 

हा हैं। १९११ में हालण्ड में हेग परिषद में तय .हुआ कि भारत अफीम केवल ओषधि 
के लिये ही भेजे । 


भारत सरकार के व्यापारी कार्ये- 


रले--रेल भारत में १८५३ से गारंटी आधार पर बन रही हैं | इंगलेण्ड की ._ 

कम्पनियों ने इस शर्ते पर रुपया लगाया कि इस काम में घाटा हो तो भी भारत सर-- 
क्रार उन्हें एक निश्चित मुनाफा तो देगी ही । १८५९ तक आठ कम्पनियों ने ५००० 
मील रेल पटरी बनाने का ठेका ले लिया पर १८६९ तक १६६५ लाख का घाटा 
दिखा दिया । इससे सरकार ऊब गई और अपने स्वयं रेल बनाना तै किया परंतु १० 

" बष में ही उसे यह काम छोड़ना पड़ा और फिर कम्पनियों को ही ठेका दिया। 

था मीटर गेज रेले सरकार ने ही बनानी शुरू की थी । करीब १९०० तक बहुत सी मुख्य 

५ रेलें बन चुकी थीं । 





हज, भारत की रेलों में करीब ९०० करोड़ रुपया लगा हुआ है और सरकार का 
। सबसे बड़ा व्यापारी कारबार हे । १९५१-५२ में .रेलों में ९:२५ लाख मजदूर 
काम:करते थे जिनकी साहाना मजदूरी हुई थी १२२९ ८५ करोड़ रुपये । १९२४ से 
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भारतोथ लोकवित्त द $९१ 


रेलवे वित्त सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, ऐक्वर्थ कमेटी की यही राय थी ॥ 

यह तय हुआ कि रेल बजट सामान्य बजट में एक रकम दिया करेगा । इस व्यवस्था में 

कई बार परिवतेन हुए । रेलों में बहुत बार भारी घाटे हुए परंतु १९३८-३९ से रेल 

अब तक बजट में कुछ देती रही हे । देश विभाजन के पूर्व १९४५-४६ में रेलों ने 

१२ करोड़ रुपया दिया । परन्तु अनेक बार रेल भाड़े में भयंकर वद्धि होने पर भी इस 
वर्ष रेल केवल ७.३७ करोड़ रुपये ही बजट को देगी । 


रेल .राष्ट्र का सबसे बड़ा कारबार है । उसके किराये भी दूने से अधिक कर 
दिये गये है फिर भी यह ब्रा हाल हैं । इसमें सिवाय प्रबंध की खरावी के और कोई 
कारण नहीं हो सकता । राष्ट्र निर्माण के कार्यों में रही वित्त व्यवस्था का बहुत 
निकृष्ट प्रभाव होता है ।. 


डाक तार--- रेल के बाद यही महकमा सबसे महत्वपूर्ण हें, १९१२ तक डाक 
और तार विभाग अलग थे । पर तब ये एक कर दिये गये । १९२५ में इनको व्या-- 
पारी ज्ग से पुन: संगठित किया गया । परंतु इसका वित्त सामान्य बजट से अरूग नहीं 
किया गया, और न इस विभाग के सिर पर सामान्य बजट में कुछ देने का भार 
लादा गया, इस विभाग से पूँजी का व्याज लिया जाता है और इसके लाभ जमा पर 
व्याज दिया जाता है । यह विभाग सभी के काम की चीज हैं । और सच्ची सेवा 
करता है । 


१९४० में डाक तार, टेलीफोन के दर बढ़ाये गये और सामान्य बजट में 
इसकी बचत ली जाने लगी | पिछले साल इस विभाग से २.०२ राख रु. मिले | परंतु 
इस वर्ष (१९५४-५५) केवल १.५० लाख हो मिलने का अनमान है । 


समुद्र और टकसाल--- भारत में अंगरेजों से पहले हजारों राज्य अपने सिक्‍के 
चलाते थे। अंग्रेजों ने लझगभग सव को हटा कर रुपया चलाया परंतु फिर भी ग्वालि- 
यर हंँदराबाद, जयपुर उदयपुर आदि देशी राज्य अपने सिक्के भी भारतीय सिक्‍केः 
के साथ चलाते रहे । अब नये विधान के अनुसार सम्पूर्ण भारत में केवल भारत सर- 
कार का सिक्‍का ही चल सकेगा । केवल हेदराबाद का बाकी है वह १ अप्रैल १९५३ के 
बाद २ वर्ष के अन्दर रद कर दिया जायगा । 


विक्टोरिया के समय तक भारत में सिक्का बहुत कुछ सच्चा था अर्थात्‌ उसे 
तोड़ कर बेचो तो रुपया रुपये में ही बिक सकता था परंतु अब केवछ कागजी सिक्‍के 
चलते हैं । यह बात सभ्यता की वृद्धि के अनुसार आवश्यक भी है । परतु अँगरेजों ने 
इसका भारी दुरुपयोग किया और अक्षम सरकारें अब भी दुरुपयोग कर - सकती हैं । 
इस वर्ष सरकार को इस मद से करीब १८ करोड़ का लाभ होने का अनभान है । 








१९२ -लोकवित्त 


केन्द्रीय व्यय 


भारत सरकार की आय की मख्य मदों पर हमने संक्षेप में दष्टि डाली अब 
हम उसके व्यय पर थोड़ा सा विचार और करेंगे । 


प्रतिरक्षा व्यय---अँगरेजी काल में भारत का रक्षा व्यय हमारी रक्षा केलिये 
व्यय नहीं था बल्कि अँगरेजी साम्राज्य के लिये था । इंगलंण्ड की रक्षा भारत का घन 
और जन करता था और उसके अन्य उपनिवेशों की रक्षा और दूसरे देशों को गुलाम 
बनाने में भी भारत की फ़रौंजें मदद करती थीं ।अतः व्यय बहुत भारी था ही । अँगरेज 
अफसर भारतीयों से बहुत अधिक वेतन पाते थे। पिछले सन्‌ १९३६-३८ में भारत का 
रक्षाव्यय ४७.१२ करोड़ रुपये था, जो तत्कालीन कुल ब्यय का ५४.५ प्रतिशत था 
पर गतमहायुद्ध में यह एक दम बढ़ गया और १९४४-४५ में यह व्यय ३९६ करोड़ हो गया 
जो उस समय के कुल व्यय का लगभग ८० प्रतिशत था, फिर कुछ घटा और इस वर्ष 
१९५४-५५ मे २०५. ६२ करोड़ व्यय होने को घारणा हैँ । कुछ व्यय का 
फ़िर भी यह ४५.६ प्रतिशत बैठ जायगा । 
... परन्तु व्यय स्वतंत्रता के बाद घटना चाहिए था। अंगरेज जो बरबादी और 
लूट के कारण व्यय अधिक करते थे उसके बंद होने का प्रभाव पड़ता चाहिए था। 
फिर भी व्यय कोई विशेष घटा नहीं । इसके निम्न कारण बतलाये जाते हैं -- 


१-...मेंहगाई बढ़ने के कारण वेतन और मार खरीद में अधिक व्यय । 
२--स्वतंत्र होने के कारण एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह हर बात में स्वयं पूरी 

तरह तैयार रहना आवश्यक हूँ । शिक्षा आदि का प्रबंध यहीं होना आवश्यक है । 
३--काइ्मीर में व्यय काफी हुआ । 


.... किन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि गहरी छान बीन करके अत्यत्त आवश्यक 
ही व्यय करने से भारी बचत हो सकती हूँ । कुछ लोगों का यह कहना हैँ कि अभी 
संसार की तनातनी बढ़ रही हैँ अतः सेनिक व्यय बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं । यह बात भी कम 
से कम आज की स्थिति में अब नहीं रही । पं. नेहरू चीन की यात्रा करके लोटे हें । 
(नवम्घर १९५४), और उनका यह मत पक्का है कि चीन युद्ध नहीं चाहता। रूस 
भी यूद्ध नहीं चाहता है । इन दोनों राष्ट्रों के हित में, स्वार्थ में यह है कि ये युद्ध में न 
पड़ें । तो फिर संसारमें युद्ध नहीं हो सकता। छोटी मोटी स्थानीय लड़ाई हो सकती हैं। 
आज के दिन वह भी कहीं नहीं हैं। अतः सैनिक व्यय काफी घटाया जा सकता है । 


क्योंकि हमारा देश तो न किसी पर हमलछा करना चाहता है न हमसे किसी की' 


दुश्मनी हें । 
जनता के सिर पर से यह अनावश्यक भारी बोझ जितनी जल्दी उत्तर जाय 


उतनी ही जल्द यें साधन, ठाली बैठे युवक और सामान, उपयोगी उत्पादन में लग- 
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कर देश को समृद्धि की ओर ले जा सकेंगे । 
वसुत्ठी व्यय--कर व्यवस्था की यह खूबी होनी चाहिए कि उसमें वसूली का 
व्यय नहीं के बराबर हो । परन्तु .भारत में इसी में भारी रकम छग जाती है। 
१९३८-३९ में ३३१ लाख से बढ़कर १९४६-४७ में ८९१ लाख हो गया । स्वतं- 
त्रता के बाद के वर्ष १९४८-४९ में ७३७ लाख व्यय हुआ । और इस वष १९५४- 
५५ में इसका अनुमान है १२६६ राख का । यह कुछ कर आय का ३.४ प्रतिशत हो 
जायगा । इसके निम्न कारण बताए जाते हें--- 
१--तये आबकारी करों का रूगना । 
२--आयकर दाताओं की संख्या बढ़ना । | 
३--देश विभाजन के कारण तटकर के लिए सीमा रेखा बढ़ गई है । 
४--करचोरी को रोकने के लिए कर्मचारी बढ़ाना । 
५--देशी राज्यों में भी भारत सरकार के ही कर्ंचारी कर वसूल करने लगे 
हैं क्योंकि वे अब इसी क्षेत्र में आ गये हैं। 
६--मेँहगा ई 
असेनिक व्यय 
इस वर्ग में सरकार के अन्य सब कार्य आते हैं जो सैनिक नहीं हें । इसके भी 
दो भाग कर सकते हैं । असैनिक व्यवस्था तथा विभिन्न नागरिक व्यय । इस छोटी 
पुस्तक में हम प्रत्येक के विस्तार में नहीं जा सकते अतः कुछ पर ही दृष्टि डालेंगे । 
नीचे जो केन्द्रीय असैनिक व्यय की अंकावृति दी जा रही है उससे कुछ बातों 
की ओर इंग्रित स्पष्ट ही होता है । १९५२-५३ और उसके बाद के दोनों वर्षो के 
अंकों की तुलना विभिन्न मदों को करने से मालूम होगा कि लगभग प्रत्येक मद के 
व्यय बढ़ रहे हें सामान्य व्यवस्था व्यय तो रूगभग ३० प्रतिशत बढ़ गया है । पुलिस 
का व्यय इससे भी अधिक बढ़ा है । 

. असैनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवस्था और राष्ट्र समृद्धि का 
निर्माण । व्यवस्था का इस अथे में ती उपयोग स्पष्ट है कि देश में दंगे फसाद न हों । 
'पुलिस व्यय की वृद्धि इस ओर दृष्टि आकर्षित करती हे परन्तु विदेशी शाशन काल में 
ही पुलिस व्यय आवश्यकता से अधिक था, उनके जुल्मों से भी जनता न उबल पड़े 
इस दृष्टि से । अब उससे भी अधिक पुलिस की आवश्यकता आ पड़ी ? यह बात अंध- 
कार में ही है । ः द 

राष्ट्र समृद्धि निर्माण के व्ययों में भी वद्धि है अवश्य । उदाहरणार्थ कृषि पर 
' १९५२-३ में २२२ लाख रुपये व्यय हुआ उसके तीसरे वर्ष ४९८ लाख हो गया 


परन्तु देश में प्रत्यक्ष वृद्धि दष्ठिगोचर नहीं होती । प्रत्यक्ष के आधार पर ही इन अंकों 
का अध्ययन होना चाहिए । 
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सामान्य व्यवस्था--इसमें, मंत्रिमण्डल का व्यय, संसद का व्यय, भारत 
सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के व्यय शामिल हैं। निम्न अंकों से कुछ अन्दाज इस 
'मद का रूग जायगा । 
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विदेश मंत्रालय के व्यय की भी एक अंकाबृति यहाँ दी जाती है । 


परराष्ट्र विभाग का व्यय 
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जाता था परन्तु फिर अहूग कर दिया गया । इसमें भारत के मुख्य हिसाब परीक्षक 
तथा उसके विभाग के वेवन और भत्ते, कार्याल्य व्यय, और भारत के महामुनीम 
(ऐकाउपण्टेण्ट जनरल) और उसके कार्यालय व्यय, वेतन और भत्ते शामिल हें । 


राजनीतिक विभाग--सन्‌ १९३७-३८ तक इस विभाग में इतनी बातें शामिल 
थीं। 

१-- राजदूत और व्यापार दूतों का व्यय । 

२--देशी राज्यों में ब्रिटिश दूतावास । 

३- सम्राट के प्रतिनिधि का व्यय 

४- जंगली जातियों के क्षेत्र 

५- सीमा पर की अर्थ सैनिक टकडियाँ क्‍ 

प्रान्तीय स्वराज्य के बाद इसके तीन भाग कर दिये गये । (१) सम्राठ प्रति- 
निधि का व्यय (२) जंगली जाति क्षेत्र, (३) विदेशी मामछात । इन तीनों पर धारा 
सभा मत दान नहीं कर सकती थी । उस साल “राजनीति' विशेषण निकाल दिया 
गया । स्वतंत्रता के बाद सम्राट का प्रतिनिधि खतम हो गया । राष्ट्रपति का व्यय 
एक अलग ही खाता हो गया । बाकी पर संसद फा पूरा अधिकार हो गया । अब यह: 
विभाग राजनीतिक नहीं “विदेशी मामछात' कहलाता है । 


जल लि नी लक ला. अिकगगा जफटचन के अत जन -अक-नक कल कमान न न बन की “"िफिनीनन “कक ५ "कम + 4मन+++फ ०७ '3++2समल्कमकमकान३ ८५७७3 32०५+. ३ 4 “4 33आ433.4> >३+क+न०-ना- “कमल +++ का अ3७० ० पन। “७५३०9 कप क अपन भार +33००+३०७+++ मम 
(हक ४: 


# वही पृष्ठ ६३६ 
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भारतीय लोकवित्त १९७ 


राष्ट्र्पात का व्यय- स्वतंत्रता के तुरन्त बाद तो लार्ड माउण्ट बेटन ही पहला 
गवनंर जनरल रहा और वह पहली ही तनख्वाह पाता रहा। ब्राद में श्री राजगोपाला- 
चारी कार्य वाहक गवर्नर जनरल हुए । उनका वेतन ५५००] प्रतिमास तय हुआ ॥ 
आयकर नहीं लगाया गया । नये विधान के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रथम राष्ट्र- 
पति हुए उतका वेतत १००००) प्रतिमास है । जिसमें से वे १५००] स्वेच्छा से छोटा 
देते हें । राष्ट्रपति और उनके सम्बन्ध के अन्यव्यय इस प्रकार हें । द 





भारत के राष्ट्रपति का निजी और दफ्तर संबंधी व्यय (रुपये) 
१९४६-४७ १९४८-४९ १९४९-५० १९५०-५९ 














राष्ट्रयत्नि का वेतन २२९१०० २२०००० ६९४०० १२००००७० 
है भोज अधिदेय ड५ए००० ४५००० ४५००० ४०७५०००७० 
(5पाएपआए 3]09४80०८) 
यात्रा व्यय २५०००० २४०२४८ २०६४०० १७१५००० 
कार्यालय व्यय--- पा 8 क्‍ 
१. सेक्रेटरी दफ्तर १४७८०० १३६६५७ २२२००० २१०००० 
२, डाक व्यय, तार '१.१०००० २३४२१ द १०००० | ९००० 
३. अफसर, मोटरें, अन्य ७१००० रेश्ट७ए २६६००. २२००० 
४. राष्ट्रपति चिन्हों का क्रय द 
और रफ्‌ ३२००० १२४३ बज से 
५. सेनिक सहायक फ् 
का दफ्तर ३०१४०० ४६८३२१६ ६९१७०० २९०२०० 
यात्रा निधि २३२००० रे४९३२७६ १४०९००  १४१८०० 
अन्य ना: ०१४८ ४ ८००० ९००० 
कुल योग र३७२२४५ १८३६००० १५७५७६००० 





विज्ञान विभाग- हमारे प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की गहरी दिल: 
चस्पी के कारण यह विभाग बढ़ रहा हैँ । इसमें निम्न कार्यालय सम्मिलित हैं । 
१- भारत की क्षेत्र नाप, २- बतस्पति पर्यालोकतन ३- जीव पर्याछोकत ४- भूगर्भ पर्या- 
लोकन ५- खानें ६-पुरातत्व ७- अन्तरिक्ष विज्ञान ८ -अन्यवैज्ञानिक कार्यालय । देश की ' 
उन्नति के लिये यह विभाग बहुत बड़ा कार्य कर सकता है । 





तक 


शिक्षा, ओोषधि, स्वास्थ्य- अधिकांशत: ये कार्य प्रान्तीय सरकारों के है परन्तु 
भारतीय बजट में मी कुछ अंश इनके आते हैं । वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
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जी डकार जो 





हे लोकथिस 


मुसलिम विश्वविद्यालय, दिल्ली बहुबिषयक विद्यालय, गवनेमेण्ट सेण्ट्रल कालेज 
दिल्ली, लारेन्स मेमोरियल स्कूल, लवडेल, और सनावर का पूरा व्यय भारत सर- 


कार देती है। विश्वभारती, भारतीय अंकशास्त्र विद्यालय, समाज शास्त्र का टाटा 


'स्कूल, आदि को मदद देती है । कुछ छात्रवृत्तियाँ भी स्वास्थ्य और स्वच्छता शास्त्रों 
'की अखिल भारतीय संस्था, भारतीय मलेरिया संस्था, कसौली की केन्द्रीय शोध संस्था, 


'भारतीय ओषध सेवा विभाग का मुख्य निर्देशक भी एक रखती हे । 


भारतीय लोकवित्त का सिहावलोकन कई बातों पर प्रकाश डालता है । छोक- 


'वित्त का मुख्य उद्देश्य देश की जनता की समृद्धि करना हे । इस उद्देश्य दृष्टि को 
'सामने रखकर यदि हम विचार करें तो सबसे प्रथम बात जो दृष्टि पड़ती है वह यह 
“हैं कि रक्षा व्यय समृद्धि के मार्ग में एक भारी खाई खोदे हुए है। भागे संसार शांती 
“कौ ओर बढ़ रहा है अत: इस ब्यय को समाप्त कर देने में सुविधा हो जायगी । दूसरी 


बात है कि लोक समृद्धि के कार्यो में बजट का बहुत कम भाग छूग रहा हैं । और 


“उद्योगीकरण पर और भी कम । भारतीय लोकबित्त का एक और पहल जिस पर हम 


अलग से विचार करेंगे लोकायोजन है । अब स्वतंत्रता के बाद 'लोकायोजन' पर काफ़ी 


'जोर है । प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के ३ वर्ष निकल चुके हें । परन्तु कोई उन्नति जन- 
-साधारण की अवस्था में, दृष्ट्रियोचर नहीं होती । ऐसा योजनाओं में खराबी और उनके 
“कार्थान्क्‍्ति करने की अक्षमता के कारण ही हो सकता है । 


एक और बात यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय लोकवित्त का भार तो 


काफी हे परन्तु सफलता बहुत कम । फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जनता में 


लोकवित्त की समझ अभी घौीरे धीरे आयेगी । ज्यों ज्यों यह समझ जाती जायगी 


सरकार को अधिक सक्षम और सजग होना पड़ेगा । 
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बजट क्या हे-- 


किसी भी सरकार के आय व्यय के व्यौरे को बजठ कहते हैं। केन्द्रीय सर-- 
कार, प्रान्तीय सरकारें तथा स्थानीय संस्थाएँ भी जैसे नगरपालिकाएँ और जिला- 
परिषदें, जो अर सरकारी संस्थाएँ हें अपना अपना आय व्यय का ब्यौरा प्रतिवर्ष: 
बनाती हें और पिछले व्यौरे के आर्घार पर, नए अनुमान तेयार करके अपनी अपनी 
लोक सभाओं के सामने पेश करती हें और उनसे पास कराती हें तभी वे कोई भी व्यय: 
या आय कर सकती हूँ और प्रत्येक आय तथा व्यय उसी बजठ के अनुसार होना आवश्यकहो 
जाता हूँ। बजट पास होकर कानून हो जाता है । हम केवल केन्द्रीय बजट का अध्य- 


यन करेंगे। और सभी सरकारों के बजट रूगभग उसी तरह बनते और पास होते तथा" 
कार्यान्वित होते हैं । 


योंतों यह आबश्यक नहीं है कि बजट एक ही वर्ष का हो । अधिक या कम का 
भी हो सकता हें | परंतु एक वर्ष के बजट में आय व्यय के अंदाजों में सुबिधा रहती 
है और सरकार पर एक नियंत्रण रहता है । भारत में वित्त वर्ष १ अप्रैल से आरम्भ 
होता हैं, १ जनवरी से नहीं । बजट को मंत्रिमण्डल बनाता हैँ और संसद के सामने 
पास करने के लिये पेश करता है । हर मंत्री अपने अपने कार्यों और वैत्तिक मामलों 
के संबंध में लोक सभा को संतुष्ट करता है। सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल का सम्मिलित उत्तर-- 
दायित्व है। यदि लोक सभा बजट पास न करे तो मंत्रिमण्डरू को त्याग पत्र देना पड़ता 
है, अत: यह.बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विषय होता हैं । 


बजट के अंक द 

प्रत्येक बजट में तीन वर्ष के आयव्यय के अंक रहते हैं । गत वर्ष, वर्तमान तथाः 
आगामी वर्ष । वर्ष प्रारंभ होने से लगभग १ मास पूर्व बजट छोक सभा के समक्ष उपः- 
स्थित किया जाता है त्राकि उसके पास उस षर विचार करने का पर्याप्त समय रहे 
चूंकि आगामी वर्ष का बजट वर्तमान वर्ष समाप्त होने के पहले ही पेश करना होताः 
है. इसलिए आगामी वर्ष के अनुमान, इस वर्ष के वास्तविक अंकों के आधार पर नहीं: 
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२०० लोकवित्त 


बनाये जा सकते । इस वर्ष का पूरा हिसाब होने पर ही , जो कि वर्ष समाप्त होने के 
कुछ महीने बाद हो सकेगा,यह पता चलेगा कि अमुक मद से क्‍या आय वास्तव में हुई 
ओर अमृक मद में क्‍या व्यय वास्तव में हुआ, और बजट का अनुमान कहाँ तक ठीक या 
गरूत निकला । इसलिये यह आवश्यक हो जाता हैँ कि आगामी वर्ष के अनुमान पूरे 
समाप्त हुए वर्ष के आधार पर बनें, अवः गत वर्ष के वास्तविक अंक ले लिये जाते हूँ । 
परंतु अधिकांश भाग इस वर्ष का भी बीत चुकता है अत: उसके मी पिछले ८, १० 
महीनों के अनुभव के आधार पर दुहराये हुए वाषिक अनुमान ऊे लिये जाते हें तब 
आगामी वर्ष के अनुमान बनते हैं । इस प्रकार प्रत्येक बजट में गत वर्ष के वास्तविक 
अंक (अंगरेजी में ऐक्चुऐल्स). वर्तमान वर्ष के देहराए हुए अनुमान (रिवाइज्ड ऐस्टी- 
मेट्स) के अंक प्रदर्शित किथे जाते हें । अर्थात्‌ जब फरवरी मार्च सन १९५५ में 
अगले वर्ष १९५५-५६ का बजट पेश होगा तो उसमें सन्‌ १९५३-५४ के आयबव्यय के 
वास्तविक अंक , वर्तमान वर्ष १९५४-५५ के दुहराये हुए अनुमान और १८५५-५६ 
ब-जट अनुमान के अंक दिये हुए होंगे । वास्तविक आयव्यय को लोक सभा के सामने 
रखने का मौका तीसरे वर्ष ही आ सकता है । इसलिए भी गत वर्ष के वास्तविक 
अंक रक्‍खे जाते हैं । 

बजट में आयव्यय के कुल योग ही नहीं होते बल्कि व्यय के बड़े विभागों के 
नाम और व्यय, और उनके उपविभाग और उनके भी छोटे विभाग करके प्रत्येक का 
व्यय दिखलाया जाता हुँ । इसी प्रकार आय की मर्दे बड़ी बड़ी, और उनके उपविभाग 
और उपविभागों के भी छोटे छोटे विभाग करके उनकी आय के अंक प्रदर्शित किये 
जाते हैं। तीनों वर्षो के , बजट में यह तो बतछाया जाता ही हूँ कि सरकार का 
विचार आगामी वर्ष छोक व्यय कितना और किस प्रकार करने का हैं साथ ही यह भी 
विस्तार से बतलाना पड़ता है कि उसके लिये आय का क्‍या प्रबंध सोचा हैं । कौन से 
नये कर, परोक्ष और प्रत्यक्ष लगाने हैं, कौन कर रद करने, घटाने या बढ़ाने हें , 
दल्कों और कीमतों में क्या फेर फार करने हैं, यदि करों, शुल्क और कीमतों की आय 
से भी आयव्यय के बराबर होने की सम्भावना नहीं है तो ऋण लंकर पूरा करना है या 
म॒द्रा स्फीति द्वारा अथवा दोनों से और किस परिमाण में । विदेश से ऋण लना हे या 
देश से, अथवा दोनों से और कितने, किस किस शर्तें पर आदि । 

यदि बजट में आय व्यय से अधिक होने का अनुमान हो तो वह बजट बचत का 
बजट कहलाता हैं और यदि व्यय अधिक होने की संभावना है तो वह ॒ घाटे का बजट 


है । घाटे की अवस्था में उसकी पूर्ति का उपाय भी बजट में बताया जाना आव- 


श्यक हें । 


बजट की तंयारी 
वेट बनाना वित्त मंत्रालय का काम हे । वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों 
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द्वारा भेजे हुए अपने मपने आय व्यय के अनुमानों के आधार पर कुल बजट तेयार 
करता है । तरीका यह है कि वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को अगस्त के आरम्भ में, 
ही एक एक खाली अनुमान पत्रक भेज देता हैँ । उसमें एक पर्ची द्वारा यह भी ध्यान 
आकर्षित कर दिया जाता है कि मितब्ययता पर दृष्टि रक्खी जाय और बरबादी न 
की जाय, परन्तु इसे तो साधारणत: लोग रद्दी का टुकड़ा समझते हैं। इन खाली अनु- 
मान पत्रकों पर ही हर मंत्रालय अपने अनुमान तेयार करता है । इनमें मुख्य दो भाग 
होते हें । चालू आय व्यय और नयी माँगें । प्रत्येक मंत्राहलय से एक नियंत्रण अफसर 
लगा होता हैं जो यह नियंत्रण रखता हैं कि मंत्रालय के सभी आय व्यय लोकसभा की 
आज्ञानुसार हैँ या नहीं । उसी की,सहायता से ये अनुमान तैयार किए जाते हैं । ये नियंत्रण 
अफसर लोग सभी अनुमानों को एकत्र करके १ अक्टूबर तक व्यवस्था विभाग में भेज देते 
हैं । व्यवस्था विभाग इन सब अनुमानों को, अपने अलग अनुमानों के साथ १ नवंबर 
तक वित्त अन्त्रालय में भेज देते हे साथ ही उन पर अपनी राय भी लिख देते हें। 
नियंत्रण अफसरों का यह भी काम है कि अपने अपने विभाग के वेतन और कार्यालय 
_व्ययों के अनुमान अंक व्यवस्था विभाग के अतिरिक्त भारत के महामुनीम ( ऐका- 
उण्टेण्ट जनरल ) के पास भेज दें। महामुनीम उन अनमानों पर विचार करके यह 
देखता हैँ कि वे लोक सभा की आज्ञानुसार हें या नहीं और फिर अपनी राय 
लिखकर व्यवस्था विभाग में भेज देता है । व्यवस्था विभाग महामुनीम की राय भी 
अनुमान पत्रों के साथ वित्त मंत्रालय भेज देता है | वित्त मन्त्राढ्य इन सभी पर खूब 
गहराई से विचार करता है । साधारण तौर पर चालू व्यय के अनुमानों पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया जाता । हाँ नयी माँगों की प्री छानवीन की जाती है । अकसर वित्त 
की कमी के कारण नई माँगें अस्वीकृत कर दी जाती हैं या घटा दी जाती हें। इन 
सब पर विचार करके काट छांट करके वित्त मन्त्राछय कुल भारत सरकार का बजट 
तेयार करता है। नये कर आदि की भी व्यवस्था उसमें शामिल कर हछूता है । और 
'फ़िर वह बजट मंत्रिमण्डल के सामने रकखा जाता है। मण्त्रिमण्डल उसमें आवश्यक फेर 
फार कर लेता है और पास कर देता है तभी वह छोक सभा के सामने वित्त मंत्री द्वारा 
पेश किया जाता है । ह 


बजट पर मंत्रि मण्डल पहल ही पूरा विचार कर लता है। क्योंकि इसका 
देश भर के जीवन के हर पहलू पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता हैँ । व्यापार, उत्पादन, 
आदि सभी इससे प्रभावित होते हें। देश की समृद्धि अथवा, ह्वास इसी पर निर्भर 
'रहते हें । 

अब यह प्रत्यक्ष हैं कि केवल पिछले ६ महीने के आयव्यय के आधार पर ही 
चाल वर्ष के ब्यय का अन्दाज लगाकर रखना पड़ता है इसीलिये गत बजट में जो इस' 


वर्ष के लिये अनुमान बनाये थे, उनको पिछले ६. ८ महिनों के वास्तविक अंकों के " 
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आधार पर दुहरा लिया जाता है पर रहते वे अनुमान ही हें क्योंकि सारा वर्ष तो 
अभी बीता नहीं । अतः वर्तमान वर्ष के अंक भी दुहराये हुए अनुमान अंक कहलाते 
हैं । मामूली तौर से यह झुकाव रहता है कि हर विभाग अपने व्यय का अनुमान अधिक 
लगाता है और आय का कम, इसलिये वित्त मंत्री को काफी सतर्क रहना पड़ता है। 


बजट हमेशा वित्त मंत्री पेश करता है और जहाँ धारा सभा के दो भाग हैं 
वहाँ पहल लोक सभा या निम्न सभा में ही पेश किया जाता है । पहली झाचे या 
उसके पूर्व तक बजट पेश हो जाना चाहिये | उसी समय वित्त मंत्री एक रम्बा व्याख्यान 
देता है जिसमें बजट की सभी बातों को समझाता है । अनुमानों और नये कर, ऋण 


शुल्क, कीमतों, आदि के कारण, प्रकार और सम्भावनाओं तया प्रभावों पर प्रकाश 
डालता है । 


राज्यों और केन्द्र सभी जगह बजट ऐसे ही बनते हैं । पहले दिन तो बजट 
पर कोई बहस नहीं होती । छोक सभा का स्पीकर (सभापति) बजट पर बहस के 
लिये दिन निश्चित कर देता हूँ । कम से कम एक हफ्ते बाद यह दिन रवखा जाता है 
ताकि लोकसभा के सदस्यों को बजट पर बिचार करने का अवसर मिल जाय । बहस 
के लिये अकसर ३,४ दिन रक्‍्खे जाते हैं । इस अवसर पर किसी विशेष मद पर बहस 
तहीं होती, केवल देश की सामान्य वित्त परिस्थिति पर बजट से सम्बन्ध जोड़कर 
प्रकाश डाला जाता है । कर-आय के अनुमान, मताधिकार के बाहर के अनुमान, तथा 
सरकार के स्थिति साधक उपायों पर सामान्य ढंग से विचार प्रगट किये जाते हें । 
उससे मंत्रीमण्डल को लोकसभा की विचार घारा का अन्दाज लग जाता है । 


मतापेक्षी और मतातिरिक्त 


बजट के अनुमानों में दो भाग होते हैं, मतापेक्षी, जिनपर छोक सभा अपना 
मत देने का अधिकार रखती हूं, दूसरे 'मतातिरिक्त' जिनफर छोक सभा को मत देने 
का अधिकार नहीं हूँ । मतातिरिक्त' ब्यय भारतीय यौगिक निधि (कंसौलीडेटेड फण्ड 
आफ इंण्डिया ) अर्थात्‌ भारतीय सरकार की सम्पूर्ण निधि में से दिये जाते हैं, बिभाग 
विशेष पर निभर नहीं रहते । निम्नांकित व्यय 'मतातिरिक्त व्यय हँ--- 


१- राष्ट्रपति (या प्रान्तों में गवनेर) के वेतन भत्ते तथा उनके कार्यालय 
संबन्धी अन्य व्यय । 


२- लोक सभा के सभापति और उपसभापति के वेतन तथा भत्ते । 
३- लोक ऋण का मूल और व्याज 


४- सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन, भते, पेन्शन आदि पर व्यय, केन्द्रीय 
बजट में, प्रान्तीय बजटों में उच्च न्यायाऊलूय के जजों के यही व्यय, 
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५- भारत के महामुनीम और मुख्य हिसाब परीक्षक के वेतन, भत्ते, और 
पेन्शन आदि । 


६- विधान, लोकसभा, अथवा कानून द्वारा इस श्रेणी में रक्खे हुए अन्य व्यय । 

बाकी सभी मर्दें मतापेक्षी हें और लोकसभा उनपर मत देती है | इन व्ययों 
की माँगों को घटा सकती हैँ । रोक सकती है । परन्तु आश्चर्य है कि बढ़ा नहीं सकती । 

बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद फिर प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग 
की माँग पेश करता है । शब्द सामान्यतः इस प्रकार रहते हें--- 


राष्ट्रपति को (या गवनेर को) 
लिये एक रकम जो 


विभाग के १९--- वर्ष के व्ययों के 
से अधिक न हो मंजूर कर दी जाय » 








साथ ही वह अपने उस विभाग की चालू वर्ष की कार्यवाही से लोक सभा को 
अवगत कराता है और अगले वर्ष के कार्य क्रम को समझाता हैं । मामूली तौर से 
कुल बजट के लिये कुछ १०, १२ दिन ही रहते हैं अतः हर विभाग पर पूरी बहस 
हो सकना असम्भव हैं । विरोधी पक्ष कुछ खास माँगों को चुनकर इनपर पूरी बहस 
कर लेता हैं । कभी कोई राजनीतिक बात पर बहस करनी होती हैं या कोई जान- 
'कारी प्राप्त करती होती है तो नाम मात्र की रकम एक रुपया या १ पेसा काठ लेने का 
प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसपर यदि प्रस्तावक को मंत्रि मंप्डल से संतोष प्रद उतर 
'मिल गया तो प्रस्ताव वापिस ले लिया जाता है यदि नहीं तो बहस आगे बढ़ती है । बहस 
के लिये निश्चित समय में बहस खतम नहीं हो तो, बहस, बन्दी का प्रस्ताव करके 
बहस रोक दी जाती है और फिर मत हर लिये जाते हें । यदि बहुमत मंत्रि मंडल को 
ओर रहा तो प्रस्तावक चुप हो जाता है और बहुमत प्रस्तावक की ओर हो गया तो 
मंत्रि मण्डल को त्याग पत्र देना पड़ता हैं । 


माँगें मंजर हो जाने के बाद फिर एक और प्रस्ताव लोक सभा में पेश किया 
जाता है सम्पूर्ण ब्यय को मंजूर करने के लिये । इसे व्ययाधिकार प्रस्ताव (एंप्रो 
प्रियेशन) कहते हें । इसके दो भाग होते हैं | माँगें जो छोक सभा पास. कर चुकी है 
और भारतीय यौगिक निधि पर रागू व्यय | इस तरह;के प्रस्ताव में कोई संशोधन 
'नहीं पेश किया जाता । इससे एक बड़ा लाभ यह होता है कि इस प्रकार सब मिलाकर 
जो कुल व्यय लोक सभा ने पास किया इससे अधिक अब कोई नहीं कर सकता । अँगरेजी 
काल में गवर्नर जनरल ऐसा करता था, लोक समा जो कटौती कर देती थी उसे 
अपने विशेषाधिकार से फिर पास कर देता था। अब राष्ट्रपति केवल एक शोभन' 
व्यक्ति हे । वह पूर्ण बजट पास' होने पर और कुछ परिवर्तेन नहीं कर सकता । 





» पब्लिक फाइनेंस--- मेहता और अग्रवाल--- पृष्ट ५२५ 
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पूरक वजट और प्रक स्वीकृति 


यदि किसी समय चाल वर्ष का व्यय अधिक हो गया है तो वित्तमंत्री एक 
प्रक बजट भी आगामी वर्ष के बजट के साथ ही साथ पेश कर देता है । यदि एकाध 
ही मद में अधिक व्यय हुआ है तो उसी मद के लिए पूरक माँग पेश कर दी जाती हैं । 
इससे सिर्फ इतना होता है कि जो चाल वर्ष के लिए बजट पास हुआ था उसमें पास 
हुई रक्रम से जो अधिक व्यय हो गया है वह कानूनी करार दे दिया जाता है। ये 
प्रक बजट और पूरक माँग निम्न सभा में ही पेश होते हैं । 


बजट कार्यान्वित कंसे होता हे 


जब बजट और व्ययाधिकार पास हो जाते हैं तो बजट के अनुसार कर, शुल्क, 
कीमतें, ऋण आदि वसूल करना और व्यय करना बजट को कार्यान्वित करना है। 


कर बसुली--भारत में कर वसूली का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता 
हैं । यूनियन बोर्ड आफ रेवेन्यू (केन्द्रीय कर समिति) वित्त मंत्रालय का ही एक भाग 
होता है । उसी के पूर्ण नियंत्रण में वह काम करता है । प्रान्तों में अन्तर हैँ। वहाँ अलूग' 
कर विभाग होता हैँ जो वित्त मंत्रालय के नीचे नहीं होता । 

केन्द्रीय कर समिति में २ सदस्य होते हैं। एक मंत्री और दूसरा उपमंत्री । 
इसके अतिरिक्त अनेक विशेषज्ञ कर्मचारी होते हैं । ये लोग केन्द्र के अधिकार के सभी 
करों को वसूल कराने का प्रबंध करते हैं । ये स्वयं नहीं वसूल करते बल्कि उनके नीचे 
वसूल करन के लिए कई संगठन हैं । उदाहरण के छिए आय-कर वसूल करने के लिए 
सारा भारत कुछ क्षेत्रों में बँटा हुआ हुँ। प्रत्येक क्षेत्र एक आय-कर कमिदनर के 
जुम्मे रहता है । उसके हाथ में अनेक आय-कर अफसर इंसपेक्टर, आदि रहते हें। 
ये कमिश्नर उसी केन्द्रीय कर समिति के नीचे रहते हैँ । इसी प्रकार तटकर वसूली के 
लिए बम्बई, मद्रास और कलकत्ते में तटकर विभाग हें । इस विभाग का अध्यक्ष 
कलक्टर आफ़ कस्टम्स (तटकर अधिकारी ) कहलाता हैँ जो सीधा केन्द्रीय कर समिति 
के अधिकार में हैं । इस विभाग में भी अनेक विशेषज्ञ और छोटे कमंचारी होते हैं। 
उसका नकदी विभाग निश्चित दरों से वसूल करता हैं । आबकारी करों के लिए 
केन्द्रीय आबकारी विभाग इसी केन्द्रीय कर विभाग के नीचे हैं । सारा भारत केन्द्रीय 
आबकारी के लिए कुछ क्षेत्रों में बा है। प्रत्येक क्षेत्र एक अफसर के जिम्मे होता 
है जिसे आबकारी कलक्टर कहते हैं। इसकी मदद के लिए भी अनेक अफसर 
रहते हे । 

उसी प्रकार प्रान्तों में भी कर-वसूली का जाल फंला हुआ है। वसूल होते ही 
सारा रुपया सीधा खजाने में भेज दिया जाता है, रिजवं बैंक को, जहाँ रिजवं बेंक 
नहीं हैँ वहाँ इम्पीरियक बेंक को दिया जाता है, और वे सरकार के खाते में जमा: 


च्क् 
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कर लेते हैं। वसूली में से खर्चे चलाने के लिए भी कुछ नहीं रक्‍्खा जा सकता, क्योंकि 
बजट मे जो आय को रकमें दिखाई जाती हें वे कुल के अनुमान होते हें खचे काटकर 
निकली रकमें नहीं । 


व्यय का नियमन--व्यय पर वित्त मंत्रालय का पूरा नियंत्रण रहता हैं। 
प्र्येक विभाग को खर्च मंजूर करते समय देश के महामुनीम और मख्य हिसाब परी- 
क्षक की मदद से कठोर नियंत्रण रबखा जाता है । व्ययाधिकार छोक सभा में पास" 
होते ही वित्त मंत्रालय बजट की एक एक प्रति हर विभाग के अध्यक्ष, नियंत्रण अफसर, 
व्यवस्थापकों और महामुनीम तथा मुख्य हिसाब परीक्षक के पास भेज देता है| ये 
अफसर विभागीय व्ययों पर पूरी निगाह रखते हें । नियंत्रण अफसर व्यय को अपने 
विभाग के छोटे छोटे खातों में बाँट देता है । परन्तु यह उनका आन्तरिक मामला है, 
बित्त मंत्रालय को इस बँटवारे से कोई मतरूब नहीं । वह तो इतना ही देखता है कि 
विभाग भर में बजट से अधिक व्यय न हो । यदि व्यय किसी कारण से वढ़ गया है 
तो यह आवश्यक है विभागीय अध्यक्ष वित्तवर्ष समाप्त होने के पूष लोक सभा की 
अनुमति प्राप्त करलू अन्यथा हिसाब परीक्षक ऐतराज उठायेगा ही जिसका नतीजा 
गम्भीर होता है । 


आय ओर व्यय सब रिजवं बेंक के जरिये होता हें । यदि कोई विभाग अपने 
लिये मंजूर हुआ पूरा रुपया उस वर्ष में व्यय नहीं कर पाता तो बचा हुआ रुपया 
वापिस सरकारी खजाने में जमा हो जाता हैं । अगले साल फिर नयी मंजूरी में से ही 
पिछला व्यय भी करना पंड़ेगा । कोई वेतन रह गया या किसी खरीद का दाम देना 
बाकी रह गया और वह साल के अंत तक न हुआ तो फिर वह आगामी बजट में से 
ही देना होगा । इस वर्ष की बची रकम अब उस विभाग को नहीं मिल सकती । 
व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये एक नियंत्रण अफसर हर विभाग से छगा रहता है । 
या तो विभागीय अध्यक्ष को ही यह काम दे दिया जाता है अथवा वित्त मंत्राछ्य का. 
कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है । यह अफसर रुपया बाँटने वाला व्यक्ति 
नियुक्त कर देता है जो हर खाते को पास किया हुआ रुपया हर महीने देता रहता. 
है और महीने की १० तारीख तक खातेवार व्यय का हिसाब भेजता रहता है । 


हिसाब परौक्षण- यह एक बड़ी गलती अभी तक चली आरही है कि भारत: 
में महामूनीम जिसका काम हिसाब रखना है और मुख्य हिसाब परीक्षक जिसका काम: 
हिसाब की जाँच करना है एक ही व्यक्ति है और वही दोनों काम करता है। जब कट 
खुद ही हिसाब बनाता हैं और खुद ही उसको जाँच लेता हूँ तो वह हिसाब परीक्षण क्या 
हुआ ? यह खराबी अति ज्ञीघत्र दूर होनी चाहिये । प्रान्तों में कोई हिसाब परीक्षक नहीं 
हैं। केन्द्र बाछा ही उनके हिसाब की परीक्षा करता है। हाँ महामुनीम हर प्रान्तः 
में अपने अपने हैं। 





२०६ लोकबित्ता 


स्वतंत्रता से पहले मुख्य हिसाब परीक्षक भारत मंत्री द्वारा नियुक्त किया 
जाता था। वह और कोई काम करने का अधिकारी नहीं था। स्वतंत्रता के वाद भी 
उसको स्वतंत्र व्यक्ति रखने के लिये, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हें और उसको 
हटाने का वही ढ़ंग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने का हैं। वह और कोई 
कार्य स्वीकार नहीं कर सकता, लोक सभा जो बताये वे सब काम उसको करने पड़ेंगे । 
सेना और रेल विभागों को छोड़ कर सब का हिसाब रखना उसका कतंव्य हैँ। 
खजानों, विभागों के प्रारम्भिक और पूरक हिसाब, सामान का छेखा और व्यापारी 
हिसाब भी उसके जिम्मे नहीं हें । षरन्तु वह उनको देख सकता हैं । किस प्रकार 
हिसाब रक्‍खा जाय यह तरीका निश्चित करता है । 


वह हिसाब चाहे रखता या न रखता हो परन्तु उसे परीक्षण सब हिसाबों का 
'करना पड़ता हैँ। परीक्षण के मामल में वह मंत्रि मण्डल से भी ऊपर है । उसके नियंत्रण 
में नहीं है । ऋण, निधियों, और भेजभाज के हिसाब भी देखता है, रेल के हिसाब भी 
'जाँचता हैं । अपना परीक्षण परिणाम वह राष्ट्रपति के सामने रखता है । 
'सोकसभा का व्यय पर नियंत्रण-- 

लोकसभा व्यय पर नियंत्रण रखने के लिथे दो समितियाँ बनाती है । 

१- केन्द्र में स्टेण्डिय फाइनेंस कमेटी (स्थायी वित्त समिति) प्रात में यह 
'फाइनेंस कमेटी (वित्त समिति) कहलाती है । 

२- पब्लिक ऐकाउण्ट कमेटी ( लोक हिसाब समिति ) । दोनों जगह यही 
नाम है । 

स्थायी वित्त समिति यें ठोक सभा के लगभग १० निर्वानित सदस्य होते हैं 
और लोक सभा की इच्छानुसार ही यह समिति काम करती है । इसके काम निम्न 
प्रकार हेँ--- 

१-व्यय की नई माँगों की छानबीन करना । 

२- इकट्ठी धन स्वीक्वित में से छोटे खातों के लिए रकमें मंजूर करना । 

३- व्यय में मितव्ययता और कमी के मार्ग बताना । 

४- प्रस्तावार्थ बजठ की छानबीन करना । 

५- वित्तमंत्री यदि अन्य कोई बात पूछे तो अपनी सम्मत्ति प्रगट करना । 

वैसे इस कमेटी की स्थिति केवछ सलाहकार की हैं । किन्तु अकसर उसकी 
रायको वित्त मन्‍्त्री मान छेता है । यदि उनको अपने कार्य के लिये अधिक जानकारी 
की आवश्यकता होती है तो वित्त मंत्राईऊय वह जानकारी देता है। इस कमेटी के 
सभी सदस्य इस विषय के विशेषज्ञ होते हें ताकि वेतिक मामलों की गहराई में जा सकें। 


लोक हिसाब समिति--- प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में लोक सभा अपने सदस्यों में 
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से १० व्यक्ति चुन कर यह समिति बनाती है । वित्त मंत्री ही अकसर इसका प्रधान 
होता है । मुख्य हिसाब परीक्षक इसमें सहायतार्थ बैठता हूँ परंतु सदस्य नहीं द्वोता । 
प्रांतों में प्रान्तीय महामुनीम यही काम करते हें । इस समिति का मुख्य काम ब्यया- 
धिकार द्वारा व्यय उठाव पर मुख्य हिसाब परीक्षक की राय की छानबीन करना है। 
वह इसमें कमेटी को मदद भी करता है। समिति यह देखती है कि कोई ऐसा व्यय 
तो नहीं किया गया है जिसका अधिकार लछोक सभा ने नहीं दिया अथबा व्यय 
उठाव नियमानुसार हुआ है या नहीं । स्टोर और सामान , सरकारी व्यापार , कार- 
खानों के हिसाब की जांच करती है । उनके छाभ हानि के हिसाब और उनके संबंध 
में हिसाब परीक्षक की सूचना पर भी बिचार करती हे । इस कमेटी का अधिकार 
सरकार के कुल मतापेक्षी' व्ययों की छानबीन का है परंतु ऐसी मान्यता हो गई है 
कि समिति “मतातिरिक्‍्त' व्ययों की भी छानबीन कर लेती है । यह कमेटी विभिन्न 
विभागों के अफसरों को बुला कर पूछ ताछ कर सकती हुँ और जो अफसर किसी अनि-« 
यमित कार्यवाही के लिये जिम्मेवार हो उसको भी बुला कर उससे सफाई माँग सकती 
है । ऐसी घाँधली में हिसाब परीक्षक का क्या कहना हैं वह भी सुनती है और उसके. 
लिये क्‍या कार्यवाही की गई यह भी जान लेने का उसका अधिकार हैँं। यह समिति 
कार्यकारक नहीं हैं अतः कार्यवाही नहीं कर सकती परन्तु उपयुक्त अधिकारियों का 
ध्यान आकर्षित कर देती हैँ । इस प्रकार यह समिति अनियमितता को रोकने का 


मुख्य काम करती हेँ। मितव्ययता नहीं | मितव्ययता स्थायी वित्त समिति का 
काम है । 


लोक ऋण 


बजट का एक पहलू यह भी है । यदि बजट में आय व्यय से कम है और 
कोई नये कर आय के लिये काफ़ी नहीं दिखाई पड़ते तो सरकार को ऋण लेना आब- 
इयक हो जाता है । यदि ऋण आवश्यक हे तो वित्त मंत्री उसको बजट में दिखाता है। 
और लोक सभा उसको बजट के साथ ही पास करती हैं। तभी सरकार ऋण हे 
सकती है । बजट में प्रस्तावित ऋण के व्याज और मूछ के देने की भी व्यवस्था. 
दिखाई जाती हैं उसे भी छोक सभा द्वारा पास कराना आवश्यक हैं । 


१९३७ से पहले ऋण लेने के लिये केन्द्रीय लोक ऋण के दफ्तर कलकत्ता, 
बम्बई, मद्रास में थे , परंतु उस वर्ष से यह काम रिजवे वेक को दे दिया गया। ऋण 
सम्बन्धी काम , ऋण लेना व्यगज और मूल देना, बदली करना , एकत्र करना विभा- 
जित करना आदि सभी काम सरकार की ओर से रिजवं वेक ही करता है । 








है 


 लोकायोजन के सिद्धान्त 


लोकायोजन का स्वरूप 








लोकायोजन, आ्थिक-विचार धारा में एकान्तत : नई वस्तु हैँ। अब तक 
आयोजन था, योजनाएं थीं, परन्तु लोक-आयोजन पहले पहल रूस की पंचवर्षीय 
- योजनाओं के रूप में ही प्रारंभ हुतआ। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि आथिक- 
आयोजन ईसा से चार शताब्दी पुराना है # इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफे- 
'सर श्री. पी. एस. नाइडू का तो विचार हूँ कि हमारे देश में वेज्ञिनिक आयोजन का 
'प्रथम प्रयत्न मनु ने किया + परन्तु जिस रूप में आज आयोजन समझा जाता हैं, 


'वह रूप उस समय सम्भव ही नहीं था, आथिक विकास उस समय बहुत ही कम 
ःहो पाया था । 


लोक वित्त' के अध्ययन में आथिक आयोजन एक नया ही अध्याय हैं जो अभी 
जोड़ा जा रहा है, अब तक निर्देशित अर्थ व्यवस्था ( [)97600९१ ८०४०४7५) 
सो विकसित होती रही है । 'छोकवित्त' सम्बन्धी विभिन्न नीतियों द्वारा देश की अर्थ- 
व्यवस्था पर प्रभाव डाला जाता ही है । जिस पर हमे पिछले अध्यायों में विचार कर 
चुके हैं । 'लोकवित्त' के विकास के साथ. ही साथ अर्थ व्यवस्था में निर्देशन का अंश 
अधिकाधिक विकसित रूप में आने रूगा है और जब से सोवियत रूस में पंचवर्षीय 
योजनाओं का प्रारंभ हुआ और लछोकवित के स्वरूप में एक गुणात्मक परिवर्तत हो (। 
गया तब से आथिक आयोजन में भी गृणात्मक तबदीली आ गई। इधर नवीन चीन में 
एक नए रूप का विकास हुआ है उसे हम “लोकायोजन के अन्तर्गत निर्देशित अ्थे- क्‍ 
व्यवस्था” कह सकते हैं । अर्थात्‌ यहाँ सर्वोपरि तौर पर अर्थव्यवस्था को रूप लछोका- 
योजन है किन्तु वेयक्तिक उद्योगों को काफी स्थान निर्देशन के अन्तर्गत रकखा गया है । 

आयोजन स्वयं का ही तात्पर्य है कि एक उद्देश्य विशेष है । उसकी पूर्ति के हे. 
लिए कुछ साधन जुटाने की आवश्यकता है, वे साधन ऐसे है जो स्वयं चालित आर्थिक | 





..नकनतननननानानातपनलननन-नम-न-नमेम%न्‍ «मा । 


# श्री जी. डी. का रवल, अर्थशास्त्र के मूलाधार में आथिक आयोजन-- पृष्ठ ५९३ 
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लोकायोजन के सिद्धान्त २०९ 


व्यवहार की अवस्था में स्वयं नही जुट पा रहे हें । और यदि उनकी उपलब्धि हैँ भी तो 
उनका उपयोग उद्देश्य विशेष के लिए नहीं हो पा रहा है । बेकार पड़े आँथिक साधनों 
कौ सोदश्य संग्रह-क्रिया आयोजन है । दुरुपयुक्त साधनों को उद्देश्यार्थ अनुगामी करता 
भी उसी प्रयत्न का रूप है । लोकायोजन है सम्पूर्ण जनता की समृद्धि के लिए आयो- 
जन । हम आगे चलकर बतायेंगे कि आयोजन वेयंक्तिक भी होता है, पूँजीवादी भी 
तानाशाही आयोजन भी होता हैँ और लोकायोजन भी । और भी अनेक प्रकार 
आयोजन के हो सकते हें, उद्देश्य भेद से । 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में आयोजन का स्वरूफ बताते हुए कहा 
गया हें कि साधनों को, निश्चित सामाजिक उद्देदयों के लिए, ,अधिकतम लाभ की 
दृष्टि से, संगठित करना और उपयोग में लाने का तरीका ही म्रुख्यत: आयोजन हूँ ;८ 
आयोजन आयोग के अनुसार आयोजन के दो मुख्य पहल हैं-- 


१---उद्दे श्य प्रणाली 

२--प्राप्त साधन और उनका उपयुक्‍त वितरण 

अथंश्ास्त्र के मलाधारो के अनसार आथिक आयोजन किसी दिये समय में 
स्पष्ट निश्चित ध्येय प्राप्ति हेतु आथिक शक्तियों का युक्तिपूर्ण नियंत्रण हैँ । इसे और 
अधिक स्पष्ट करते हुए लेखक का कहना है कि “इसका अथे है आथिक साधनों. के जो 
माँग की दृष्टि से अलभ्य हैं, वेकल्पिक उपयोगों की इस प्रकार व्यवस्था करना कि 
उनके द्वारा प्राप्त संतुष्टि अधिकतम बनी रहे । * 


प्रोफेसर ऐम. ऐच . वास्वानी, बम्बई, का मत है कि “ आयोजन का अर्थ है 
उत्पादन और वितरण एक सामाजिक उद्देश्य के अनुसार करना ” + प्रोफेसर अमर-- 
नारायण अग्रवाल तो इसे युद्ध शिशु समझते हैं, और कहते हैं कि आयोजन का. 
विचार सोहेश्य आथिक तक का फल नहीं है । ४ इसका अर्थ यह है कि यह सिर्फ आप- 
द्धम की भाँति काम चलछाऊ तरीका है , आ्थिक सिद्धान्तों के विकास में आवश्यक 
कड़ी नहीं हैँ । प्रोफेतर अमरनारायण शायद समाजवाद के पूरे ही सिद्धान्त के उदय और 
विकास को दृष्टि से ओझल किये बेठे हेँ। देखिये एक समाजवादी विचारक श्री अशोक 
मेहता कहते हूँ कि यह केन्द्रीय आयोजित अर्थ व्यवस्था का विचार जिसमें एक आयो- 
जन आयोग बाजार का काये अपने हाथ में ले लेता है , एक प्रत्यक्ष देन हे जिसे समा- 





>> कक झाएड रेट 2]47, ४ थीं 0777०. 9- 7. 
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२१० लोकवित्त 


जवादी विचारकों ने अर्थ विज्ञान को प्रदान किया है । अर्थशास्त्रीय विचारधारा में 
यह एक लगभग कोपर निकस के स्तर की क्रांति है । * 


लोकायोजन इस ग्रकार आथिक विचार के विकास में एक कड़ी है, और उसका 
आवश्यक होना तो और भी प्रत्यक्ष है, कि पूँजीवादी व्यवस्था का अन्तिम परिणाम 
जब उत्पादन घटने की ओर होने रूगता है तो लोकायोजन उसको अबाधगति और 
अबाधकाल के लिये बढ़ाता चला जाता है । और देखिये श्री स्वीज़ी भी यही कहते हैं। 





समाजवादी समाज के अथंशास्‍्त्र में आयोजन के सिद्धान्त का वही आधार- 
भूत स्थान होना चाहिये जो कि पूँजीवादी समाज में मूल्य के सिद्धान्त का” » 


कांग्रेस की राष्ट्रीय आयोजन समिति ने,जिसे श्रीजवाहरलाल नेहरू की अध्य- 
क्षता में,काँग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस द्वारा सन्‌ १९३८ में नियुक्त 
किया गया था , आयोजन की परिभाषा निम्त प्रकार की हैँ -- 


.. जनवादो व्यवस्था के अन्तर्गत झ्ायोजन की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए। 
निःस्वार्थ विशेषज्ञ राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के 
अनुसार, उपभोग, उत्पादन, विनियोग, व्यापार और आय वितरण का विशेषज्ञतापूर्ण 
(7९८।)॥१००७] ) सायुज्य करें । इस प्रकार नियोजन का विचार केवल अर्थशास्त्र तथा 
जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के दृष्टिकौण से ही नहीं किया जाना चाहिये बल्कि 
उसके अंतगत सांस्क्ृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों तथा जीवन के मानवीय पक्ष को 
भी लना चाहिये । || द 





श्री ए. कुर्स्की का मत हुँ कि “एकाकी राष्ट्रीय योजना द्वारा देश के सम्पूर्ण 
आशिक कृतत्व (3८0ए४५७) का अधिकतम एकीकरण करना सरकार का आधार- 
भत कार्य है  ॥ 


आथिक आयोजन सम्पूर्ण राष्ट्र के अर्थ साधनों के नियंत्रण से तो होता ही हैं ; 
किन्तु राष्ट्र के कतिपय भाग के संपूर्ण अर्थ साधनों को प्रभावित करके भी किया | 
जा सकता हैं और सभी अर्थ साधनों को नियंत्रण करने के बजाय कुछ ढ 
को ही नियंत्रित करके भी होता है। तात्पयं यह है कि उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के 
लिये देश के आर्थिक जीवन को प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा अथवा लोकवित्तीय परोक्ष प्रभावों 
हारा संचालित किया जाय तो आथिक आयोजन का एक रूप बन जाता है। परन्तु 
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लोकायोजन के सिद्धान्त २११ 


लोकायोजन आंशिक हो ही नहीं सकता । 
ग्राथिक आयोजन के प्रकार--- 


आ्थिक आयोजन के साधारणतः तीन प्रकार गिनाये जाते हैं--- 
१-पंजीवादी आथिक आयोजन 

२- तानाशाही अथवा फासिस्ट आथिक आयोजन 

३- सामाजवादी आथिक आयोजन 


हमारे देश में एक और प्रकार के आथिक आयोजन की चर्चा हो चुकी हैं 
ध्लेर उसे हम फिल हाल 
४- गाँधी वादी आथिक आयोजन, कह सकते हैं । 


पूंजी वादी आथिक आयोजन हमेशा अधूरा ही होता है । उसका ध्येय भी 
जन साधारण की समृद्धि नहीं हो सकता । सरकार के हाथ में चूंकि नियंत्रण भी पूरे 
आर्थिक साधनों का नहीं होता । अधिकांश पृंजीपतियों के हाथ में होता है अतः सर- 
कार सम्पूर्ण आथिक जीवन को नियोजित नहीं कर सकती, और अधिकांश ध्यान बैय- 
क्तिक क्षेत्र का रखना पड़ता हैँ । सावंजनिक क्षेत्र को पूंजीपतियों के व्यक्तिगत 
स्वार्थों के सामने पीछे छोड़ना आवश्यक रहता है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का न्यू- 
डील ( २८७ !062] ) और ब्रिटेन का गत युद्ध काल में आयोजन, उदाहरण हें । 


तानाशाही आथिक आयोजन में तानाशाह और उसके गुट के स्वार्थों के 
हिताथे ही देश के सम्पूर्ण आथिक साधन लगा दिये जाते हें । तानाशाह सैनिक 
बल पर राज करता है अतः सेना का हिंत भी उसी का हित है । 


समाजवादी आथिक आयोजन वह है जिसमें देश के सम्पूर्ण आथिक साधन 
वेयक्तिक हाथों में न होकर सम्पूर्ण जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के हाथ में हों और 
वह सम्पूर्ण जनता की अधिक तम समृद्धि को ध्यान में रखकर देश के सम्पूर्ण अर्थ 
साधनों को उत्पादन के कार्या्थ आयोजित करे। इसी अवस्था में लोकायोजन सम्भव 
हे । 

गाँधीवादी आर्थिक आयोजन का विचार ही नया है। महात्मा गान्धी के 
विचारों के अनुसार श्री श्री मन्नारायण ने एक गाँधीवादी योजना प्रकाशित की 
जिसका उद्देश्य बड़ी मशीनों के स्थान पर छोटे छोटे आरमोद्योग आकार और प्रकार 
के उत्पादन पर ही सम्पुर्ण देश का आ्थिक ढाँचा खड़ा करना था। यह योजना 
अवश्य ही पूंजीवादी नहीं है और न तानाशाही है । समाजवादी भी नहीं हैँ । परल्तु 
इसमें सम्पूर्ण जनता के हितों का ध्यान अवश्य रक्खा गया हैं। आज के वैज्ञानिक 
विकास को दृष्टि में रखकर इसे कार्यान्वित करने में अनेक अप्रतिम कठिनाइयाँ होंगी' 
और सावंजनिक आथिक जीवन स्तर ऊपर तो नहीं उठेगा बत्कि और बहुत निम्नतर 
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२१२ | लोकवित्त । 


अवस्था में जा गिरेगा । आज की. दृष्टि से यह योजना पूर्णतः अव्यवहारिक है । 

बम्बई के प्राध्यापक व्यय श्री वाडिया तथा मर्चेट और भी दो प्रकार से आयो- 
जन के रूप प्रस्तुत करते हैं । द 

१--गठनात्मक (६परटापा4!) 

२--कार्यात्मक ( #या0007»] ) 
ह गठनात्मक योजना में तो तत्कालीन प्रस्तुत अर्थ व्यवस्था को छिन्न भिन्न 
करके एकान्त नवीन व्यवस्था की जाती हूँ और कार्यात्मक का उद्देश्य होतः हें, 
प्रस्तुत अर्थव्यवस्था के गतिरोध को किसी प्रकार पैवन्द रूगाकर चाल कर देना। 
हमने अगले अध्याय में उनके आधार लेखक श्री ज्विग का पूरा उद्धरण दिया है। 
( देखिये पृष्ठ----) 

यह स्वयंसिद्ध है कि. पैवन्द रूग़ाने से देश की आर्थिक स्थिति जहाँ की तहाँ ही' 
रहती है, कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता, परन्तु गठनात्मक परिवर्तेन का बहुत भारी 
प्रभाव पड़ेगा ही । यदि वेबक्तिक अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में लोकायोजन व्यवस्था लानी 
है तो गठनात्मक परिवर्तन करने होंगे । द 

और दो नाम भी आयोजन के प्रकारों के लिए जाते हैं। (१) बहुसूत्रीय 
(२) एक सूत्रीय । भारतीय आयोजकों ने तो इन नामों को दूसरे जामे पहमाये हें। 
जनवादी (2८770072/0) और तानाशाही (॥0(8]/97797 ) परन्तु इनसे ध्वनि 
अवास्तविक निकलती है । अत: हम हिन्दी में इन्हें दूसरे नाम देना ठीक समझते हैं । 
बहुसूत्रीय और एक सूत्रीय । उक्त प्रोफेसर द्वय का मन्तव्य हैँ कि आयोजन एक सूत्रीय 
ही होता हे । और उसे एक सूत्रीय ही होना होगा ।* 


लोकायोजन की आवश्यकता जी ह 

जिस प्रकार 'छोकवित्त' जनता की संगठित शक्ति संवर्धन के साथ. साथ 
विकसित हुआ है उसी प्रकार छोक आयोजन भी धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहाः 
हैं । आथिक आयोजन की आवश्यकता ही सामाजिक निःसूत्रता के कारण होती है ४ 
आर्थिक उत्पादन में पूंजीवादी गठन और वेयक्तिक स्वतंत्रताजनित अव्यवस्था के फल 
स्वरूप जब देश के जन साधारण की आर्थिक स्थिति में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ 
और उत्पादन में रुकावटें पड़ने लगीं तब आयोजन आवश्यक हो गया। समाज- 
वादी विचारधारा ही आथिक आयोजन के आधार पर विकसित हुई। माकक्‍से का 
समाजवाद उसी आधार को लेकर चला। रूस में सन्‌ १९१८ में पहली छोक 
योजना का सूत्रपात हुआ जिसे लेनिन ने गोइलरो योजना का नाम दिया।ः 


लिप न+सक०क७७न->+ ७० लिन लननन अनननानालतध न 39 नन-- ज++--+ >> ० रा फनह तन लक न कम लनननानीग "तप लक ननननपन++++“ आतना 6-० 3४५० ७५०५० ननलपका+कन नम “मिली लेक तथा भननन++ न तनमन ल कल + 








# ६ २ ए्रयटंडएण0, 96 सिए6 एटशआड 2089, >ए #. 8. जब्त & हू. 7. 
(९7000क्‍9870 9. 75. ) ; 

















लोकायोजन के सिद्धान्त २१३ 


वास्तव में पहली पंचवर्षीय योजना वहाँ सन १९२८ में प्रारंभ की गई ६ 
उसकी सफलता इतनी जबद॑स्त हुई कि सन्‌ १९३१ के आस पास के समय में आर्थिक 
संकट सभी राष्ट्रों में आया केवल रूस ही उससे अछता बच सका । तभी से आर्थिक 
आयोजन की ओर सभी देशों में आकर्षण बढ़ गया । अमेरिका में प्रेसीडेप्ट रूजवेल्ट 

न्यूडील (नयी व्यवस्था ) के नाम से पूजीवादी आथिक गठन के अन्तगंत आंशिक 
आयोजन किया । ब्रिटन में भी गत महायुद्ध मे ऐसाही नियंत्रित आयोजन हुआ ॥ 
भारत में राशन व्यवस्था और अनेक नियंत्रणों के रूप में हमने आयोजन के आंशिक 
दर्शन किए । उस समय उद्देश्य था देश की सम्पूर्ण आथिक शक्ति को यद्ध में लगा 
देना । प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने अपने “अथंशास्त्र के मलाधार' में इस' 
स्थिति के तीन मुख्य कारण बताये हें -- 


१--पंजीवादी प्रणाली से निराशा । 


क्योंकि (क) इससे आर्थिक विषमता बहुत ही बढ़ती जांती हैं। (ख) केवल 
व्यक्तिगत मुनाफा ही ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है । मुनाफा न होने की' 
अवस्था में उत्पादन साधन बेकार पड़े रहते हें, और बरबाद होते हैँ। (ग) 
केवल धनी की आवश्यकता पूरति ही होती हे , जनता की नहीं । (घ) आशिक संकटों 
से बार बार इसकी गाड़ी अटक जाती हे । भयंकर बेकारी बढ़ती है । 


२--आथिक आयोजन से ही पूंजीवाद की अबाध्य आर्थिक प्रणाली के दोषों 
से छुटकारा मिलने की आशा हो गई । रूस में आथिक आयोजन न हुआ होता तो 
वह द्वितीय महायुद्ध में कभी विजयी न होता । फासिस्ट ज़मेंनी और इटली -ें भी' 
आयोजन द्वारा अधिक उत्पादन हुआ । 


३--यद्धकाल में पश्चिमी यहप के देशों और संयक्‍त राष्ट्र अमरीका ने आंशिक 
आयोजन द्वारा ही जनता की और युद्ध की, दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया । 
इससे छोंगों की आस्था आयोजन पर गहरी हो गई । ७ 


परन्तु उपरोक्त बातों के अतिरिक्त, जिनके कारण आर्थिक आयोजन कौ 
आवश्यकता का अगुभव होने लगा, एक और भी णम्भीर कारण है, और जिसके 
कारण हमें लोकायोजन तक पहुँचने और उसका गहरा अध्ययन करने के अतिरिक्त 
दूसरा चारा नहीं रह गया । वह हैँ बेकार पड़े आथिक साधनों का प्रश्न । यों तो बेकार 
पड़े आथिक साधनों की समझ मनुष्य की उत्पादन शक्ति के विकास के साथ साथ 
पहले ही से बढ़ती रही है, और पूंजीवादी व्यवस्था ने अपने पूर्ब के वेकार साधनों 
का बहुतांश में उपयोग किया । परन्तु पूंजीवादी आयोजन उपयुक्त हुए साधनों और 
उसके द्वारा उत्पादित आथिकत: उपयोगी वस्तुओं का बिध्वंस करने लगा । खेत में 
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२१४ . लोकवित्त 


खड़ी फसलें जला दी गईं । फलों के भरे जहाज समुद्र में उल्ठवा दिये गये । नई 
“आविष्कृत मशीनें जो उत्पादन क्षमता बढ़ातीं, नष्ट करदी गई । फलत: 
खेकार उत्पादन साधनों की मात्रा बढ़ती गई । किन्तु साथ ही विज्ञान के 
“विकास से मनुष्य की उत्पादन क्षमता भी बढ़ी । विज्ञान ने मनुष्य को नथे आविष्कार 
देकर उत्पादन साधनों के अनुपयुक्त पड़े रहने की चेतना को और बढ़ाया और जो 
वस्तु कछ तक पूर्णतः उपयोग लरग्न समझी जाती थी आज यह समझ में आने लगा 
- कि उसका पूरा उपयोग वहीं हो रहा हैं। कक तक यदि यह ज्ञान था कि एक मिल 
मजदूर दो करधों की देखभाल कर सकता हैं तो आज अधिक सामूहिकी करण तथा 
नये आविष्कार के कारण समझ में आया कि वह आठ करघों की देखभाल कर सकता 
हैं । इसलिये सम्पूर्ण जनता का गहरे से गहरा, गठित से गठित सहयोगी उत्पादन ही, 
उत्पादन साधनों की बेकारी अथवा अधेबेकारी को मिटा सकेगा और उनसे अधिक से 
अधिक तर उत्पादन ले सकेगा, ओर इसी के फल स्वरूप हर मनुष्य को अधिक से 
अधिक राष्ट्र का आथिक विभाज्य प्राप्त हो सकेगा । 





आर्थिक आयोजन के उद्देश्य 


आध्िक भायोजन का उद्देश्य भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार 
यों है--- जनता के आद््शों और निर्माणकारी उत्सुकताओं को कार्यशीलता के नये 
पथ पर ला आरूढ करना ही क्राथिक तथा सामाजिक आयोजन का उद्देश्य है ।» 
भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति की राय में श्री स्वर्गीय के. टी. शाह के अनुसार 
राष्ट्रीय आयोजन के दो उद्देश्य हें-- 


... क- देश भर के लिये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता । ऐसे प्रयत्नों के कारण आर्थिक 
'साम्राज्यवाद की भँवर से दूर रहना । द 
.. ख- भारतीय जनता के वर्तमान जीवन-स्तर को एक निश्चित अबधि के 
-अंगगेत, कहिये दस वर्ष में, दूना कर देना । * 
इंगलंण्ड की सरकार ने सन्‌ १९४७ के अपने आश्िक नाप जोख में आर्थिक 
आयोजन का उद्देश्य इस प्रकार लिखा है । 


आध्िक आँयोजन का उद्देश्य देश के आर्थिक साधनों को सम्पूर्ण राष्ट्र के 

सर्वोत्कृष्ट हितों के लिथे उपयोग में लाना है । ऐसा कंसे हो सकता है यह बात, देश 

की आर्थिक परिस्थिति, राजनैतिक विकासका स्तर, सामाजिक गठन, और सरकार 

* शीश कांए8 ४८०7 ?087- 2. 8 द क्‍ 
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लोकायोजन के सिद्धांत श्श्प्‌ 


के तौर तरीकों पर निर्भर होता है। »« 


प्रोफेसर ऐम. ऐच . वास्वानी कहते हें कि हमारे देश में सभी प्रकार 
के आयोजन का अन्तिम उद्देश्य होना चाहिये दरिद्रता को मिटाना और देश की 
जनता के जीवन स्तर में एक अच्छा उठाव लछाना । 


श्री डी. ऐस. नाग का कथन है कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए आर्थिक तंगी से 
स्वतंत्रता , सम्पूर्ण जनता के लिये, केवल एक बे या जाति विशेष के लिए नहीं।॥ 
आप इस पर विस्तार में विचार करके तीन बातों में उद्देश्य को विभकत करते हैं ।. 
१- एक कम से कम राष्ट्रीय आय का स्तर ते हो, सुविधा और सुपास के 
साध्षच फिर उससे ऊपर बढ़ते ही रहें । 
२- रुण्ट्रीय आत्मनिर्भरता 
२- संगठित सुरक्षा, क्‍ े 
: परल्तु ल्याप चेतावनी साथ हो देते हें कि आयोजन का तत्व उद्देश्य. बनाने में 
नहीं है बल्कि उनकी पूर्ति के लिए मार्ग और साधन खोज निकालने में हें ।* श्री विर्वे- 
इ्वरेया के अनुसार आयोजित्त अर्थ व्यवस्था “उत्पादन तथा आय को तेजी से बढ़ाने 
तथा अन्य दिशाओं में प्रगत्रि की गति बढ़ाने! के लिए होती है।॥ अ“अअ्थेशास्त्र के 
मूलाधार के छेखकों ने आभिक आयोजन के ध्येय ६ प्रकार के बताए हैं,-- 
(१) खुरक्षा तथा राजनैतिक सत्ता 
(२) पिछड़े क्षेत्रों का विकास और आत्मनिर्भ रता, . 
(ह॥ पूर्षोचत्ति | 
(४) आशिक सुरक्षा 
(५) सामाजिक समानता जि, 
(६९) युद्धोषरान्त पुरर्सयठन तथा शांति के लिए पुनरनिर्माण 
(१) यह को प्रत्यक्ष ही है कि आथिक आयोजन किसी भी उद्देश्य से किया 
जा सकता है । यह केवल साधनमात्र है । जो देश शांतिप्रिय हें और दूसरे पर हमला 
करके उसे लूटना नहीं चाहते वे अपनी सुरक्षा के लिए आयोजन कर सकते हैं परंतु 
आक्रमणकारी सरकारें इस उद्देश्य से ही आथिक आयोजन करती हैं। हिटलर, मुसो-. 
लिनी की सरकारों का उद्देश्य ही आक्रमण था। ला 


(२) पिछड़े हुए देशों की यही नीति आवश्यक है ही। सोवियत रूस की योज- - 
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२१६ लोकवित्त 


नाएँ तो प्रसिद्ध ही हें अब चीन भी आर्थिक योजनाओं द्वारा अपनी अवस्था बहुत 
तेजी से सुधार रहा हे । भारतीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना लूगभग कार्यान्वित 
कर चुकी हूँ । लोकायोजन के सहारे बहुत ही पिछड़ा हुआ रूस सबसे [बढ़े चढ़े अमे- 
रिका के बराबरी में आ घमका । 

(३) पूर्णवृत्ति वाला ध्येय अँगरेज अर्थशास्त्रियों की सूझ है । सारे समाज के 
लिए काम और अवकाश का उपयुक्त संतुलन प्राप्त करता और प्रत्येक व्यक्ति को 
काम और अवकाश संतुलित मात्रा में देना । पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तगंत जनसाधा- 
रण का अधिक से अधिक समाधान करना ही इस का तात्पर्य है । कीन्स इसी का पक्ष- 
पाती था । 





/ सभी आथिक आयोजन का ध्येय पूर्णवृत्ति रहा है' मूछाधार' के रूखकों के 
इस मत का हम समर्थन नहीं करते । पूंजीवादी व्यवस्था में पूर्णवति का ध्येय. केवल 
जनसाधारण को ज्यों त्यों करके असंतुष्टि से दूर, भुलावे में रखना है । क॑ंसा भी काम 
देकर उनके भांसू पोंछना हे । इन सबसे ऊपर पृर्णवृत्ति का उद्देश्य हैं पंजीवादी आर्थिक 
व्यवस्था को छिन्न भिन्न होने से बचाये रहना, क्योंकि जनसाधारण को कुछ हद तक 
कार्यरत रखने से उनके हाथ में कुछ क्रमशक्ति आती रहेगी और पूंजीवादी 
संकट की अवस्था उस क्रयशक्ति के फलस्वरूप टल जायगी, वेस्ते पूर्णवृत्ति 
का विशेष अर्थ पेचीदा है। स्थानाभावब के कारण यहाँ स्पस्ट नहीं किया जा 
सकता|!। उनको आर्थिक समृद्धि उसके द्वारा नहीं हो सकती । समाजवादी लोकायोजनों 
में ही वेसा सम्भब है । श्री विमछ घोष और डाक्टर के. बी. कृष्णा का तो मत है कि 
“न तो कोई विशेष अब तक किया हैं और न आगे कोई सरकार कर सकेगी जब तक 
कि वह समाजवादी सरकार नहीं होगी । श्री सी, के. शाह उत्पादन के साधनों को 
सावेजनिक कमेटियों की मालिकियत और प्रबन्ध में देना ही उचित समझते हें # 





.._ (४) आशिक सुरक्षा--के उद्देश्य का पूंजीवादी आयोजन में केवल यह अर्थ 
है कि ब्यक्ति का वर्तमान स्तर पर पेट भरने के लायक काम देता या दिलाना आवह- 
यक हो । उसका काम छूट जाय तो उसे सरकार से बेकारी भत्ता मिलें। ऐसा अनेक 
पद्चिमीय देशों में है पर यह श्रमिक स्तर के नीचे ही डाले रखना हे । इससे जन- 
साधारण की अवस्था हरगिज नहीं सुधर सकती | बेकारी भत्ते भिखारी की तरह हे 
लेकर जीना कोई मनुष्यता नहीं है । छेखकों ने स्वयं माना है कि यदि आयोजित 
“ # श्री वास्वानी द्वारा उद्धत, 
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छोकायोजन के सिद्धांत २१७ 


अथ व्यवस्था पूंजीवादी है या फासिस्टवादी हैँ तो आर्थिक सुरक्षा तीन बातों से 
समझी जायगी--- । 

१- पूर्णवृत्ति --अर्थात्‌ काम जरूर मिले : 

२- उचित मजूरी 

३- उचित लाभ 


उचित का अर्थ पूंजीवादी शासकों की मर्जी पर निभेर है । 


(५) सामाजिक समानता--का उद्देश्य अनाथिक नहीं है जैसा कि मूलाधार 
के लेखकों का मत हैं । अनाथिक समानता की कुछ भावना के यदि पूरी होने में कोई 
रोड़ा भी हैं तो वह आथिक समानता की कमी ही हँँ । आथिक समानता का अर्थ 
बावन तोला पाव रत्ती की समानता कोई नहीं करता है । उचित व्यवहार और न्याय 
की कमी आर्थिक समानता हुए बिना दूर नहीं हो सकती और राष्ट्रीय साधनों की 
अमीरों की अनावश्यक बातों के लिए बर्बादी भी आर्थिक समानता की कमी का 
परिणाम है । फिर भी आथिक समानता ही किसी योजना का उद्देश्य बनाना एक 
भारी कमी का शिकार बनने का मौका पेदा करना है । यदि आज हम गांधी योजना 
के अनुसार “विकेन्द्रित ग्राम साम्यवाद” की अवस्था में आ जाँय तो आथिक समानता 
तो अवश्य प्राप्त हो जायगी पर क्‍या हम इसमें सुखी और संतुष्ट होंगे ? यह केवल 
स्वप्त में भले ही अच्छा लगता हो परन्तु प्रत्यक्ष में तो हम उस अवस्था में जाना 
पसन्द नहीं करेंगे । अतः छोकायोजन का उद्देश्य लोक समृद्धि ही हो सकता है, जिसका 
अर्थ है कि देश भर में आथिक समानता तो हो परन्तु अधिकतम सहयोग और उच्च« 
तम वेज्ञानिक साधनों द्वारा उत्पादन के कार्यानुसार वितरण के आधार पर । तभी 
जनसाधारण का जीवन स्तर उच्च से उच्चतर हो सकेगा और होता जा 
सकेगा । 


(६) युद्धोपरांत पुनर्संगठन तथा शान्ति के लिए पुन: निर्माण, तो दोनों ही 
व्यवस्थाओं में उद्देश्य बनाया ही जा सकता है। 


इस प्रकार 'आथिक आयोजन' के अनेक प्रकार के उद्देश्य हो सकते हें परंतु 
लोकायोजन का उद्देश्य 


केवल एकही हो सकता है । वह यह है कि देश की सम्पूर्ण जनता के हर 
व्यक्ति की आय अधिकतम हो । तात्कालिक विज्ञान के उच्चतम ज्ञान के सहारे से 
'बनी अधिकतम उत्पादन हाक्ति का सम्पूर्ण जनता द्वारा सहयोगी तरीके से पूरा 
उपयोग हो । कोई आशिक साधन पूरा या अधूरा बेकार न रहे। और उसके 
'फूलस्वरूप जो उत्पादन हो उसका वितरण सार्वजनिक सम्मिलित कार्यों के लिए 
जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के हाथ में रहकर बाकी प्रत्येक के काम के आधार 





२१८ लोकवित्त 


पर सभी ब्यक्तियों में किया जाय । 

रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधारभूत उद्देश्य स्टेलिन द्वारा निम्न 
प्रकार बताए गये थे ऋ 

१--देश की पिछड़ी हुई और अंशतः: मध्यकालीन कार्य-विधि (॥6८॥- 
70]029) को आधुनिक कार्य विधि के रूप में बदल देना। 


२--सोवियट रूस को खतिहर तथा निरंल देश से बदलकर एक औद्योगिक 
तथा शक्तिशाली देश बना देना, जो कि विश्वव्याप्त पूंजीवाद के चक्कर से 
स्वतंत्र रहे । ह 

३--पूँजीवादी अंशों (7:]6772765) को कतई निकाल देना, समाजबादी : 
_ अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र को विस्तुत करता, और देश में से वर्गवाद को नष्ट करने के . 
लिए भमि तेयार करना ताकि समाजवादी समाज का निर्माण हो सके । 


४--ऐसे उद्योग स्थापित करना जिनसे कारखाने तथा यातायात ही 
समाजवाद के आधार पर पुनः: संगठित और शक्तिशाली न हो जाँय बल्कि 
कृषि भी । | 


५--छोटी और छिटपुट खेती को बहुत और सहयोगी क्षषि के मार्ग पर 
ले आना ताकि देहाती क्षेत्रों में समाजवाद का आधार निश्चित और मजबूत बन' 
जाय और ताकि सोवियत रूस में पूँजीवाद के फिर उठ खड़े होने की सम्भा- 
वना न रह जाय । 


६--देश की रक्षक शक्ति को अधिकतम बढ़ा देने के लिए जो भी आ्थिक 
और कायविधि सम्बन्धी आवद्यकताएँ हों सब उत्पन्न करना । 


ग्रायोजित और अनायोजित अर्थ व्यवस्थाओं में अन्तर 


अव तक केवल समाजबादी देशों को छोड़कर बाकी देशों में आथिक आयथोजन' 
नहीं के बराबर रहा । केवल सरकारी हस्तक्षेप मात्र अथवा बजट द्वारा कतिपय' 
प्रभाव डालने का नाम आ्थिक आयोजन नहीं हो सकता । सरकार के प्रत्येक कार्य 
का कुछ न कुछ प्रभाव राष्ट्र के आथिक जीवन पर पड़ता ही है और बहुत बार 
अब सरकारें आथिक व्यवहार के हर पहलू पर जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग, व्यव- 
साय, विनियोग आदि सभी पर, जानबूझकर एक विशेष उद्देश्य से भी लोकवित्त 
नीति द्वारा काफी प्रभाव डालती हें परन्तु वह भी आयोजन नहीं है । 








(4०8०७ 
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लोकायोजन के पस्रिद्धान्त २१९ 


आयोजित प्रणाली में सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये एक उद्देश्य होता हैं और वह 
उद्देश्य इतना वृहत्‌ और विस्तृत होता है, कि बिना सम्पूर्ण देश की अर्थ व्यवस्था को 
नियंत्रित किये वह पूर्ण नहीं हो सकता । इसके लिये आथिक व्यवहारों पर पूरे नियं- 
शत्रूण लगाने पड़ते हैं । ये सभी नियंत्रण प्रत्यक्ष होते हें । अनायोजित प्रणाली में नियं- 
त्रण जो थोड़ा बहुत होता है बहुधा परोक्ष ही होता है । 


प्रतिबन्ध 


आयोजित प्राणाली में आयोजन के अनुसार प्रतिबन्ध होते हें | साधारणत: 
प्रतिबन्धों के निम्न प्रकार हैं 


१- उत्पादन पर 

२- विदेशी आयात निर्यात पर 

३- उपभोग पर 

४- व्यापार पर 

५- बचत तथा विनियोग पर 

६- पेशे चुनने और वेकारी पर 

१- उत्पादन पर प्रतिबन्ध कई दृष्टियों से लगाये जा सकते हैं । कभी उत्पा- 
दन को कम करने के लिये प्रतिबन्ध लगाये जाते हें । यह उस समय होता हैं जब पूंजी- 
वादी उत्पादन प्रणाली के सामने आथिक संकट आ उपस्थित होता हैं। माल अधिक 
बन जाता हैं पर जनता के पास क्रय-शक्ति होती नहीं, अतः मूल्यों को गिरने से रोकने 
के लिये उत्पादन को रोक दिया जाता है । कभी कभी उत्पादन को ऐसा नियंत्रित 
किया जाता है कि कुछ गिनी चुनी वस्तुओं के उत्पादन की ओर ही अधिकांश शक्ति 
लगा दी जाय । ऐसा अकसर युद्धकाल में अथवा युद्ध को दृष्टि में रख कर किया 
जाता है । युद्ध सामग्री के उत्पादन में ही अधिकाँश शक्ति छगा दी जाती है । और 
अन्य प्रकार के उत्पादन रोक दिये या कम कर दिये जाते हैं। किन्तु यूद्धोपरान्त के 
पुनः निर्माण अथवा लोकायोजन की अवस्था में उत्पादन पर प्रतिबन्ध दूसरे प्रकार 
का हंरेता है । उसमें अह ध्यान रक्खा जाता है कि जो चाहे सो मन माना उत्पादन 
न करने लग जाय । जनता की आवश्यकताओं का हिसाब छकूगा कर, देश की उत्पादन 
शक्ति और साधनों को तौल कर एक योजना बनाई जाती है । और इसी द्रष्टि से 
'उतनी ही मात्रा में, उसी उसी प्रकार का मार निर्माण करने का आयोजन किया 
जाता है । रूसी और चीनी लोकायोजनों में अधिक शक्ति उत्पादन के साधनों के 
निर्माण में लगाई जाती है ताकि उपभोग के सामान के उत्पादन की क्षमता बढ़ती 
चली जाय । मशीन बनाने और मशीन बनाने के साधन बनाने की ओर अधिक शक्ति 
लगाई जाती है । उत्पादन पर प्रतिबन्ध इस दृष्टि से भी लगाया जाता है कि उत्पा- 
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दन के साधन बेकार या अधंबकार कर के गँवाये न जायें। जहाँ सहयोगी, वैज्ञानिक 
तथा मशीनों से काम कर के बहुत अधिक उत्पादन हो सकता है वहाँ कोई अकेला 
हाथ में फावड़ा लकर ही कुआँ न खोदता रहे । एक ओर एक ग्यारह हो सकते हें, 
इस बात का पूरा ध्यान रक्खा जाता है । 


२- विदेशी आयात मिर्यात पर प्रतिबन्ध किसी भी आायोजित अर्थ व्यवस्था 
में लगाना आवश्यक है। देश की आवध्यकतानूसार मात्रा और प्रकार निश्चित 
किये जाते हैं । लोकायोजन में तो देश को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, और विदेशी 
पूंजी वादी व्यापारियों की ठगी से आयोजित व्यवस्था की रक्षा करना आबश्यक हो 
जाता हैं । विदेशी विनिमय की दरों पर भी नियंत्रण किया जाता हू । 


३-उपभोग पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता इसलिये होती है कि उत्पादन 
नियंतित्र रहे । वही माल और उतना ही, जितना उत्पादन में आयोजित हैँ उपभोग 
में लिया जाय । गत महायुद्ध में राशन- व्यवस्था उपभोग के नियंत्रण का ही रूप 
थी । कई बार देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की वस्तु जैसे गेहूँ, आदि के 
उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाकर उसे विदेशी मार खरीदने के लिये बचा लिया जाता 
हैं । स्वास्थ्य के लिये हानिकर बस्तुओं के उपभोग पर भी नियंत्रण रंगाया जा सकता 
है, जेसे शराब आदि नशील पदार्थों पर | इस प्रतिवन्‍्ध का उद्देश्य एक ओर तो 
स्वास्थ्य रक्षा होता है दूसरी ओर बचत अथवा अन्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ाना 


होता हैं । 


४-व्यापार पर नियंत्रण लोकायोजन का आवश्यक मार्ग हे । व्यापारी केवल 
मुताफे के छिये मार का लून देन करता है । छोकायोजन में व्यापार पर नियंत्रण दो 
प्रकार का होता है । एक तो कीमतें निर्धारित कर दी जाती हूं, उनसे इधर उधर 


माल नहीं बिक सकता। उपभोग की सामग्री के ही दर निश्चित नहीं किये जाते 


बल्कि उत्पादन साधनों के भी विनिमय मूल्य ते कर दिये जाते हैं, अन्यथा उत्पादन और 


उपभोग नियंत्रण दोनों विगड़ सकते हैं | मल्य के साथ ही साथ तादाद भी निश्चित 
कर दी जाती हैं । कितना माल कहाँ किसे दिया जायगा । इसी से सट्टे की समाप्ति 
हो जाती है । दूसरे, व्यापार के साधन, द्रव्य, का नियंत्रण भी किया जाता है । बंकों. 


प्र भी नियंत्रण, होता हें कि किस व्याज दर पर रुपया देंगे लेंगे । लोकायोजन में 


व्यक्तगत या गेर सरकारी बेकों के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता । इनसे सारी' 
व्यवस्था बिगड़ जाती हैँ । कीमतें निश्चित करने और द्रव्य के पूर्ण नियंत्रण होने का 
स्वाभाविक प्रभाव यह हो जाता है कि एक ही मुहल्ले में एक ही वस्तु के बाजार के 
बाजार न रूग जाय और जिसके मन में आये दूकान लेकर बैठ जाये भौर उत्पादक 


कुछ न करे, ऐसा न हो पाये । 
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बचत तथा विनियोग पर नियंत्रण उत्पादन और उपभोग के. नियंत्रण में मदद 
करता है । आथिक आयोजन में उत्पादन उपभोग की आवश्यकता के बराबर ही होता 
है । बचत पर नियंत्रण न हो तो उपभोग बढ़ सकता हैं और उत्पादन के साथ उसका 
सन्तुलन विगड़ कर आयोजन को बिगाड़ देगा । यदि अनियंत्रित बचत उपभोग की 
ओर न लूग कर उत्पादन में छूगी तो उत्पादन अधिक होगा, मनमाना होगा और. 
नियोजन विगड़ जायगा । अत: वचत और विनियोग दोनों पर नियंत्रण आवश्यक है। 


पेशे चुनने और बेकारी पर नियंत्रण छोकायोजन की अवस्था में कुछ हृद तकः 
आवश्यक हू । मामूली तौर से बेकार कोई रहना पसन्द नहीं करता, जब तक कि 
उसे मुफ्त का मार उपभोग के लिये कहीं से न मिलता रहे । लोकायोजन में मुफ्त 
का माल मिलते की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती । हाँ बच्चों और अपाहिजों के लिये: 
बिना काम किये ही उपभोग का पूरा प्रबन्ध लोकायोजन में होता हैं । लोकायोजन की” 
व्यवस्था में हर स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति की उत्पादन शक्ति का हिसाब लगाकर 
उसके लिये कार्य का प्रबन्ध कर दिया जाता हैँ। फिर भी जो उत्पादन काम न करे. 
छसे कुछ उपभोग के लिये मिरू नहीं सकता क्‍योंकि आय तो केवल उत्पादन के 
आधार पर ही होगी । परन्तु बेकारी एक और प्रकार की भी होती हैं कि धनी लोगः 
कोई काम नहीं करते । परन्तु लोकायोजन की व्यवस्था में धनिकों का धन तो उत्पा:- 
दन में ले लिया जाता हे । उन्हें भी काम करना आवश्यक हो जाता हैँ ।पेशा निश्चित 
करने पर भी कुछ नियंत्रण आवश्यक हो सकता है। आयोजन के अनुसार जितने 
इंजिनियरों, डाक्टरों, अध्यापकों, खेतिहरों आदि की आवश्यकता हो यदि उसी तादाद 
में लोगों के पेशे पसन्द करने से संख्याएँ पूरी हो गई तो कोई नियंत्रण आवश्यक नहीं 
हैं परन्तु इसमें अन्तर पड़ा, जो स्वाभाविक है, तो प्रोत्साहन और रोक थाम द्वारा: 
नियंत्रण करना ही पड़ता है। द 


अनायोजित अर्थ व्यवस्था में इनमें से कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होते या नहीं. 
के बराबर होते हें । 


आयोजन कंसे होता हे 


साधारण तौर पर राष्ट्र भर का आथिक आयोजन तानाशाही के अतिरिक्त 
और क़रिसी व्यवस्था में अकेला कोई व्यक्ति नहीं करता और न कर सकता है, और 
न आयोजन एक ही दिन में और अचानक हो जाता है | कई व्यक्ति मिलकर योजना 
बनाते हैँ और कई मंजिलों को पार करके आयोजन पूरा होता है । क्‍ 

पहली मंजिल तो हैँ कि योजना का उद्देश्य तथा काये नियम निर्धारित किए: 
जाते हैं । देशकी छोक सभा ही इस काये को कर सकती हे । 

दूसरी मंजिल में सरकार या स्वयं लोकसभा योजना बनाने के लिए. आयोगः 





हि 
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(समिति, कमीशन) नियुक्त करती है । इस आयोगमें आयोजन से सम्बन्ध रखने वाले 
विशेषज्ञ ही रक्‍्खे जाते हें जो प्रत्येक बात की गहराई तक जा सकें। यह आयोग 
पहले पहली मंजिल के आधार पर मोटी रूप रेखा तैयार करता है और योजना 
सम्बन्धी उत्पादन इकाइयों और साधनों की पूरी जानकारी के लिए विभिन्न प्रशना- 
वलियाँ तेयार करता हैं। इन प्रदनावलियों के आधार पर उत्पादन के साधनों और 
इकाइयों तथा क्षेत्रों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। अर्थात्‌ कौन कार- 
खाना, कौन सामान, कितना कितने समय में कितना श्रम प्रयोग करके बना सकता 
है । कितना कच्चा माल, कितनी विद्युतशक्ति आदि चाहिए यह मालूम कर लेता है। 
सरकार के अनुसन्धान, आंकिक तथा विशेषज्ञ विभागों की पूरी सहायता लेकर 
प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता का देश भर के उत्पादन केन्द्रों और क्षेत्रों के लिए 
विस्तृत हिसाब लगा लिया जाता है, और इस प्रकार योजना का विस्तृत रूष तैयार 
कर लिया जाता हे । यह निश्चित हो जाता हैं कि इतनी इतनी बिजली का प्रबन्ध 
करना हूँ । इतना कोयला, इतनी खाद, इतना लोहा आदि, इतना मनुष्य श्रम, इंजी 
नियर, शिक्षक श्रमिक आदि के रूप में प्रबन्ध करना हैं और इन सबका प्रबन्ध किस 
प्रकार से होगा, कहाँ से कौन वस्तु भेजी जायगी आदि, और यह सब प्रबन्ध कर देने 
पर इतना माल उत्पादित हो जाना चाहिए, इतने समय में हो जाना चाहिए, आदि 


का पूरा हिसाब छूगा लिया जाता है । 


इतना सब हिसाब छूगने पर पूरी योजना की तीसरी मंजिल पर अर्थात्‌ 
लोक सभा द्वारा स्वीकृत होने के लिए पेश कर दिया जाता हैँ । लोकसभा उसमें 
आवश्यक परिवर्तेन, परिवर्धन करके जब पास कर देती है तो वह योजना कानून बन 
जाती है, जिसे कार्यान्वित करना प्रत्येक जिम्मेदार उत्पादक का कतंव्य हो 
जाता है। 
चौथी और पाँचवीं मंजिल एक ही साथ ते होती हें । योजना बन तो गई 
परन्तु उसे कार्यान्वित कराना सरकार का काम है । इसके लिए सरकार एक कमेटी 
बना देती है । एक विभाग का निर्माण कर देती है । यह विभाग फिर आवश्यक 
नियंत्रणों की रचना करता है। आवश्यक आज्ञापत्र निकाछता हें और योजना 
को कार्यान्वित कराता है। इसके लिए प्रादेशिक क्षेत्रीय, अधिकारी नियुक्त 
करता हैं। 
पाँचवीं मंजिल निरीक्षण की हैं जिसमें योजना के कार्यान्वित होने में काम 
आयोजित ढंग और गति से चल रहा है या नहीं यह देख रेख रक्खी जाती है । काये 
में कहीं अड़चन आ रही हो तो उसे दूर किया जाता हे । नई समस्या आ जाय तो उसे 
हल किया जाता है । यह कार्य साथ ही साथ चलता रहना आवश्यक है । इसके लिए 
क्रार्यास्वय अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य उच्च अधिकारी भी नियुक्त किए जाते 
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चाहिएँ और कड़ी जाँच पड़ताल करते रहना आवश्यक है अन्यथा ढिलाई स्वाभाविक 
हैं, और उत्पादित सामग्री का स्तर गिर सकता हैं । 


ग्रायोजन के आधा रभत प्रदन 


आयोजन के आधार उद्देश्य के अनुसार ही होते हैं । पँजीवादी व्यकस्था के 
अन्तर्गेत आयोजन होगा तो अधिकांशत: नियंत्रणात्मक आधार होंगे । आयोजित उत्पा-: 
दन वितरण आदि का केन्द्रीकरण नहीं होगा। परन्तु छोकायोजन के लिए सभी" 
आधार केन्द्रीय कोटि के होंगे। 'मलाधार' के रूखकों ने ये आधार आयोजन के 
नाम से पाँच प्रकार के प्रश्नों के रूप में बताये हेँं। < 

१--एऐसी वस्तुओं और सेवाओं का जिनका उत्पादन हो चुका है किस प्रकार 
उपभोक्ताओं के बीच परिसीमन (!२७४07 ) किया जाय 

२--कौन सी वस्तुएँ कितनी मात्रा में उत्पादित की जायें ? 

२--विविश्ल औद्योगिक इकाइयों (फर्मों) में उत्पादन के साधनों को किस 
प्रकार बाँटा जाय कि उत्पादित की जाने वाली वस्तुएँ आवश्यक अनुपात में उत्पा- 
दित की जा सकें ? ः 

४---वस्तुओं या आय के रूप में उत्पादन के कौन से अंग उत्पादन में योग देने 
वालों को दिये जाँय ? द 

५--तात्कौलिक उत्पादन का कितना हिस्सा भविष्य के लिए अर्थात्‌ विनि-- 
योग के लिए बचा लिया जाय ? 

हम आयोजन के आधारों को एक दूसरे ढंग से रखना पसन्द करेंगे | 


१--आज के जीवन स्तर पर देश के सम्पूर्ण समाज की भोजन सामग्री, 
कपड़ा, मकान, सुरक्षा, किक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के लिए किन वस्तुओं की 
कितनी तादाद में आवश्यकता है ? 


२--उपभोग की कितनी सामग्री अपने पास आज हैं और कितनी 
की कमी हैं? क्‍ 

--उत्पादन के कितने और क्या साथन अपने पास हैं ? अर्थात उपभोग की 
सामग्री के उत्पादन के साधन कितने और उत्पादन साधनों के उत्पादक 
साधन कितने हें । 

४--हमारे साथनों में कितने ऐसे हें जिनका आज की कार्यपद्धति 
([6८्रंपतु५6), व्यवस्था, और प्राप्त मण्नीन आदि को दृष्टि में रखकर 
प्रा उपयोग नहीं हो रहा हैं?! 





५--हमारे कितने साथन ऐसे हैं जो बंकार पड़े हैँ क्‍योंकि उनके उप- 


« अशथंशास्त्र के मूलाधार पृष्ठ ६०३ 
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योग के लिए विशिष्ठ कार्य पद्धति विशिष्ठ व्यवस्था और विशिष्ठ निर्माण सामग्री 
की आवश्यकता होगी ? 
६--पअ्रस्तुत उपभोग के साधनों को किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के उप- 


भोक्‍्ताओं के बीच परिसीमन (२७४०७) किया जाय कि जब तक नई उपभोग 
सामग्री आये वह चल जाय ? 


७--अस्तुत उत्पादक साधनों को विभिन्न उत्पादन इकाइयों और उत्पादन 
प्रकारों में किस अनुपात में बाँटा जाय कि आवश्यक वस्तुएँ आवश्यक अनुपात में 
निश्चित तादाद में, दिये समय के अन्दर उत्पादित हो जाँय ? 


८--तात्कालिक उत्पादन का कितना भाग, उपभोग से रोककर पुन: उत्पा- 
दन में लगा दिया जाय ? 


९--उत्पादित सामग्री उत्पादक व्यक्तियों में किस आधार पर. बाँटी 
ज्ञाय ? 


पूंजी व्यवस्था में उत्तर 


अनायोजित अथवा प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं 
खीजता, ओर जो खोजता भी हूँ वह केवल अनुमान मात्रों से काम लेकर सस्तुष्ट 
हो जाता हैं | केवल भविष्य में मूल्यों के घटने बढ़ने का अनुमान लगाने के लिये ही ऐसी 
- खोज की आवश्यकता होती है । सट्टेवाले रोज ही ऐसे हिसाब लगाते रहते हैं । प्रति-- 
सपर्धी अर्थ व्यवस्था आवश्यकता का अर्थ क्रशक्ति के आधार पर लगाती हैं ॥ यदि 
कसी के पास इतने पैसे हें कि वह किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता न होते हुए मी 
उसे खरीद लता हैं तो वह उसकी आवश्यकता समझ लो जाती हूँ परंतु यदि कोई गारीब' 
किसान मजदूर भूखा और नंगा होते हुए भी पंसे के अभाव में हे तो उसे रोही और 
कपड़े की आवश्यकता है ऐसा नहीं समझा जाता। मांग और पूर्ति के सिद्धान्त से ही हर 
बात निरचय होती है । माँग और पूति की खिलवाड़ के फलस्वरूप कीमतें तय होती 
हुँ और कीमतों के ही आधार पर प्रत्येक वस्तु का उत्पादन और वितरण होता है । 


यदि हमें पहल प्रश्न का उत्तर खोजना हो कि देश में कितने रोटी, कपड़ा, 

'भकान आदि की आवश्यकता है तो केबलू विक्रय की तालिका ही इसका उत्तर देगी | 
उत्पादन के साधन कितने उपयोग में आ रहे हैं और कितने बेकार पड़े हें इसका समा- 
धान भी माँग और कीमतें ही करेंगी । उत्पादन कितना करना है, किस वस्तु का 
करना है यह भी माँग के आधार पर ही निशचय होता है। यदि किसी वस्तु की माँग 

बहुत काफी है और कीमतें उत्पादन की लागत से काफ़ी ऊँची हैं और मुनाफे की 

'काफ़ी गुंजाइश है तो वह वस्तु फौरन बड़ी भारी मात्रा में बनने लगेगी। उत्पादित 
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सामग्री उत्पादकों में वस्तुओं के मूल्य के ही आधार पर वितरित हो जाती है । पूंजी 


अपना व्याज ले लेती है, मजदूर को मजदूरी, जमीन को किराया अथवा भाटक, और 
प्रबन्धक को उसकी फ़ीस इसी मूल्य के आधार पर मुनाफे में से मिल जाते हैं। 


इस प्रकार अनायोजित अर्थ व्यवस्था में किसी भी प्रश्न का उत्तर आयोजना 
के काम का नहीं मिलता । और इसी लिये जो आयोजन प्रतिस्पर्धी अर्थ व्यवस्था के 
अंतर्गत किए जाते हैं वे जनता की समृद्धि कभी नहीं कर सकते । प्रतिस्पर्धी अर्थ- 
व्यवस्था में कोई भी आयोजन , जो सब जनता के आध्िक उन्नति की ओर लेता चला 
जाय, हो ही नहीं सकता । भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के सामने यही बड़ा भारी 
प्रदन चिन्ह हैं । 


लोकायोजन व्यवस्था में उत्तर 


परन्तु पूर्णायोजित अर्थव्यवस्था में इन सभी प्रश्नों का उत्तर अधिकारी लोग 
वाकायदे खोज करके प्राप्त कर सकते हैं । हम प्रत्येक पर संक्षेप में प्रकाश डालते हें । 


हमारे ९ प्रद्नों में से पहले तीन प्रइन तो केवल जानकारी एकत्र करके क्षेत्रीय 
अधिकारियों द्वारा हल हो सकते हैं । 


चौथा और पाँचबाँ प्रइन बेकार साघनों के संबन्ध में हें । कई बार ऐसा होता 
हैं कि एक मशीन दिन में पूरी गति से काम करे तो जितना काम कर सकती है 
उतना उससे नहीं लिया जा रहा है । या तो उसे कच्चा माल नहीं मिल रहा हैं । या 
उसमें खराबी है। या मा की खपत कम हैं। ऐसी मशीन उत्पादन तो करती है फिर 
भी आधी बेकार है। इसी प्रकारकोई|व्यक्ति जो आठ घंटे काम कर सकता हैं «या 
५ ही घंटे काम करता हूँ । घीगारी के कारण अथवा काम न मिलने के कारण अथवा 
औजार या मशीन की कमी से, या कच्चे माल की कमी से, और या बनाये माल की 
माँग न होने के कारण, तो वह भी आधा बेकार है । यदि हमारे पास ऐसी मशीन तो है 
जो एक घंटे में २ मन आटा पीसती है परंतु विज्ञान ने ऐसी मशीन का आविष्कार 
'कर दिया है या ऐसी कार्य पद्धति निकाल दी है जिससे घन्टे में २० मन आटा पीसा 
'जा सकता है तो हम उस हद तक बेकार हें ) इस बेकारी के इन दोनों प्रश्नों को हल 
'करने के लिए आँकड़ों का एकत्रीकरण तो एक साधन हे ही परंतु आज की कार्यपद्धति 
((९०००४००९८) के विकास का ज्ञान होना भी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त कुछ 
'ऐसे उत्पादन साधन होते हैं जिनको छुआ ही नहीं गया है । हिमालय के असंख्य झरने 
'एक भारी तादाद में विद्युत दे सकते हैं । उनको हमने छुआ ही नहीं है | हिमालय के 
खनिज, राजपूताने का रेगिस्तान, अनेक नदियों की यातायाती क्षमता आदि वस्तुएँ 
'अभी छुई भी नहीं गयी हैं। भारत का अधिकांश कच्चा माल, खनिज, लाख, तमाखू, 
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है] 


अफीम. चमड़ा, खोपरा, आदि विदेशों में ज्यों का त्यों भेज दिया जाता है । यह 
बेकार है । डा. राम मनोहर लोहिया ने भी अपनी एक पुस्तक में इन साधनों 
की बेकारी पर विचार किया है । वे कहते हैं कि संसार को “आथ्िक स्थिति के लिए 
सबसे बड़े खतरे की बात हैँ मानव जाति के दो तिहाई भाग के उत्पादन औजार तथा 
मशोनें । उनको विज्ञान और उन्नतिशील कार्य पद्धति की सहुलियत नहीं लने दी जा रही 
है । थे औजार और मशीनें घबिदेशी साम्राज्यवाद के बोझ से दबे जा रहे हैं और उनके 
सहारे लगाया गया श्रम अधिकाधिक अनुत्पादक होता जा रहा हैँ । आपने एक बड़े 
मार्के की बात की हैं कुछ इंगितात्मक आँकड़े देकर आप कहते हैं “इन ओऔजार 
मशीनों द्वारा लगाये हुए ५००० करोड़ श्रम घंटे बराबर हैं २५० करोड़ श्रम घन्टों के, 
स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में ” >* 
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एक बिचारक ने बेकारी की और विवेचना कौ है । और बेकारी के ये रूप 
बताये हूं --- । 

१- मूल्य रहित (५४।प८ 6८55) साधनों की बेकारी 

२- बनावटी ([282७00) बेकांसी 

३- सोह्देश्य ( ?76(677९० ) बेकारी 

४- कार्यरत (?8702८9%3779£2 ) वेकारी 

५- मजबूरी (८707८८० ) बेकारी 

६- रोकी हुई क्षमता द्वारा बेकारी 

७- हडताल द्वारा बेकारी 

८- हमलावर (32276८55५८ ) बेकारी 

९- साधनों के सरकाव से ([)372772८0 ) बेकारी ॥ _ 

छठवाँ प्रशन केवल परिसीमन का हैँ । बहुत अधिक महत्व का प्रश्न सातवाँ 
हैं । उत्पादन के साधनों का वितरण बिभिन्न प्रकार के उत्पादनों और विभिन्न इका- 
इयों में केसे किया जाय । मनुष्य की आवध्यकताएँ और जन संख्या दोनों ही रूगा- 
तार बढ़ती जा रही हैं । अत: आवश्यकता की सामग्री का उत्पादन लगातार बढ़ता 
ही जाना आवश्यक है । यह तभी सम्भव हैँ जब मनुष्य की उत्वादन क्षमता बढ़ती 
चली जाय । और इसके लिये उत्पादन के छौजारों का अर्थात्‌ मशीनों का रूगातार 
बनते रहुना और अधिकाधिक समक्ष मशीनें बनते रहना, अधिकाथिक सक्षम कायें' 
पद्धति का विकास होते रहना, आवश्यक है । इसी दृष्टि से उत्पादन के साधर्नों में से 
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कुछ को केवल उत्पादन के साधन अर्थात्‌ मशीनें बनाने में ही लगाना आवश्यक है । 


इसको दृष्टि में रखकर ही सातवें प्रशन का हाल होगा। अत्यावश्यक उपभोग 
सामग्री तेयार होने लायक उत्पादन साधनों को छोड़कर बाकी सब मशीन बनाने में 
लगाने आवश्यक हें । इसी प्रकार आठवें और नवें प्रइनों का उत्तर प्राप्त होगा। 


वितरण की समस्या 


आयोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का आयोजन तो होता ही है परन्तु 
उत्पादित सामग्री के उपभोगार्थ पदार्थों के वितरण का भी बड़ा भारी प्रश्न होता है । 
अनायोजित अथवा अर्धायोजित पूंजी वादी या तानाशाही व्यवस्था में तो मूल्य और 
मजदूरी, व्याज, भाटक, तथा शुल्क आदि माँग और पूर्ति के प्रभाव स्वरूप अपने आप 
निश्चित हो जाते हें और फल अनायोजित अर्थ व्यवस्था का जैसा ही रहता है । 
लोकायोजन में वितरण का भी पूरा आयोजन किया जाता है । 

कुल राष्ट्रीय आय के मुख्य रूपों द्वारा जो आय होती है वही वितरित होती 
हैं । राष्ट्रीय आय के, लोकायोजन की अवस्था में, निम्न लिखित दो भाग होते हैं-- 


१-- सरकारी अथवा सार्वजनिक कृषि तथा उद्योग धन्धे, 
२- सहयोगी कृषि तथा उद्योग धन्धे 


केवल व्यक्तिगत उत्पादन के लिये लोकायोजन में बहुत कम स्थान होता 
है । जब तक व्यक्तिगत उत्पादन सहयोगी या सरकारी न बन जाँय उनकी तीसरी 
श्रेणी मान सकते हैं। इस राष्ट्रीय आय के विभागों से राष्ट्रीय कोष में अर्थात्‌ केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय बजट में आनेवाली आय तो उन बजटों के अनुसार बठती हे जिसका 
'जिक्र हम अभी करेंगे और बाकी आय उत्पादन इकाइयों द्वारा वहीं बट जाती हे । 


बजटों मे आय निम्न प्रकार से आती हे-- 
१- सरकारी भूमि तथा अन्य साधनों के प्रतिदान से 


२- पूंजी के व्याज के रूप में, जो सरकारी बेंकों द्वारा सरकारी, सहयोगी 
अथवा ब्यकिगत उत्पादन इकाइयों को अन्य समाग्री प्राप्त करने और अन्य द्राव्यिक 
कार्य अर्थात्‌ मजदूरी आदि चुकाने के लिये दी जाती हे । 


.. ३- अननुभेय (जिनका मूल्य न लूगाया जा सके) तत्वों, अर्थात्‌ जनोपयोगी 
सेवाओं के लिये लिया गया भुगतान । 


४- राजकीय उद्योगों द्वारा प्राप्त मुनाफ़ा 
५- विभिन्न कर 
६- श्रमिक सेवाओं का मूल्य 
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बितरण के रूप 


अब वितरण पर भी विचार किया जा सकता है । वितरण के निम्नांकित 


“33 


रूप 


अकृणया+मपवाइक कक, 


१- श्रमिकों की मजदूरी और बेतन 

२- वरतंमान उत्पादन साधनों की मरम्मत, पुनर्स्थापन, नवीनी करण, क्षय 
घिसावट इत्यादि । 

३- सरकारी व्यय, सुरक्षा, विभाग संचालन; खोज आदि 


४- विनियोग- भावी उत्पादन वृद्धि के लिये नये कारखाने, खानें, यातायात 
के साधन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कार्य पद्धति शिक्षा आदि का नया प्रबन्ध । 


५- जनोपयोगी सेवाएँ तथा सामाजिक उपयोगके लिये व्यय । 


इस प्रकार के बितरण के रूप सरकारी उत्पादन और सहयोगी उत्पादन 
इकाई, दोनों ही में होता है, केवल निजी में सार्वजनिक सेवाओं आ भाग सरकारी 
कर के रूप में ही शामिल हो कर जायगा । सहयोगी उत्पादन इकाइयों में, जहाँ सावे- 
जनिक उपभोग की वस्तुएं आयोजित करने की व्यवस्था उस इकाई के लिये सम्भव 
नहीं हे वहाँ सरकारी कर में ही सम्मिलित होगी । बड़े बड़े सहयोगी कृषि उद्योग तो' 
अपने फार्मो खेतों पर ऐसे प्रबन्ध कर सकते हैं। उदाहरणार्थ वे फार्म पर सार्वजनिक 
उपयोग के लिए बगीचा लगा सकते हैं । मनोरंजन के साधन, शिक्षालय, अस्पताल, 
आदि बना सकते हैं । राजकीय व्यय के लिए भुगतान सभी को कर के रूप में करना 
पड़ता हैँ । बाकी मद सब में एक सी हूँ ही । 
श्रम का मूल्य 


इसमें सबसे बड़ी समस्या है श्रम का मूल्य निश्चित करने की । लछोकायोजन' 
इस उद्देश्य से किया जाता है कि देश की सम्पूर्ण जनता की अधिक से अधिक आर्थिक 
समृद्धि होती चछी जाय । अतः स्वाभाविकत: मजदूरी का एक मोटा सिद्धान्त यह 
बता कि जो कुछ लोकायोजन के फलस्वरूप उत्पादित होता है वह सम्पूर्ण उत्पादन' 


करने वाली जनता की मजदूरी है । जनता के काम दो प्रकार के हैं एक तो सम्मिलित 


अर्थात्‌ सबके लिए ही, जिनका प्रबन्ध अलग अछग एक एक के लिए नहीं हो सकता,, 
एक साथही हो सकता है । जेसे बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा । इसके लिए सेना 


और सेनिक आदि साधन आवश्यक हैं । अतः कुरू उत्पादन में से उतना आवश्यक 
भाग निकाल दिया जाता है । ऐसे ही अन्य अनेक काम, जेसे आन्तरिक व्यवस्था' 


के अनेक सरकारी विभाग | अत: सरकारी व्ययों के लिए उनका भाग अलग 


कर दिया गया । तत्पदचात्‌ सार्वजनिक मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्ध सुश्रुषा, आदि 
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लोकायोजन के सिद्धान्त २२ रु 


का व्यक्तिगत प्रबन्ध ठीक से नहीं हो सकता । यह भी सरकारी विभाग ही कर सकते 
हैं । इनका भी व्यय अलगकर दिया गया । अब जो उत्पादित सामग्री बची उसमें से 
कुछ को भावी उत्पादन के लिए विनियोग करना आवश्यक है वरना भविष्य में उप- 
भोग का सामान नहीं मिल सकेगा । उतना और निकाल दिया जाता हैं । अब जो 
बाकी बचा वह सभी उत्पादक व्यवितयों को वितरण कर दिया जाना चाहिये । यह दूसरे 
प्रकार के अर्थात्‌ व्यक्तिगत प्रकार के कामों के लिए है । परन्तु व्यक्ति की सामाजिक्र 
चेतना का विकास अभी धीरे धीरे हो ही रहा है । पूर्ण जिम्मेवारी की भावता अभी 
पूर्ण रूपेण हर व्यक्ति में नहीं बन पाई है अतः कृतत्व (॥०८(४४॥९) के प्रोत्साहन के 
लिए व्यक्तिगत वितरण करते समय व्यक्तिगत कार्यक्षमता, काये काल, उत्पादित 
सामग्री आदि का*हिसाब लगाकर व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुरूप ही वेतन का 
भुगतान किया जाना चाहिए । द 


लोकायोजन की सफलता की शते-- 


कोई भी आयोजन और खासतौर से लोकायोजन उस समय तक सफल नहीं 
: हो सकता जबतक निम्तांकित बातें पूरी तरह कार्यान्वित न हों- 


१--सरकार इतनी शक्तिशाली और लोकप्रिय हों कि जिस आयोजन को 
कार्यान्वित करना चाहे उसमें कोई अड़चन न डाल सके । बेईमान, शर्रुओं के एजेण्ट,. 
ध्वंसकारी कार्यवाहियाँ न कर सकें । आयोजित व्यवस्था सभी के परम हित की है ॥ 
विज्ञान के आधार पर बनी हूँ । स्वाभाविक हैं और युक्तितियुकत है इन बातों का पूरा 
विश्वास हर समय जनता के हृदय में जमा रह सके । सरकारी अधिकारी इतने 
निर्भीक भी हों कि यदि कहीं त्रुटि वास्तव में निकल भी आवे तो मूढ़ग्राहन सिद्ध 
हों बल्कि उसे बहुत नम्नता से सुधार लू । 

२--योजना इतनी त्रुटिहीन, युक्तियुक्त, और स्वाभाविक हो कि जनता के: 
पूरी तरह गले उतर जाय । जनता को वास्तव में अपना कल्याण उसी में दिखाई पड़े॥ 
देश के सम्पूर्ण प्राकृतिक धन, बेकार और अर्ध-बेकार सभी साधनों का वैज्ञानिक 
अनुसंधान के आधार पर हिसाब लगाया जा चुका हो । जनता की आशकांक्षाओं की 
पूति की पूरी झलक उसमें हो। हिसाब सब सही सही छगाये गये हों। 
जो कार्य पहले करने आवश्यक हैं उन्हें प्राथमिकता (?7079) दी गई हो। 

३--योजना का सम्पादन बहुत ही योग्य, ईमानदार उत्तरदायित्व समझने 
वाले व्यक्तियों के हाथों में होना परमावश्यक है । उनका स्वयं का योजना की सफ- 
लता और तज्जनित लोक-समृद्धि में पूर्ण विव्वास हो । 

४--योजना का उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित हो। उद्देश्य में केवल यह व 
कहा गया हो कि इतने करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । बल्कि इसपर स्पष्ठ और 
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निश्चित जोर हो कि इतना कार्य होगा । इतनी, अमुक अमुक मशीन बनेंगी । इतने 
ओर अमुक स्थानों पर ऐसे बाँध बनेंगे । इतना अमुक सामान बनेगा, इत्यादि । 
अधिकारियों के तबदील हो जाने पर योजना में परिवतंन न हों । कहीं कहीं दलबन्दी 
भी योजनाओं का मटियामेट कर देती हें। लोकायोजन चूँकि एक सर्वेनिष्ठ और 
देश भर की अथ व्यवस्था में सटी और बुनी हुई पद्धति के आधार पर ही हो सकता 
है अतः उसमें पार्टी बच्दी सिद्धान्तों के अन्तर के आधार पर हो ही नहीं सकती 
केवल बयक्तिक पार्टीबन्दी भरे ही हो । अतः योजना में हस्तक्षेप होने की गंजाइश 
कम रह जाती है । 

. ५- सावेजनिक सहयोग बहुत ही अधिक आवश्यक है । उसके वगर कोई भी 
लोकायोजन असम्भव हे । परन्तु यदि पहली अन्य बातें मौजूद हैं तो, ऐसा असम्भव 
है कि जनता का सहयोग न मिले | फिर भो है यह ध्यान में रखने लायक आवश्यक 
बात । कुछ पजीवादी व्यवस्था के योजनाधिकारी वाहरी आक्रमण की धमकी देकर 
अथवा युद्ध की स्थिति उत्पन्न करके जनता का सहयोग जबदंस्‍्ती प्राप्त करने की 
कोशिश करते हैं, किन्तु वह सहयोग नहीं मजबूरी होती हैँ | स्वतन्त्र और स्वेच्छा का 
सहयोग नहीं, वह गुलामी होती हें । 

६- जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं में एकरूपता भी आवश्यक बात 
हैं । उसमें भारी वेभिन्य आयोजन के लिए भारी कठिनाई उपस्थित करेगा । परन्तु वह 
साधारण बात हूँ कि पिछड़ी आ्थिक अवस्था में सुधार के लिए जो प्रथम लोकायोजन 
“होगा उसमें तो अवश्य ही इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है। भारत के कुछ 
आदमी *चावलूभोजी और कुछ अन्य अन्न भोजी हैं तो इस प्रकार की साधारण 
“भिन्नता को व्यवस्था तो बहुत आसानी से हो सकती है परन्तु कपड़ों में हजारों भिन्न 
'रुचियों की संतुष्टि पहली योजना में संभव नहीं है । किन्तु फिर भी एक के बाद एक 
आयोजनों की सफलता के फलस्वरूप जब आर्थिक विकास काफी हो चुकेगा तो रुचि 
:वैचित्रय को उतनी ही सीमा तक संतुष्ट करने का प्रबन्ध उत्तरोत्तर किया जा सकेगा। 


लोकायोजन की सफलता के लिए श्री मन्नहिम एक और बात आवश्यक बत- 
छाते हैं । आपका कथन हैं कि “केवरू काफी सम-स्तरीय समाज ही में आयोजन के 
साधन भौर उद्देश्यों पर एकमत हो सकता है” अतः समाज समस्तरीय 
(स्०07708९०:९०ए८७ ) होना चाहिए। * 

रूस के भूतपूर्व सूत्राधार श्री जोसेफ स्टेलिन में छोकायोजन की सफलता के 
लिए एक और नियम आवश्यक बताया हैँ जो अन्य प्रकार पहली बातों में भी 


सन्निहित हो गया है परन्तु यहाँ उसे स्पष्ठता के लिए उद्धत करते हँं-- 
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लोकायोजन के सिद्धांत २३१ 


“उत्पादन के सम्बन्धों को अनिवार्य तौर पर उत्पादक शक्तियों के लक्षण से 
मेल खाना चाहिए ।” अर्थात्‌ जब उत्पादन के ढंग में बहुत व्यक्तियों को एक साथ 
मिलकर काम करना पड़े ज॑ंसे कारखातों में, रेल, तार, जहाजों के संगठनों में, तो 
उनका स्वामित्व भी एकनिष्ठ नहीं सर्वनिष्ठ होना आवश्यक हे । उत्पादन साधनों का 
समाजीकरण होना चाहिए | 


लोकायोजन के विरुद्ध आपत्तियाँ 


आज लरूगभग आधी दुनिया में लोकायोजन की व्यवस्था चल पड़ी है। रूस 
और चीन दोनों ही में मिलकर संसार की एक तिहाई से अधिक जनता रहती हैं 
और फिर पूर्वी यूरोप के कई देश भी इस व्यवस्था के हिमायती बन चुके हें अतः यह 
तो बहुलता से माना जाने लगा है कि व्यक्तिगत अथंव्यवस्था में जितनी खामियाँ 
होती हैं उनका यह सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। आय की असमानताएँ, उपभोग में अपव्यय 
. उत्पादन साधनों को बरबादी, बहुत नीचे जीवन स्तर, आ्थिक संकट आदि, से लछोका- 
योजन व्यवस्था में छुटकारा मिल जाता है । इस व्यवस्था में बेकारी तो होती ही 
नहीं, इस आथिक आयोजन में उत्पादन के रूगातार भारी गति से बढ़ते जाने की 
भारी से भारी सम्भावना हो सकती है परन्तु कुछ लोग जो व्यक्तिगत अर्थेब्यवस्था 
के पुजारी हैं छोकायोजन में कई दोष बतलाते हँं-- 


१- व्यक्तियों की आथिक स्वतन्त्रता का अपहरण हो जाता हैँ । उत्पादन, 
व्यवसाय, बचत, विनियोग और उपभोग सम्बन्धी वेयक्तिक विकल्पों के लिए उसमें 
कोई स्थान नहीं । इन सबका निर्णय सरकारी योजनाधिकारी ही करते हूँ । 


इन आपत्तियों को बहुधा वे लोग ही उठाते हें जिनका जीवन स्तर बहुत 
ऊँचा हैं । अमेरिका में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप वहाँ की कुछ जनता का 
जीवन स्तर ऊँचा उठ गया है। परन्तु वहाँ आधी से अधिक जनता, वहाँ की दृष्टि 
'से निम्न जीवन स्तर पर हे । उनमें से कोई यह आपत्ति नहीं उठाता । भारत, चीन, 
अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे दरिद्र क्षेत्रों में लोकायोजन से जो भारी लछाभ होंगे 
उनके सामने यह अपहरण नगण्य है । सचमुच में तो यह अपहरण है ही नहीं यह तो 
कार्येशक्ति को इकट्री करके काम में लगाना है। वास्तव में तो इन स्वतंत्रताओं के फल- 
स्वरूप ही कुछ लोग बाकी जनता का कल्याण होने नहीं देतें। उत्पादन के सब साधरनी 
पर कब्जा किये बैठे हैं । बाकी जनता को भखों मरने पर मजब्र करते हैं । 


-लोकायोजन में साधनों का अनुकूकतम ((29/7007॥7) वितरण हो ही 
नहीं सकता । क्‍योंकि योजनाशधिकारियों को केन्द्रीय शक्ति के निर्णयों पर निर्भर रहना 


2 म0070फ्रांठ ?70ीशा3 छा 50० ॑ग्ंआ 47 प6 एं. ७. ७. &. एए व, 80७ 
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पड़ता है । वे जनता की आवश्यकताओं का पूरा अनुमान लगा ही नहीं सकते । और 
न उत्पादन के साधनों को सर्वश्रेष्ठ आथिक संगठन के रूप में संयोजित 
कर सकते हैं । अन्यायपूर्ण और आकस्मिक निर्णयों से असफलता होगी, 
हानि होगी । व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में असफलताएँ ओर हानियाँ अपना सुधार 
आप कर लेती हें । माँग और पूर्ति के खेल अपने आप हर बात तय कर देते है । 
इस प्रकार की आलोचना तो स्वयं पंगू है। जिस प्रकार ब्यक्तिगत अर्थ- 
व्यवस्था में गलत निर्णयों के कारण अनेक उत्पादक , व्यापारिक इकाइयों में अलग 
अलग भारी हानि हो सकती हैँ, उसी प्रकार सम्भव हैं कि योजनाधिकारी कहीं गलती 
कर जाँय परंतु सावेदेशिक योजनाओं के निर्णय व्यक्तिगत निर्णयों की भाँति अकेला 
व्यक्ति नहीं करता । वहां देश के योग्य से योग्य व्यक्ति होते हें और योजना अनेक 
इकाइयों की योजनाओं की योग स्वरूप बनाई जाती हें जिनकी जाँच और विशेष जाँच 
कई दृष्टिकोणों से कई स्तरों पर हर दृष्टिकौण के विशेषज्ञों द्वारा होती हैं । व्यक्ति- 
गत व्यवस्था में तो इतनी भारी और अधिक बद्धियों और विशेषज्ञों और स्तरों का 
सहयोग मिल ही नहीं सकता । 
द ३- आथिक आयोजन में ऐसी कोई तरकीब नहीं हैँ कि आथिक क्रियाएँ अपने 
आप चलती रहें । वेयक्तिक व्यवस्था में मुनाफे की भावना इन क्रियाओं में चाबी का 
काम करती रहती हू । 
परंतु यह भारी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अनुभव हीनता का परिचायक हैँ । दस 
हुजार मजदूरों वाले कारखाने का मालिक अपने भारी मुनाफे के लालच में उन मजदूरों 
को निरीक्षकों द्वारा अधिकाधिक काम करने के लिए मजबूर करता रहेगा, अवश्य । 
पर क्‍या मजदूर दिल से काम कर सकेंगे ? अब आप इनको यह गारंटी कर दीजिए 
कि जो कुछ उत्पादन होगा वह उन्हीं को मिलंगा और उ हें इसका विश्वास हो जाय। 
फिर देखिये उनमें अधिक से अधिक उत्पादन की होड़ रूग जायगी । लोकायोजन 
श्रमिक को यही गारंटी देता है । अत: व्यक्तिवादी व्यबस्था में मृनाफा केवल कार- 
खाने के मालिक को उत्साहित करता हैँ । लोकायोजन में प्रत्येक मज़दूर को, प्रत्येक 
उत्पादक को प्रेरित करेगा और फिर काम के अनूसार पूरे उत्पादन का वितरण होता 
है बीच में कोई खाता नहीं तो और भी प्रोत्साहन मिलता हैं । अत: यह आलोचना 
भी कारगर नहीं हैं।. 
४-- सबसे शक्तिशाली आलोचना यह अवद्य हुँ कि चंकि लोकायोजन में संपूर्ण 
. श्राथिक जीवन की लगाम केन्द्रीभूत रहती है और यदि केन्द्र में बेईमान और. स्वार्थी 
. लोग घस बेठ तो सारी ब्यवस्था का बरे से बरा परिणाम हो सकता हैं । 
इसका उत्तर यही है कि जनता आगे या पीछे|(जागरूक अवश्य हो उठेगी और ऐसे. 
छोगों को निकाल बाहर करेगी । ऐसे लोग थोड़े समय ही हानि कर सकते हैं । 














श२ 


भारतीय आर्थिक आयोजन 








आयोजन का प्रारम्भ 


' स्वतंत्रता के पहले ही से भारतीय नेताओं और विचारकों ने आथिक आयोजन 
पर विचार करना आरम्भ कर दिया था । और राष्ट्रीय आथिक आयोजन के उद्देश्य 
और रूप रेखा तैयार करने के लिये कांग्रेस के तत्कालोन अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस 
ने श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में १९३८ में ही एक समिति बना दी थी, राष्ट्रीय 
योजना समिति! । सन्‌ १९४० में उस समिति ने अपना काम आरम्भ कर दिया था । 
और काफी सामग्री इस दिशाः में कार्यार्थ एकत्र कर ली थी । 


अंग्रेज सरकार ने भी योजना बनाकर देश की स्थिति सुधारते का बहाना 
किया था । सन्‌ १९४५ के अप्रेल में भारत सरकार ने आर्थिक आयोजन की दिशा में 
एक प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार आधार भूत उद्योग जसे लोहा, फौलाद, याता- 
यात, पोत और विमान भी, तथा सारी रसायनिक सभी नियंत्रित हों ताकि अधिक 
से अधिक लाभ देश के साधनों का उठाया जा सके । यूद्धोपरान्त सरकार के पास 
उसकी अनेक कमेटियों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आ गईं। खारेघाट योजना कृषि 
के बारे में, डाक्टर बन्से की रिपोर्ट करषि क्रिया विधि की सम्भावनाओं पर, गाढ़गिल 
कमेटी की रिपोर्ट कृषि साख पर, सिंचाई योजनाएँ, आडरकर कमेटी रिपोर्ट 
औद्योगिक मजदूरों के बीमारी बीमा पर, कृष्णमचारी की रिपोर्ट कृषि मूल्यों को 
सरकारी मदद देने पर आदि । अंगरेज सरकार का योजना बोर्ड सर आदेशर दलाल 
के हट जाने से टूट गया । स्वतंत्रता के बाद श्री जवाहर लाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में 
एक सुझावी योजना समिति ( 8 6ए०507ए 7]897777४ 50270) श्री के.-सी. नियोगी 
की अध्यक्षता में बनाई गई । १९४६ के .अन्त में उस समिति की रिपोर्ट निकली 
उसने सिफारिश की कि एक केन्द्रीय आयोजन आयोग नियुक्त किया जाय । केन्द्रीय 
अंक कार्यालय हो, एक स्थायी तटकर समिति (एटाफब्ाल्या वठायी 0270) . 
और एक पूर्वता (!707785$) समिति हो । देश के विभाजन के पूर्व ही केन्द्रीय 
सरकार कुछ योजनाएँ बना चुकी थी । जिनमें अधिक. महत्व पूर्ण थीं, दामोदर घाटी' 
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योजना, तुंगभद्रा योजना, और भखरा बाँध योजना | इन पर तुरन्त काम चाल कर 
दिया गया । १९४८ में भारत सरकार ने अपनी ओद्योगिक नीति के संबन्ध में एक 
प्रस्ताव पास किया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। मार्च १९५० में भारत सरकार 
ने एक नया आयोजन आयोग नियुक्त किया, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री स्वयं थे । 
आयोग का उद्देश्य था कि देश के प्राकृतिक धन, पूंजी और मानव साधनों का अनुमान 
लगाये और इन साधनों के अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिये योजना बनाये । 
इसी ने सरकारी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई हैं । 


अब उसे वह कार्यान्वित कर रही है । लगभग ४ वर्ष बीत चुके हैँ अब दूसरी 
पंचवर्षीय योजना तेयार द्वो रही है । 


विभिन्न योजनाएं 


इस काल में कई योजनाएँ भारत के लिये सामने जाई । उनमें मुख्य निम्न 
लिखित हें--- 


१-बम्बई योजना (30770939 ?]947 ) 
२- विश्वेश्वरया की योजना 

३- जन योजना (?९८००]6 5 7]37) 
४ गांधी योजना ((>३70097 7?[37 ) 
५- सरकारी प्रथम पंचवर्षीय योजना 


हम प्रत्येक पर थोड़ा विचार करेंगे । 


बम्बई योजना- इसको बम्बई के बड़े उद्योगपतियों ने बनाया था। सर्व 
श्री सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, सर अ्दशर दलाल, जे. आर. डी. टाटा, घनश्याम 
दास विड़ाला, सर श्री राम, कस्तूर भाई छारू भाई, ए. डी. श्राफ और जौन मठाई 
के उस पर हस्ताक्षर थे । और दो भागों में यह प्रकाशित हुईं थी। इस योजना का 
उद्देश्य था वर्तमान राष्ट्रीय आय को १५ वर्षों में तिगुनी कर देना । परन्तु चुंकि इस 
बीच में जन संख्या बढ़ जायगी अत: वह तिगृना स्तर दुगुना ही रह जायगा । योजना 
में यह आवश्यक समझा गया हैं कि सरकार कम से कम उत्पादन कार्यो पर कंब्जा' 
रकखे । अधिकांश का वेयक्तिक हाथों में हो रखना आवश्वक है । योजना में कुछ 
विनियोग १०००० करोड़ रुपये का होगा जिसमें से कुछ विदेश से ऋण रूप में लिया' 
जायगा, कुछ आन्तरिक ऋण द्वारा और बाकी मुद्रास्फीति के जरिये प्राप्त किया 
जायगा । कफ ' 


बंबई योजना का उद्देश्य ही प्रथम तो बड़ा अनिश्चित हैं । जब यह योजना' 
बनी थी तो भारत की राष्ट्रीय आय का कोई अध्ययन प्राप्त नहीं था केवल अनुमान 











] 
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मात्र था। दूसरे राष्ट्रीय आय को तिगुना कर देने का अर्थ यह स्पष्ट नहीं किया गया 
कि जनसाधारण को उस वृद्धि में से क्‍या प्राप्त होगा | फिर मूल्यों की कोई गारंटी 
योजना में नहीं हैं । यदि उस समय तक मूल्य भी तिगुने हो गये तो साधारण व्यक्ति 
की आय तो वहाँ की वहीं रह जायगी । बल्कि जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप और घट 
जायगी । उत्पादन का आयोजन , केन्द्रीय हिसाब और फैलावट के आधार पर, जनता 
की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होगा । बल्कि विभिन्न उद्योगपतियों तथा बड़े 'ज़मी- 
दारों द्वारा मुनाफे ओर माँग-पूर्ति के आधार पर यह निर्णय होगा । मुद्रास्फीति विदेशी 
ऋण, दोनों ही, आयोजन को, जनहित की ओर, वेयक्तिक व्यवस्था में नहीं ले जा 
सकते । 


थभ्री विशवेषवरेया की योजना भी बंबई योजना ही की तरह की है। 
उनका यह मानना तो है कि “उत्पादन बढ़ाने तथा जाय द्वत गति से बढ़ाने तथा अन्य 
दिशाओं में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, आयोजित अर्थव्यवस्था सन्‍्सार के कई 
भागों में अपनाई जा रही है «किन्तु उनकी राय में भारतीय आधिक आयो- 
जन संयुक्तराष्ट्र अमेरिका,जापान या जमेनी के आदर्शों पर होना चाहिए। लोकायोजन 
नहीं। यह योजना बंबई योजना की ही भांति हमारे गुलामी के दिनों में बनाई गई थी और 
आज की भारत की अवस्था का उस समय अनुमान लगाना कठिन था । अतः प्रत्यक्ष 
ही है कि यह योजना व्यवहारिकता की दृष्टि से नहीं बन सकती थी । 


जन योजना (पीपल्स प्लान) इंडियन फेडरेशन आफ लेबर के अध्यक्ष श्री 
मानवेन्द्रनाथ राय द्वारा तैयार की गई थी और “राय योजना' कहलाती है । इस 
योजना का उद्देश्य देश से गरीबी दूर करना था । इस योजना में मुख्य जोर वितरण 
पर दिया गया है । यदि वितरण ठीक नही होगा तो कितना भी उत्पादन कर लिया 
जाय गरीबी दूर नहीं हो सकेगी । इस योजना में लोकायोजन का बहुत बड़ा स्वरूप 
हैं । इस के अनुसार उत्पादन के साधन जिन वेयक्तिक हाथों में हें उनसे , मुआवजा 
देकर सरकार खरीद ले और फिर उनका राष्ट्रीयकरण करके छोकायोजन करे । 
योजना की कुछ विनियोग आवश्यकता १५००० करोड़ रुपये होगी । और वास्तव में 
तो केवल १६००करोड ही छगेंगे जो कि प्रथम तीन वर्षों में व्यय होंगे। बाद में योजना 
अपनी लागत आप निकालती चली जायगी । योजना में दस वर्ष का समय लेकर 
आयोजन किया गया है । मुख्य पहलू योजना का है उत्पादन सम्बन्धों की पुनः 
व्यवस्था । अर्थात्‌ जो वास्तव में अपना श्रम लगाकर उत्पादन करे वही उसके फलों 
“का भागी हो । योजना केवल ढाँचा मात्र है परंतु उसके आधार पर वास्तविक लोका' 
योजन की नींव पड़ सकती है । गठनात्मक आयोजन पर उसमें काफी जोर है । 
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गांधी योजना की केवल भूमिका ही महात्मा गान्धी ने लिखी थी बाकी 
_ सम्पूर्ण योजना श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा तैयार की गई थी । योजना का 
उद्देश्य हे दस वर्ष के अंदर भारतीय जनता के भोतिक ओर सांस्कृतिक स्तर को ऊपर 
डैठाना । इस काये के लिये बड़े उद्योग धनन्‍्धों का इस योजना में कोई स्थान नहीं है । 
सभी उत्पादन कृषि या ग्रामोद्योगों द्वारा होगा । उनका कहना है कि संसार में अब 
तक तीन प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित हुई हँ-- राष्ट्रवाद की दुष्टि से नाजियों 
(जमंनी) की योजना , लोकतंत्र के उद्देश्य से अमेरिका की योजना और रोजी दिलाने 
के लिए रूस की योजनाएँ। इनमें से कोई भी भारत के लिए उपयुकत नहीं है। 
रूसी योजना रोजी की समस्या को बहुत कुछ हल करती है । परंतु भारत के लिए 
तो देश के सांस्कृतिक तथा समाजशास्त्रीय आधारों पर बनी योजना ही उपयुक्‍त हो 
सकती हू । 
यह योजना गांधी जी के आदर्शों पर स्थित है और वे हें सादगी, अहिसा, 
श्रम की पवित्रता, और मानवीय मूल्य । गान्धीं योजना की आलोचना सबसे बड़ी यह 
है कि यह आर्थिक योजना है ही नहीं । * इससे जीवन का स्तर ऊँचा नहीं होगा 
बल्कि और गिरेगा । देश अब औद्योगिक क्रान्ति से भी पहली अवस्था में नहीं जा 
सकता । 


भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना--- इंस योजना का उद्देश्य भार- 
तीय संविधान में जन साधारण को जो अधिकार दिये गये हैं उनकी उपलब्धि के लिए 
व्यवस्था तैयार करना है । वे अधिकार हें---+ 
(क) सभी नागरिकों, स्त्री, पुरुष को रोजी पाने का समान अधिकार है । 
(ख) देश के भोतिक साधनों का स्वामित्व इस प्रकार वितरित होगा कि 
जन साधारण का सर्वाधिक हित हो । 
(ग) आशिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ऐसा न हो कि सम्पत्ति ओर 
उत्पादन के साधन ऐसे केन्द्रित हो जाय कि जनसाधारण को हानि हो । 
इनकी पूर्ति ही इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। योजना में खले शब्दों 
में यह कहा गया है कि भारत में आयोजन की यहाँ के संविधान द्वारा निर्भित राज- 
नतिक ढाँचे के अन्तगंत ही कल्पना की जा सकती है ।* 


यह कामचलाऊ हे 
क्‍ इस प्रकार यह प्रत्यक्ष हूँ कि इस योजना में राजनैतिक ढाँचे में कोई परि- 

के 5]खव7ति47 (6प700979 -- +4707778 णिफॉंब्यण.../-य््--|य_यऑऔय 
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बर्तंत नहीं किया गया है । बल्कि उसी में जहाँ-तहाँ पैबन्द लगाकर काम चलाया 
गया है । प्रोफेसर बाडिया तथा मर्चेच्ट की राय तो यह हे कि यह केवल कार्यात्मक 
कामचलाऊ ( 9 पाटा074 योजना हैँ गठनात्मक (5प्प्रतंपा4३) नहीं ४ 
इन दोनों की परिभाषा इन्हीं प्रोफेसरों ने उसी पृष्ठ पर श्री एफ, ज्विग की पुस्तक 
से निम्न प्रकार उद्धत की 


गठनात्मक योजना समाज विशेष के सामाजिक-आ्थिक गठन को परिवर्तित 
करती है और सामाजिक तथा आर्थिक गठन में कुछ मौलिक नवीनता उत्पन्न करती 
है । ऐसी योजना न्यूनाधिक क्रान्तिकारी हो सकती है । इसका उद्देश्य फटे को सीना 
नहीं होता बल्कि एक नये गठन का निर्माण करना होता है । इसके विरुद्ध कार्यात्मक 
योजना प्रस्तुत गठन के ढाँचे में ही सट जायेगी। जिन परिवतेनों का उसमें विचार 
किया जाता हे वह सी गठन को चालू रखने की दृष्टि से किया जाता हैँ। कार्या- 
त्मक योजना केवल थेगड़ी लगाती है । नया कुछ नहीं बनाती । वह प्रस्तुत गठन के” 
काम में सुधार कर देगी किन्तु उसे रद नहीं करेगी । यह प्रतिक्रिझावादी होती हैं,. 
या यों कहिए कि विकासवादी होती है जो प्रस्तुत ढाँचे को उलट नहीं देगी, वह उसीः 
की सीमित परिधि में घूमती रहेगी । »« द 


इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि योजना वेयक्तिक अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत ही 
चलने के लिए बनाई गई है । इसमें व्यक्तिगत इकाइयों को उत्पादन वितरण आदि 
की पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी । कुछ ही उत्पादन कार्यों का राष्ट्रीयकरण रहेगा जो 
पहल ही से हूँ । बहुत थोड़े नये कार्य सरकार हाथ में लेगी । 


योजना-विनियोग 


इस योजना का पूरा विनियोग १७९३ करोड़ रुपये होने की धारणा थी । जिसमें 

से १४९३ करोड़ तो युद्धपूर्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए, जो देश के आन्तरिक 

कर, मुद्रास्फीति आदि द्वारा पूरे किये जायेंगे । बाकी ३००करोड़ रुपये को जो विदेश, 

से ऋण के रूप में लिये जाय, देश को युद्धपूर्व की स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए व्यय" 

किये जाने की व्यवस्था है । बाद में विनियोग की रकम और बढ़ा दी गई थी । “इस. 

विनियोग के फलस्वरूप योजना आयोग का अनमान है कि राष्ट्रीय आय ९००० करोछ- 

रुपये से बढ़कर १०००० करोड़ रुपये पाँच वर्ष में हो जायेगी । आयोग का यह भी 

अनुमान है कि यदि १९५६-५७ से अतिरिक्त उत्पादन का ५० प्रतिशत प्रतिवर्ष 


अर कानननलननननननननननननानननननन लिन न नागिन नितिन लीन का निनगना 
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विनियोग होता रहे तो २७ वष में प्रतिव्यक्ति आय दुगुनी हो जायेगी ।”+ 


छ 


कमजोरियाँ 


इस योजना में लोकायोजन का तौर तरीका नहीं है । बेकार या अड्धंबेकार 
साधनों का हिसाब बहुत अधूरा लगाया गया हूँ । भारत की सम्पूर्ण जनता के प्रत्येक 
नागरिक के लिए काम और रोजी की व्यवस्था कहीं नहीं सोची गई और न व्यवस्था 
में उसका कोई नतीजा निकाला गया है । क्‍ 


यदि हम इस योजना को कुछ और गहराई से देखें तो इसकी कमजोरियाँ 
स्पष्ट हो जाती हैं । सन्‌ १९४८ में भारत सरकार ने औद्योनिक नीति के सम्बन्ध में 
एक प्रस्ताव पास किया था । उसमें भारत में आथिक आयोजन करने के तीनों पह- 
लुओं, सावंजनिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, और विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में नीति स्पष्ट 
की गई है । द 
द “आगे कुछ समय तक तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सरकार अपने वर्तमान 
कार्यक्रम को, जहाँ कहीं वह अब पहले ही से चाल है, विस्तृत करके ही अधिक योग 
दे सकती हैँ, और दूसरे क्षेत्रों में उत्पादव की नई इकाइयों पर शक्ति लगाये। 
वर्तमान चालू इकाइयों को हाथ में लेना अधिक उपयुक्त नहीं रहेगा । इस बीच में 
वेयक्तिक उद्योग, उचित ढंग से निर्देशित तथा नियमित रहकर बहुत ही मूल्यवान 
क्रार्य कर सकते हें ।* 


इसके अनुसार सरकार अपने हाथ में तो कोई उत्पादन कार्य लेना ठीक नहीं 
समझती । रेलवे आदि जो दो चार काम हाथ में हें उन्हीं में कुछ करती रहे । हाल 
ही में कुछ और काम हाथ में लिए हें खाद उत्पादन आदि । परन्तु अधिकांश देश 
का उत्पादन वेयक्तिक हाथों में हीं छोड़ा गया है । फिर आयोजन कया हुआ : 
वैयवितक उद्योगों के ऊपर कोई उत्पादन की जिम्मेदारी नहीं डाली गई और कुछ 
निर्देशन भी किया जाय तो वह केवल निर्देशन रहेगा, आयोजन नहीं । निर्देशन को, 
निजी उद्योगपति अपनी मुनाफा आकाँक्षा में जरा भी वल डालते देखकर कैसे मान 
लेंगे ? निर्देशन में कानूनी ताकत होगी या नहीं ? यों तो निर्देशित अर्थव्यवस्था आज 
इंगलेंड और अमेरिका में भी है, परन्तु वह क्‍या हमारी समस्या हल कर सकेगी ? 
ये बहुत गम्भीर प्रइन हें । 


कर एफ फ्रंगशारल 7६8 पाढणए ०्यत जणातंगह ् पातं७+ कफ २ पे, 
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भारतीय आर्थिक आ्रायोजन २३९ 


विदेशी पंजी को छट 


विदेशी पजी को तो ओर भी छुट दी गई है । इस सम्बन्ध में उक्त १९४८ 
वाले प्रस्ताव में निम्न तीन बातें प्रगट की गई हें-- - 


१- भारतीय तथा बिदेशी उद्योग धंधों में कोई अन्तर नहीं बरतना । 

२- मुनाफों को बाहर भेजने तथा पूंजी को वापस ले जाने के लिए उचित 
सहूलियतें देना । 

२३- राष्ट्रीयकरण की अवस्था में उपयक्त मुआवजा देना ॥१ द 

इस प्रकार विदेशी पूंजीपतियों को भारत के आ्थिक जीवन पर कब्जा करने 


की पूरी छूट दे दी गई है । देशी और विदेशी पूंजीपतियों के गुट को जब इतना खुला 
मैदान मिल गया तो फिर कोई भी योजना जो जन साधारण की आर्थिक दरिद्रता दूर 


: करने के उद्देश्य से बनाई जाय, इस अवस्था में कैसे कोई नया परिवर्तंत भलाई की ओर 


कर सकेगी ? इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि मारशलर योजना के जोर 
पर अमेरिका ने अन्य देशों के आशथिकेतर क्षेत्रों में भी भारी हस्तक्षेप किया । तुर्की 
तो एक प्रकार से उसका गुलाम ही हो गया । 


बैयक्तिक अथे व्यवस्था में गठनात्मक योजना के लिए तो स्थान हो ही नहीं सकता, 
कार्यात्मक योजना भी तब जरूरी समझी जाती हे जब पूंजीवादी व्यवस्था में अड़चन 
पैदा हो जाय । उस समय संकट स्थिति के निवारण के लिए अमेरिका की न्यू-डील की 
भाँति एकाधिकारियों के महागुटों (८2776]5) को तोड़ कर स्पर्धा की स्थिति लानी' 
होती है । कुछ अनुपभोगी उत्पादन या पूँजी उत्पादन करके जनता के हाथ में क्रय- 
दक्ति दी जाती है और उपभोग्य उत्पादन बन्द करके या कम करके पूर्व उत्पादित 
घट्ट को उपभोग के लिए मार्गरत किया जाता है। ब्रिटेन में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने ऐसी 
ही व्यवस्था का निर्षेश किया था। पर भारत में आज पूंजीवाद को बचाने की समस्या: 
नहीं हैं। यहाँ जनसाधारण की दरिद्रता मिटाने का काम मुख्य हैं। यदि हमारी स्व॑- 
तंत्रता का यह परिणाम नहीं हीता तो वह निरर्थक है । 


जन उत्साह कसौटी है 
किसी भी आ्थिक योजना की सफलता के लिए, यदि उसका उदँश्य जनसाघधा- 


रण की बहबूदी है तो, यह आवश्यक हें कि देश के हर व्यक्ति के दिल में योजना में - 
सहयोग देने का उत्साह हो । जो योजना ऐसा उत्साह साधारण आदमी के दिल में 


श्र 
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नहीं उत्पन्न कर सकती वह स्पष्ट ही उसके हित की नहीं हैं । उसको यह एहसास और 
अनुभव होना चाहिए कि इसके कार्यान्वित होने से मेरी अवस्था वास्तव में सुधरेगी । 
लोकायोजन की पहचान ही यह है। श्रीनाग के अनुसार भी “ कोई भी योजना 
सफल नहीं हो सकती जब तक कि जिनके हित के लिए योजना है उनका वृद्धिमत्ता । 
तथा उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त न हो” और जनसाधारण की ओर से कंसा भी सहयोग 

उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक कि उनको इस बात का विश्वास न हो जाय कि 

उस योजना से उन्हें छाभ होगा, इसलिए आयोजन को सफल बनाने के लिये यह अनि- 

वाय है कि उन्हीं मार्गों और तरीकों को अपनाया जाय जिनसे आयोजन के लाभ अनि-- 
बायंत: जनसाधारण को मिलेंगे ही « 


छसपलाकपफकनलापपका+ 5 पपपतपजक्स पक सनक 9 -त पलक कपस< < "परस्पर कक ननाखाबत्र घादपरधरा कार 5 चर व कर पका चलता पाया दा धार 


मी की रन आर आम मम था आर खुल 


भारतीय साम्यवादी नेता श्री रणदिवे इस योजना की आलोचना में लिखते 
हैं । कि “ यह योजना हमारे आथिक जीवन पर साम्राज्यवादियों के फन्दे को और 
मजबत करती है और भारतीय एकाधिकारियों की, जो इन साम्राज्यवादियों के साझे-- 
दार हैं, शक्ति को बढ़ाती हैं । * 


भारतीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक विचारक श्री अशोक मेहता का कथन 
हैं कि इस भारतीय योजना में सबसे अधिक बात हें उसको कार्यान्वित करने के लिए 
उउपयुकत संस्थाओं का निर्माण । आवश्यक संस्थात्मक परिवत्तनों के बिना योजना पूरी नहीं 
ही सकती । वे कहते हैं अनिवार्य सहयोगी संस्थाएँ, जो देहाती अर्थ व्यवस्था के संपूर्ण 
क्षेत्रों में कार्य करें, विकास की संस्थात्मक आवश्यकता को पूरा कर देंगी ।” १ 





रूस और चीन 
सोवियतरूस के आथिक आयोजकों को कहीं विदेश से ऋण लेने की आवदध्य- 
कता नहीं पड़ी , उन्होंने आंतरिक साधनों से ही लोकायोजन किया । || रूस तो 


लोकायोजन के ही सहारे आजसुखी और शक्शिली है । चीन का अनुभव भी वेसा ही | 
है । चीन में आथिक आयोजन के लिए तीन बातें की गईं । " 

१- चीन के उद्योग घन्धों और अर्थ व्यवस्था को साम्नराज्यवादियों के पंजे से ' 
छड़ा दिया गया । चीन की तटकर नीति और विदेशी व्यापार नीति ऐसे हथियार बन 
गये हूँ कि उनसे सरकार चीन के उद्योगों की रक्षा कर सकती 

२- जमींदारी को नष्ट करके कृषि सुधार कर दिया। 

३- भारी 'पूंजीपतियों के बड़े उद्योग घंचे राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दिए गये । 
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भारतोय आर्थिक आयोजन... . २४१ 


ओर इनके आधार पर वहाँ के नेताओं ने योजना का प्रथम उद्देश्य उद्योगी- 
करण घोषित कर दिया । भ 


भारत में लोकायोजन का प्रश्न 
विरोध पक्ष 


कुछ लोगों का विचार है कि भारत में लोकायोजन सम्भव नहीं है और यदि 
जबदंस्ती करने का प्रयत्न भी किया जायगा तो हितकर नहीं होगा | वे छोग कई 
आपत्तियाँ उठाते हैं। एक तो यह कि भारत का व्यक्ति चीन या रूस के बजाय अधिक 
स्वतंत्र प्रकृति वाछा है और वह किसी साँट, गँथ की व्यवस्था में नहीं काम कर 
सकता । 


रे--यदि यहाँ उद्योगीकरण लोकायोजन के फलस्वरूप हो जायगा तो 
बहुत बड़ी जनसंख्या बेकार हो जायगी' । 


तीसरे---लोकायोजन के लिए आवश्यक इतनी भारी रकम पंजी की कहाँ से 
आयेगी । 

चौथे--देश में विशेषज्ञों की भारी कमी है वह कैसे पूरी होगी । 

पाँचवें--हमारे देश में बेईमानी और घूसखोरी और आलूस देनिक जीवन के 
अंग हो गये हैं ये कंसे दूर, होंगे । 

छठे---आवश्यक मशीनें आदि कहाँ से आवेंगी । 
विरोध का उत्तर 


इन सबका संक्षेफ में इस प्रकार उत्तर दिया जाता हे । 

पहली आपत्ति उसी समय तक कोई उठा सकता हैँ जब तक कि उसने चीन 
के लोकायोजन का भारतीय आँखों से अध्ययन न किया हो । यों लोकायोजन के 
सिद्धान्तों को हृदयंगम करने के बाद भी चाहे रूस चीन की बातें हम मानें या न माने . 
यह आपत्ति समाप्त हो जायगी । लोकायोजन में तो संगठन अवद्य होता हैं परन्तु 
दिली सहयोग के आधार पर । श्री अशोक मेहता अपने 'जनवादी समाजवाद॑ में 
बताते हैं कि “एक तीसरा तरीका है, जनता से सहयोग माँगना। उससे कहो कि 
आशिक विकास के लिए रक्‍त, पसीना और आँसुओं की आवश्यकता है किन्तु वह त्याग 
समझदारी और स्वतंत्रता से आयेगा ।” 


दूसरी आपत्ति का उत्तर यहाँ स्थानाभाव के कारण उतनी अच्छी तरह नहीं 
दिया जा सकता । केवल यह कहा जा सकता हूँ कि उद्योगीकरण के फलस्वरूप जो 
बेकारी और बढ़ेगी उसका सबसे सरल और बड़ा इलाज तो पहले ही मौजूद है । वह 


. वही पृष्ठ, २४. है 
२ जाएं: ैै९४६३४--०00७70०27४८ $5062८ठंग्ांडए. 9. 25 








२४२ छोकवित्त 


यह कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अनगिनत हैं और बढ़ती ही रहेंगी । बेकार हुए 
मनृष्य उनको पूरी करने में लगते हुए चले जायेंगे । 


पूंजी का प्रश्न 

तीसरी आपत्ति है पूंजी के सम्बन्ध में | पूंजी किसलिए ? बाहर से या अन्दर 
से उत्पादन के साधन खरीदने के लिए । उत्पादन के साधन हें---अ्रम,कच्चा माल,तथा' 
औजार मशीनें । भारत में श्रम की कमी नहीं । जनसंख्या भरी पड़ी है । यदि ३६ 
करोड़ की आधी भी हम वयस्क और काये योग्य मानें तो १८ करोड़ श्रम करने 
वाले व्यक्ति देश में हें। यदि औसत मजदूरी तीन रुपये रोज प्रति व्यक्ति भी गिनें 


और २) प्रति व्यक्ति खर्च का गिनें तो साल भर में १८०८ ३०० करोड़ #फ्४०० 


करोड़ रुपये की पूँजी कम से कम तेयार हो जाती हूँ। प्राकृतिक साधनों में कृषि 
भूमि अटूट है । झरने अटूट हैं । लोहा आदि खनिज बहुत हैं । पेड़ों पर लाख, अफीम' 

अन्य रसायन के साधन बहुत हैं ॥। लकड़ी बहुत हें। चमड़ा बहुत काफी होता है। 
नदियाँ भरपुर हें । इत्यादि | अब रही बात औजारों और मशीनों की । भारत की 
आज की ओद्योगिक अवस्था में मशीन बनाने के साधनों की कमी नहीं है । केवल 


विशषज्ञ कुछ कम हें । बाहर से विशेषज्ञ बुला कर देशी विशेषज्ञ तेयार किये जा सकते 


हैं । अथवा न आवें तो अपने आप गलती कर कर के विशेषज्ञ बन सकते हें । फिर 
पूँजी का प्रश्न ही कसा । परन्तु यह विस्तृत उत्तर नहीं हैं । इसके लिये अलग ही 
लिखना आवश्यक है । 

चौथे और छठवे प्रइनों का उत्त र ऊपर सूक्ष्म में भाग्या हैं । 

पाँचवे प्रइन का उत्तर यह दिया जाता है कि बेईमानी और धृसखोरी लोका- 
योजन की अवस्था में नहीं रहते या नहीं के बराबर रह जाते हें। उन दोनों की जड़ 
हैं उत्पादन साधनों पर बंयक्तिक कब्जा । इसके दूर होते ही इन खराबियों की जड़ 
कट जाती है । 


पक्ष समयथन 


इस प्रकार लोकायोजन भारत में सम्भव है ओर वही व्यवहारिक और लाभ- 
प्रद होगा । 


. श्री रणदिवे का विश्वास है कि “भारत आसानी से पुनरुत्थान और पुनरनिर्माण 


के लिये एक वृहद आयोजन कर सकता है। उसके पास अथाह प्राकृतिक घन है 
जिसके जन हित के लिये उपयोग को पुरानी और समाज विरोधी [व्यवस्थाओं ने रोक 


रखा है । यह एक आगे बढ़ा हुआ उपनिवेश हैँ, इसके उद्योग दूसरे उपनिवेशों 





तथा अर्धउपनिवेशों से अधिक विकसित हैं | भारत अपने झण्डे पर बेकारी और गति- 
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रोध का विनास काढ़ सकता है और कृषि तथा उद्योगों में तेजी से उन्नति निश्चित 
तौर पर ला सकता है, यदि वह सामाजिक प्रगति के मार्ग में से सब रोड़ों को हटा दे 
तथा जो धन और साधन इसके पास हैं उनको उचित उपयोग में छगा दे ।” # 

इस सम्बन्ध में प्लानिंग ऐडवाइजरी बोडे के मंत्री के. टी. शाह ने सन्‌ 
१९४६ में उस बोर्ड की रिपोर्ट में अपनी असहमति [प्रगट करते हुए भारत की वते- 
मान स्थिति में लोकायोजन के पक्ष को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रगट किया था । 


१- स्वामित्व तथा व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण की अवस्था में उद्योगों के 
चलाने में अधिक अच्छा संयोजन होगा, और अधिक मितव्ययता होगी । 


२- सम्पूर्ण उद्योग धन्घों को देश भर में इस प्रकार बाँट देने कौर फंला देने 
का काम कि स्थानीय श्रम का षूर्णातिपूर्ण उपयोग हो जाय भौर प्रत्येक क्षेत्र के भौतिक 
साधनों का पूर्णातिपूर्ण छाभ हो सके, बहुत अधिक आसान और बहुत अधिक वास्त- 
विक द्वोगा । 


३- इस प्रकार राष्ट्रीय कृत कारखानों और उद्योगों से प्राप्त मुनाफा अथवा 
अतिरिक्त आय,छोक कोष को प्राप्त हो सकेगी, और उससे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए वित्तीय 
साधन मिल सकेंगे, जो कि केवल करों द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते । 


४- राष्ट्रीय कृत उद्योगों, सेवाओं, अथवा उपयोगिताओं का संचालन मुख्यतः: 
सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में सहायक होने की दृष्टि से होगा, न कि मालिक के 
लिये मुनाफा कमाने के लियें जेसा कि निजी उद्योगों में होता हे । 





५- केवल समाजीकृत उत्पादन ब्ववस्था के अन्तगंत ही सभी वयस्क श्रमिकों है 
को, प्रत्येक की शिक्षा और सम्मान के अनुसार काम मिल सकेगा । * 


भारत में लोकायोजन 


भारत में लगभग ४० करोड़ मनुष्य हैं। उन सब को, हर एक को, जीवन 
की सभी आवश्यक सामग्रियाँ, श्वस्थ तथा सुखी जीवन के लिंये, प्राप्त होती रहनी' 
चाहियें और जीवन का आथिक तथा सांस्कृतिक स्तर उँचा होता जाना चाहिये । 
यदि हम आज के द्रव्य मूल्यों के आधार पर इसका अन्दाज लगावें तो कम से कम 
५००) पाँच सौ रुपये प्रति कुटुम्ब की मासिक आय होनी चाहिये जिसमें ३ बच्चे और 
माँ बाप हों । परन्तु इस समय भारत की राष्ट्रीय आय रूगभग १०००० करोड़ रुपये 
समझी जाती है । इस प्रकार प्रतिव्यक्ति प्रतिमास लगभग २१) इकक्‍्कीस रुपये भाग 
में आाते हें । ५ के कुटुम्ब की आय हुई केवक १०५) प्रतिमास । यदि राष्ट्रीय आय का 


द कर एाठंबा!5 मॉएढल प्र९्बर 209०, 990 77 0०5 7ए 8. 7. रिक7ए0ए6 7. 249 
के श्री नाग द्वारा संक्षिप्त, पृष्ठ १४७ 
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बराबर वितरण हो जाय तो उसे केवल इस आधार भूत स्तर के लिये भी पाँच गुनी 
और बढ़ाना होगा । देश की उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ाते जाने से ही यह समस्या 
हल हो सकेगी । ि 

हम अन्यत्र कह चुके हैं कि लोकायोजन ही एक ऐसा तरीका है जो देश की 
प्राकृतिक सामग्री का अधिकतम उपयोग करने के साधन दे सकता है । सम्पूर्ण जनता 
को उत्पादन क्षमता को बढ़ाता जा सकता है और इस प्रकार सम्पूर्ण जनता की बढ़ती. 
हुईं आवश्यकताओं, समृद्धि उनन्‍्मुख सांस्कृतिक वृत्तियों के लिये सामग्री और साधन 
एक के बाद एक नया देता चलछा जा सकता है । हमें अन्त में इसीलिये, गम्भीर विचार 
के बाद, लोकायोजन पर आना ही पड़ेगा । 








वि कु 


२३ 


लोकवित्त के चिन्तन का इतिहास 











लोकवित्त की विशेषता एक यह है कि धह पहले जनता के हाथों से निकल 
कर एक जगह एकत्र होता है और इसके बाद व्यय होता हैं। एकत्रीकरण और व्यय 
के काम कौन करता है ? यह एकत्रीकरण बल प्रयोग के आधार पर होता है अथवां 
जनता स्वयम्‌ सानन्द धन देती हैँ ? इसका व्यय एक जालिम अथवा भरे एक व्यक्ति 
द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिये होता है अथवा उसमें जनता के भी कुछ स्यार्थे सम्मि- 
छित कर लिये जाते हैं ? ये प्रशन लछोकवित्त के विकास की कड़ियाँ जोड़ने में सहायक 
होबे हैं । 

जनता के सम्मिलित आय व्यय का प्रश्न ही इस बात को पृवपिक्षित करता 
हैं कि एक कुटुम्ब से अधिक एक जगह रहते हों और उनकी सम्मिलित समस्याएँ 
उत्पन्न हो चुकी हों ॥ मनृष्य जाति का कोई भी साहित्य प्रादुर्भत हुआ उसके पहले 
ही वह ऐसी अवस्था में आ चुकी थी जब कि वह छिंट फुट एकाकी. रहने के बजाय 
समाज बनाकर रहना अधिक आवश्यक और उपयृक्‍त समझती थी, सम्मिलित झत्पादन 
ओर सम्मिलित उपभोग उसका सर्व प्रथम सामाजिक स्तर था, समाज का विकास: 
इतना नहीं हुआ था कि वेयक्तिक उत्पादव सामाजिक उत्पादन से भिन्न हो गया हो ॥ 
व्यक्ति अलग अलग रहकर कुछ भी उत्पादन करने की अवस्था में नहीं थे, औजार 
इतने कारगर न थे, कृषि विकसित हुई नहीं थी । समाज भर की सम्पूर्ण आथिक 
उत्पादन व्यवस्था एक ही थी | अतः: छोकवित्त का रूप सरकारी वित्त नहीं हो 
सकता था । समाज भर को वित्त व्यवस्था एक ही थी, सरकार का, शासक का, 
विकास अभी होने ही छगा था । 


परन्तु प्राचीन से प्राचीन साहित्य के उदय तक आते आते राजा का विकास 
हो चुका मिलता हैं । 
प्राचीन भारत में राजस्व 
- श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने “राजा' नाम की संस्था की छान बीन की है। 
उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद में यह जिक्र हैँ । अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवाब- 
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देही डाली जाती थी । उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से 'बलि' या 
भाग (कर) लेने का अधिकार होगा, (ऋग्वेद १०, १७३, ६) ७ । वह क्‍या जवाव- 
देही थी जिसके निबाहने के लिए राजा को “बलि प्राप्त करने का अधिकार दिया 
जाता था, और अधिकार देने वाला कौन था, ये बातें राज्याभिषेक की रस्म के 
अध्ययन से कुछ अंश में स्पष्ट होंगी । हम जयचंद्रजी की रूपरेखा से ही एक अंश 
उद्धृत करते हैं -- द 

राज्य के मुख्य अधिकारी--पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी, आदि- राजानों 
'शाजकूत: (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे । वे सभी 'राजा' थे, और राजा 
'उनमें से एक और मुख्य था । वे राजक्ृतः-राजा के कर्त्ता धर्ता- तथा सूत, पग्रासणी, 
'रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्ठे होते, और राजा को पलाश वृक्ष की 
एक डाल, जो पर्ण और भणि कहलाती, देते थे । (अथर्व ३,५) वह 'मर्णि द्वी राज्य 
की थाती का सांकेतिक चिन्ह थी । 





बाद के काल में इसी “'मर्णि या रत्न को देने वाले राजकृत: रत्नी कहलाते। 

"राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित|राजा|पहल प्रजा के प्रतिनिधि रूप इन रत्नियों की पूजा 
करता । तब वह पृथ्वी माता से अनुमति माँगता । उसके बाद पवित्र जलों का संग्रह 
“किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट नदियों के जलों के अतिरिक्त जहाँ का 
वह राजा हो उस भूमि के एक क्षुद्र जलाशय का पानी लने से वह संग्रह पूरा होता । उन 
'मिश्वित जलों से राजा का अभिषेचन किया जाता । उसके बाद उसे किरीट आदि 
'पहनाया जाता, और तब उसका अभिषेक होने की आबित या घोषणा की जाती । 
“तब वह प्रतिज्ञा करता कि यदि में प्रजा का द्रोह करूँ, तो में अपने जीवन, अपने 
_ स्शुकृत (पुण्य कमें के फल) अपनी सनन्‍्तान, सबसे बंचित किया जाऊँ। यह शपथ लेने 
के बाद वह लकड़ी की आसन्दी (चौकी) पर, जिस पर बाघ की खाल बिछी रहती, 
चढ़ता, और चढ़ते समय पुरोहित उसे पर फिर पानी का अभिषेचन करते (छिड़कते) 
हुए कहता- है देवताओं, इसे, अमुक माँ बाप के बेटे, ओर अमुक विश: के राजा के 
बड़े क्षत्र (राजशक्ति) के लिए ज्यष्द्य (बड़प्पन) के लिए जन राज्य के लिए--- ' 
धत्रहीन करो (यजु. ९, ४०) ।  -॥ 
... वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें कृषि के 
लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम इसके संचालक 
(यन्ता) नियामक (यमन) और ध्रूव धारण कर्त्ता हो (यजु. ९, २२) । इन वाक्यों 
से राज्य की थाती सौंपी जाती । बाद कुछ फुटकर रस्में होतीं जिनमें से एक यह थी 
कि राजा को पीठ पर दण्ड से हलकी हलकी चोट की जाती, यह बतलाने को कि 
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। ७ भारतीय इतिहास की रूपरेखा- जिल्द १ पृष्ठ २३८, 
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बह दण्ड से ऊपर नहीं हैँ | वह पथ्वी माता को नमस्कार करता। और सब उसें 
नमस्कार करते । उसे तलवार दी जाती और वह राजकृतों और ग्रामणियों के 
हाथ उसे बारी बारी. देकर उनका सहयोग माँगता । * 

ऊपर के उद्धरण से लोकवित्त के सम्बन्ध में दो बातों की ओर ध्यान आकृष्ट 
होता है । एक तो जबाबदेही जिसे पूरी करने के लिए 'कर' वसूल करने का अधि- 
कार राजा को दिया गया, इस जबाबदेही के रूप ऊपर निम्न आये हें- 

१- प्रजा का द्रोह न करना 

२- कषि 

३- क्षेम 

४- समद्धि 

५- पुष्टि 

इस प्रकार जो कर प्रजा से वसूल हो वह उक्त जबाबदेहियों की पूर्ति 
व्यय किया जाय । आज के लछोकवित्त को दृष्टि में रखकर देखें तो इसका अर्थ हुआ. 
कि व्यय की मर्दे बताई गईं उत्पादन, प्रतिरक्षा, और कल्याण । पुष्टि का अर्थ राज्य 
विस्तार भी लिया जा सकता है। 'शत्रहीन करो' भी प्रतिरक्षा की ओर अर्थात्‌ सैनिक 
व्यय की ओर इंगित करता हूँ। क्षेम का इंगित पुलिस की ओर भी मालूम 
पड़ता है । 

दूसरी बात जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है वह हैं कि राजा को 
राज्य शक्ति देने वाल, गद्दीनशीन करने वाल उसके बड़े अधिकारी ही हैं । प्रजा की 

गर से निर्वाचन, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष' जेसी कोई बात नहीं है। अतः राजा इन' 

राजकृृत: के प्रति ही उत्तरदायी है । उन्हीं की समृद्धि, उन्हीं की रक्षा, आदि उसके 
लिए मुख्य है । इसलिए अधिकांश व्यय उन्हीं के वेतनों, आनन्द साधनों में होगा । 

तीसरी बात जो और भी सामने आती है वह है राजा का एकछत्नपन । 'संचा- 
लक, नियामक श्र्‌व धारण कर्ता' सब कुछ वह एक ही व्यक्ति राजा ही हूँ । अतः जो 
कर वसूल होता है वह राजा का स्व हें । राजस्व हे 


बेदिक काल तक अभी 'कर' के संबंध में कोई निश्चित नियम विंकसित नहीं 
हो पाये हैं । बाद में मनुस्मति के निर्माण के समय 'राजा' ओर “राजस्व” खब जमा 
चुके थे। राजस्व का अधिकार भी निश्चित हो रहा था । मनू्‌ ने कृषि की उपज का 
'षष्ठ' भाग तक लेने का अधिकार राजा का बताया हैं । “ सोना, चाँदी पशु एवं रत्न 
के व्यवसाइयों से लाभ का पचासवाँ भाग और भूमि की उपज तथा जोतने, बोने का 
व्यय देखकर उत्पत्ति का षष्ठांश, अष्टमांश, द्वादशांश तक राजा ले सकता है । वक्ष, 





* “रूपरेखा--पृष्ठ २३६ . 
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मांस, घृत, मधु, ओषधि, गन्ध, द्रव्य, गोंद, फल, मूल और पुष्प इन द्रव्यों के ऋय- 
विक्रय से लाभ का पष्ठांश राजा को लेना चाहिए 4 


बतख के पर भी अधिक से अधिक नोंच लिए जाँय और वह चिल्लाये भी कम 
से कम” कर लगाने के इस सिद्धान्त की तरह का उपदेश मन्‌ ने भी दिया है । “जैसे 
जोंक रुधिर पीती है, जैसे बछड़ा माता का दूध पीता है और जेसे भौंरा पुष्प से मधु- 
पान करता है उसी प्रकार प्रजावर्ग से थोड़ा, थोड़ा कर वसूल (मनु ७।१२९) । 


कर लेने की मनाई भी है । अर्थाभाव के कारण राजा पर संकट आ जाय 
फिर भी वह वेदिक ब्राह्मण से कर न ले, बल्कि उस श्रोत्रिय के लिये ऐसा प्रबंध रक्खे 
जिससे उसे कभी अज्न कष्ट न हो ' (मन. ७॥१३३) । कर के रूप में श्रमदान 
(बेगार) लेने का अधिकार भी मनु देते हें । “ कारीगर, शिल्पी, दास दासी अथवा 
एक मात्र शारीरिक कर्म करके जीवन यापत॒ करने वालों से राजा महीने में एक दिन 
बेगार ले सकता हे” (मनु. ७।१३८) । राजस्व के लिए 'कर' के अतिरिक्त लूट और 
रण विजय प्राप्ति भी साधन गिनाये गये हैं। लूट और विजय द्वारा प्राप्त धन 
योद्धाओं में बाँठने का उल्लेख हैं । 
मन्‌स्मृति कर्ता के समय जो “राजस्व व्यवस्था थी उसमें धीरे धीरे विकास 
झ्ीता रहा । मौयं कालीन राजस्व का अध्ययन उसके बाद की स्थिति पर प्रकाश डालता 
है । चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कर-वसूली संबंधी उपदेश दिया है कि “राज्य कर 
पके हुए फल की तरह समय पर ग्रहण किया जाय, कच्चे फल की तरह असन्‍्तोष 
बढ़ाने वाले राज्य कर को प्राप्त करने की कीशिश न की जाय” » यह उस समय की 
कर कसौटी है । कसौटियाँ भी विकसित हो रहीं थीं । 


राजस्व की आय मद की विचारधारा में भी विकास अच्छा हुआ । कौटिल्य 
ने आर्य का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया हे । पहला वर्गीकिरण इस प्रकार हे । 

१- दूगे 

इसमें निम्न प्रकार को आयें सम्मिलित थीं--- 

शुल्क (व्यक्तिकर, चुंगी, और तटकर ) दण्ड, पौताव (नाप-तौल ), नागरिका 
(कोतवाल) टकसालाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष (प्रवेश अनुमति शुल्क), सुरा शुल्क (आबकारी ) 
सून (पशुबध शुल्क) सूत्र' (सूत) तेल, घृत, क्षार, सुवर्णक (सुनार), पण्य संस्था 
(मालगोदाम ), वेश्या, वास्तुक (गृह, स्थानकर), कारु शिल्पिगण, देवताध्यक्ष, 
(बाहिरका ) विदेशी व्यक्ति । 








१ मनुस्मृति, अध्याय सप्तम, इछोक १३०,१३१ 
» कौटिल्य का अधंशास्त्र-अधिकरण ५, प्रकरण ९०, कोश संग्रह 
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२-रराष्ट्र 


इस वर्ग में हं--- सीता (राजाकी निजी भूमि की आय), भाग (मालगुजारी ) 
बलि (एक धामिक कर), कर, वणणिक, नदीपाल, नावक (नाव. पोत, उतराई आदि) 
पत्तन (नगर). विवित (चरागाह), वर्तती (सड़क कर) रज्चु, चोर रज्ज। 

३--खनि 

सुवर्ण, रजत, हीरा, मणि, मुक्ता, प्र वाल, शंख, छलोह, लवण, भूमि प्रस्तर, 
रसायन द छ् 

४---सेतु 

पुष्पवाटिका, फलोद्यान, तरकारी के बगीचे, सिंची हुई भूमि, बीज के स्थान 
में मूल बोनें से उत्पन्न होनेवाली कृषि की भूमि, (गन्ना) 


"५--वन 

शिकार के जंगल, लकड़ी के जंगल, हाथी जंगल 
६--त्रज 

गाय, भैंस, बकरी भेड़, गधे, ऊँट, घोड़े, खच्चर 
७--वशणिक पथ 


स्थल पथ, वारि पथ 
दूसरा वर्गीकरण निम्नांकित हें-- 





क-- मूल 
ु ख--- भाग 
ग--- व्याजि 


घ--- परिघा (? ) 

ड--- क्ल॒प्त (निश्चित कर ) 

च---- रुपिका 

> छ-- अत्याय- 
तीसरा वर्गीकरण इस्र प्रकार है-- 

१-- वर्तमान (देनिक आय ) 

२-- पर्युषित (पिछला ) 
क-- परम सम्वत्सरिका (गत वर्ष का बाकी ) 
ख--- पर प्रचार (दूसरों के हाथ में) 
ग-- संक्रान्ता (विनिमय के मार्ग में) 

३-- अन्यजात (अनिश्चित ) 

:..  क-- नष्ट प्रस्मतम्‌ (अन्य द्वारा खोई हुई वस्तु) 
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ख-- अयुक्‍त दृुण्ड (सरकारी मौकरों पर दष्ड ) 

ग-- पाश्वम्‌ (अतिरिक्त काभ कर ) 

घ--- परिहीणिकम्‌ (क्षतिपूर्ति) 

ड--- औपायनिकम्‌ (भेंट) 

च--- दामार्गतस्वम्‌ 

छ-- निधि 

इन वर्गीकरणों को यदि हम आज के वर्गीकरण की तुलना में रक्‍खें तो मौर्य॑- 

कालीन राजस्व और अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा । 








आधूनिक राजस्व . भौयेकालीन राजस्व 
क्‌--- कर-आय क--- कर-आय 
(१) प्रत्यक्ष (१) प्रत्यक्ष 
मालगुजारी मालगुजारी 
आयकर विभिन्नकर, जेसे आयकर 
प्रान्तीय गृहकर पिडकर आदि 
देशी राज्यों के नजराने 
(२) परोक्ष (२) परोक्ष 
अफीम नमक 
नमक उत्पादन कर 
उत्पादन कर ... तटकर, पिण्डकर, चुंगी 
स्टाम्प द ं 
रजिस्ट्री क्‍ 
तटकर क्‍ 
ख-..- अ-कर आय ख--- अ-कर आय 
(२) सरकारी व्यापार (३) सरकारी व्यापार 
रेल व्यापारी जलपोत | 
सिंचाई सिंचाई द । 
अन्य लोककार्य खानें 
डाक-तार कारखाने 
टकसाल व्यापार 
जंगलात टंकसाल 
छपाई आदि ह जंगलात 


वेज्ञानिक और विविध द द राज की निजी भूमि 
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(४) अन्य जरिये द (४) अन्य आय 
व्याज छिपे खजाने 
बाय क्षति पूर्ति 
विनिमय बेमालिक सम्पत्ति 
उच्च वार्षिकी विविध * _ 
विविध 


उपरोक्त तुलना आज की अनेक बातों के साथ मौयंकालोन राजस्व का मेल 
बैठा देती है । इसी प्रकार व्यय की मदों की भी तुलना की जा सकती हूँ । परन्तु 
स्थानाभाव के कारण हम उसे यहाँ छोड़ रहे हें । 


आज के लोकवित्त की तुलना में, अनेक बातों में वेदिक कालीन राजस्व से 
आगे बढ़ा हुआ होने पर भी मौयं कालीन राजस्व बहुत ही अविकसित अवस्था में 
प्रतीत होता है । उस समय राजस्व बहुत कुछ वेयक्तिक वित्त की अवस्था में था। 
आज पहले सरकारें व्यय की आवश्यकता देखती हैं फिर आय के उपाय करती हैं । 
परन्तु उन दिनों बचत खजाने में हमेशा ही रहनी चाहिए, यही नियम था। यही 
व्यय की और आय की कसौटी थी । क्ाय के बाद, उसी के आधार पर व्यय का 
नियंत्रण किया जाता था । अथवा छलछिद्र द्वारा आय की जाती थी ७ बजठ की 
मदों के उलट पुलट से जनता की स्थिति सुधारी या बियाड़ी जा सकती है इस 
ओर अधिक विकास सम्भव भी नहीं था, क्‍योंकि उत्पादद और उपभोग के 
स्‍तर बहुत निम्न और संकुचित थे । फिर भी कर जिनन्‍स में ले लिया 
जाता था । करदेय. जब दाता के घर में तेंयार होकर आ गया हो तब ले 
लिया जाता था। परोक्षकर बहुत कम थे । अधिकांश प्रत्यक्ष ही थे। विक्रय 
कर तो था ही नहीं ! छोकऋण जैसी कोई वस्तु विचार में नहीं आई थी ।. 
हाँ राजा चुपचाप साहकारों से ऋण ले लेते थे । पर वह जनता का उत्तरदायित्व 
नहीं था। आयोजन का तो प्रइन ही नहीं था क्‍योंकि लोक समृद्धि सामन्‍्ती 
अथ व्यवस्था के अन्तर्गत जितनी सम्भव थी उसी को आदशें माना जाता था। 
वह भी केवल आदर मात्र था। राजस्व का व्यय जनता की समृद्धि की ओर करने 
की कोई मद नहीं के बराबर थी । 


इसके बाद शुक्राचायं ने भी जिनका समय डा. श्यामलाल पांडेय द्वारा गुप्त 
काल निर्धारित किया गया हे , # राजस्व सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अपना मत प्रगट 


कम» »३--नहमकत कफ जन, 
(नल '334५44७-००००-०++भ नननतनाननननलननालतन न कन+ कम भवन िनऊम न नबी पतन पावन पननननन- नमन लत भर नलननना न ननिननननिनाननन फताननीननिनननानि न नन-ननन न +लिनिनन न + 7 


ने कवधपावएथा रिप्रीगेंट फ्रंतघ7०७- . 9. 007थ 
# कोटिल्य अर्थंद्यासत्र-प्राणनाथ विद्यालंकार पृष्ठ २२५ 
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२०२ .... लोकवित्त 
किया है । आपने कोष संग्रह के तीन उद्देश्य बतलाये हें । 

१--सेना रखना 

२--प्रजा संरक्षण 

३--यज्ञ 

सेता रखना और प्रजा संरक्षण दो अछग उद्देश्य बताये गये हैं इसलिए सेना 
रखने का उद्देश्य केवल प्रतिरक्षा ही नहीं राज्यविस्तार और पुष्टि भी होना चाहिए। 

शक्राचार्य कोष संग्रह के निम्न साधन मानले हें-- 

१-भाग (भूमिकर तथा अन्य अंशात्मक कर). 

२-दण्ड (जुर्माने) 

३- आकर-कर (ख़निजों पर कर ) 

४- शुल्क (क्रम-विक्रय छाभ कर ) 

५- उपायन (भेंट) 

६- भाटक ( भाड़ा कर ) साथंवाहों आदि से । 

अन्य साधनों में शुक्राचार्य पाँच और तरीके बतछातें हे--- इसमें बृहस्पति 
आचार भी इनका समर्थंत करते ः द क्‍ 

क- विजय द्वारा प्राप्त धन 

ख- अपात्र के धन हरण द्वारा 

ग- धरनियों से ऋण प्राप्ति द्वारा 

घ- व्यापारियों का आधा धन सुरक्षित करके 

5-- आपत्कालीन कर वद्धि । तीर्थंकर, देवक 

..  शुक्राचाय के अन्य पाँच साधनों में चौथा सबसे अनोखा मालूम होता हैं। 
राजा व्यापारियों से कहता तुम्हारे व्यापार में यदि हानि हुई तो तुम्हारा सारा धन 
नष्ट हो सकता हैं । इसलिए तुम आधा घन राजकोष में जमा कर दो । कोष में वह 
सुरक्षित रहेगा आवश्यकता हो तब ले लेना। धन संग्रह का श॒क्राचाये ने यह भला 
तरीका निकाला । ये प्रमाण नहीं मिल्क. कि यह तरीका वास्तव. में किस ह॒द तक॑ चला । 

कर लगाने के कुछ सिद्धान्त भी उन्होंने प्रतिपादित किए हें । 

१- मलरूधन पर कर नहीं लगाना चाहिए, केवल लहाभ. पर ही कर लगाना : 
चाहिये । इससे व्यायार में वद्धि होती हे । भविष्य में राजकोष को भी लाभ होगा 
. २- उतना ही कर लगाना चाहिये जिससे प्रजा को रूुशमात्र भी क्लेश न 
होने पाये । द 

इस संबंध में शुक्रतीति में एक उदाहरण दिया गया हैं। राजा को माली की 
भांति अपने भाग (राज्यकर) को ग्रहण करना चाहिये, कोयला बनाने वाले की तरह 


। 




















लोकबित्त के चिन्तन का इतिहास रप्रे 


नहीं । माली व॒क्ष को यत्नपूर्वक परिपुष्ट करके जिस प्रकोर उसके फलों और फलों 
को यत्नपूर्वक चुनता हूँ इसी प्रकार कर-ग्राहक (भागहार) को होता चाहिए 

क्‍ “तीसरा सिद्धान्त भी शुक्राचाये ने बताया है कि राजा प्रजा के रक्षेणं के 

अधिकार से कर ग्रहण करने का भागी होता है । का पी कक 2802 

दुःख हैँ कि शुक्राचार्य की अर्थनीति का यह अध्ययन अधरा है और उनके 

काल निर्धारण में भी संदेह हे द 


हपवधन के समय की राजस्व व्यवस्था का कुछ वर्णन भमि के दान पत्रों के . 
के सहारे मिलता हैं । 


आय के साधारण साधनों में थे-- 
१- उंद्रंग (एक भूमिकर ) 

२- उपरिकर (अतिरिक्त कर) 
२३- वात (? ) 

४- भूत (7) 

५- घात्य 

६- हिरण्य (सोना) 

७- आदेय 


इनके अतिरिक्त दूध, फल, चरागाह तथा खनिजों. पर कर था। अनाज की 
मण्डियों में नाप तौल के आधार पर बिकी वस्तुओं पर निर्धारित 'कर' लिया जाता 
था । घाटों पर झ्ौल्किक नाम के अफसर शल्क लेते थे। अपराधों पर जुर्माने-लिए. 
जाते थे। विष्ट (बेगार) भी कर का एक रूपथा जो श्रमिकों से लिया. 
जाला था । 

व्यय का कुछ जिक्र चीनी यात्री क्वन सांग के लेखों में. मिलता 

“राजकीय भमि के चार भाग थे। एक भाग रॉज्य की ओर से की जाने वाली 
पूजा-उपासना, तथा सरकारी कामों में खर्चे होता था | दूसरे भाग से बड़े-बड़े सावे- 
जनिक करमंचारियों की धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। तीसरा 
हिस्सा प्रकाण्ड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था । चौथा भाग विभिन्न सम्प्र-_ 
दायों को दान देकर प्रण्याजन के लिए था। रू | । 

व्यय के उपरोक्त चारों विभागों में कहीं भी जन समृद्धि से. संबंधित कोई . 
मद नहीं है । 

.. इस प्रकार प्राचीन भारत में “लोकवित्ता विकास, की. अवस्था. में. 
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था। राजस्व ही अभी उसका रूप था। जनता की आवाज अभी उसमें 
थी ही नहीं। गत: उसकी समृद्धि के लिए व्यय का प्रश्न भी महीं के 
बराबर था । बजट जेसी कोई वस्तु न थी, जब लछोक सभा जंसी कोई संस्था ही नहीं 
थी तो बजट वाधिक अथवा अधिक काल के लिए पास कराने का प्रश्न ही नहीं था । 
हाँ सामन्ती व्यवस्था थी, राजा सामन्तों की राय पर चलता था वही उसके मंत्री 
सेनापति, कोषाध्यक्ष, भादि सब थे । द 


म्‌स्लिम राजस्व 


अब हम मुसलमानी राजस्व की ओर दृष्टि डालेंगे । मुसलिम सिद्धान्तों के 
अनुसार सरकारी आय के दो वर्ग किए जाते हें-- 


१-- घामिक, यह कर मुसलूमान प्रजा से लिया जाता है और इनको “जक़ात' 
कर कहते हैं । 
२-जागतिक, इस वर्ग के कर गेर मुसलिमों से लिए जाते हूँ । इनके तीन 
मुख्य वर्ग हैं । 
क- जज़िया 
ख- खराज 
ग- पंचमांश- (युद्ध की लूट, खानों और छिपे खजानों पर) 
मुसलिम विचारकों में तीन विचार धाराएँ इस सम्बन्ध में हूँ । हनीफी, 
शफीकी, और मलिकी । इन तीनों धाराओं में कुछ बातों में थोड़ा थोड़ा बन्तर है ॥ 
वह भी धांभिक करों, 'जकात' आदि के व्यय के विषय में, इमाम के अधिकारों के 
संबंध में, अन्यथा वे सभी लूगभग एकही मत के हैं । 
जकात कर में निम्न सम्मिलित हें--- 
क- सवाइम (पशु कर) 
ख- चाँदी, सोना और व्यापारी माल पर कर 
. गर- उत्पादन कर 


सिद्धान्ततः तो ज़कात उसी जायदाद पर रूग सकती है जो उत्पादक हो । 

परन्तु इसमें ढ़िलाई बहुत है । जानवर चरागाहों में चरने के कारण ही उत्पादक मान 

लिये जाते हैं । सोना, चाँदी तो हमेशा ही, उत्पादक समझे जाते हैं | कृषि पर हमेशा 
जकात लरूगती है । 

.. जुकात के सम्बन्ध में एक भोर बात गुण्य है कि वह हमेशा वस्तु के भौतिक 

अस्तित्व (आईन) पर छूगती है न कि उसके व्यापारी मूल्य पर । इसके विरुद्ध जिन 

वस्तुओं (उरूद) पर जकात भोत्रिक अस्तित्व के कारण नहीं लग सकती उनपर उनके 





लोकवित्त के चिन्तन का इब्चिहास र५्५्‌ 
व्यापारी मल्य पर लगा दी जाती हैं । इस प्रकार जकात एक सामान्य जायदाद कर 


हो जाता हैं । उपभोग की कुछ वस्तुएँ ओर निसाब (एक निम्नतम स्तर की जायदाद)| 
इस कर से बरी कर दिये जाते हें । 


जकात की वसूली में एक ओर कठिनाई होती है। प्रत्यक्ष जायदाद, जैसे 
जानवर ओर कृषि उत्पादन, पर जकात सरकार वसूल करती है। परन्तु परोक्ष जाय- 
दाद जैसे सोना, चाँदी, तथा व्यापारी वस्तुओं की जकात को सरकार नहीं ले सकती, 
उसे मालिक स्वयं, स्वेच्छा से गरीबों और मुश्तहकों को दे देता हैं । इसका प्रत्यक्ष 
परिणाम यह होता हैँ कि भौतिक जायदाद वालों पर ही जकात का अधिकांश भार 
पड़ता था । परोक्ष जकात पर चुंगी जरूर सरकार लती थी । 


जागतिक कर का पंचमांश कर जो खानों, और छिपे खजानों से लिया जाता था, 
वह इस सिद्धान्त पर हूँ कि उनके मालिक तो उनके बताने वाले हैं। अत: वे युद्ध 
लूट के समान ही हैं । क्योंकि बताने के पूर्व वे गेर मुसलिमों के ही थे । 

जूजिया गेर-मुसलियों से ही लिया जाता था। उनको नीचा दिखाने, उनकी 
हिफाजत के लिये और सेनिक सेवा के बदल में | केवल पुरुषों पर ही यह कर 
था | उसकी दर भी करदाता की हेसियत के हिसाब से छूगा दी जाती थी । 


'खराज' तो भूमि कर था, यह मुसल्मिं पर भी लगता था | इस कर की 
दर खलोफा उमर द्वारा निश्चित दर से बढ़ाई नहीं जाती । जहाँ उमर साहब द्वारा 
मार्ग दर्शन नहीं हुआ वहां कर-योग्यता के आधार पर दर तय कर दी जाती थी | 
परन्तु अधिक से अधिक, उपज का आधा भाग लिया जा सकता था । हतीफी विचारक 
यह अकसर कहा करते थे कि आधा ऊध विल्कुल न्याय का निचोड़ है 


व्यय की मद के दो भाग कर सकते हैं । 
१- जकात का जो भाग परोक्ष पदार्थों के मालिक स्वयं मुद्तहकों को देते हें । 
२- इमाम के जरिये आय का व्यय 
क- जूकात जो सरकार वसूल करे । 
ख- पंचमांश । ; 
ग- खराज, और जजिया । 
यह सब आय 'फाए! आय कहलाती है और इमाम उसे सरकार के सभी कामों 
के लिये व्यय करता हैँ जेसे अफसरों, और सेनिकों के वेतन, सड़कें बनाना और मर- 
म्मत आदि, गरीब मसलिमों की मदद । २८ हे कु 
मसलिम शासकों की राजस्व व्यवस्था सभी देशों में लगभग इन्हीं आधारों पर 
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चलती थी । हाँ जब नई समस्याएँ सरकारों को आयब्यय में उत्पन्न होती थीं तो उनको 
नया. विचार करना पड़ता था, उदाहरणाथे भारत में बलाउद्वीन खिलजी के राजस्वा 
प्रबन्ध । उसने मुसलिम सिद्धान्तों में दो मुख्य कार्य किये । एक तो इमाम के राजस्व 
घिकार कम किये । अर्थात्‌ राजकीय आय को बहुत हद तक जागतिक (596०परोद्वा] 
रूप दिया । दूसरे उसने अपनी सेना को महान विजयी बनाने के छिये आवश्यक सामग्री: 
प्राप्त करते का राजस्वीय तरीका निकाला। उसने सेना की हर आवश्यक वस्तु के 
भाव सस्ते में सस्ते निश्चित कर दिये । यह एक प्रकार का परोक्ष कर था । और 


आज के करों से भी भारी । इस परोक्ष कर की सूझ के लिये अलाउद्दीन खिलजी की 
दाद देनी पड़ेगी । 


भारत में राजस्व संबंधी एक और महत्वपूर्ण विचारक थे राजा टोडर मलू । 
उन्होंते सामन्त शाही की कर प्रणाली में एक नया कदम उठाया । सामनन्‍्त शाही में माल- 
गुजारी बहुधा सामन्तों के जरिये खिराज के,रूप में शाही खजाने में आती थी । हाँ बाद- 
शाह के निजी क्षेत्र की सीधी आती थी । परन्तु मालूगुजारी का रूप एक साधारण 
और सामान्य था । टोडरमरू ने जमीन को लमभग आठ श्रेणियों में विभाजित किया, 
उपज, सिंचाई, आदि की दृष्टि से । और प्रत्येक श्रेणी पर उसी दृष्टि से मालगुजारी 
निश्चित की । अर्थात्‌ कर योग्यता की कसोटी और न्याय्य होने की कसौटी का उस 
मध्यकालीन दृष्टि से काफी अच्छा उपयीग किया । मगलों के समय में लगातार बढ़ी 
तरीका साधारण हेर फेर के साथ चलता रहा, टोडरमलर का वर्गी करण तो अब तक 
'लगभग जसा का तेंसा चलरहा है । 


शिवाजी के समय में कर वसूली आदि में कोई विशेष परिवतेन नहीं हुए । 
हाँ घीरे धीरे मराठा क्षेत्र में और बाद में ब्रिव्शि शासन में कर-वसूली ठके पर दी 
जाने. लगी । यद्यपि इसके साधारण प्रारम्भ पहले भी हो चुके थे । 


अब हम यूरोपीय लोकवित्त विचारकों की ओर दृष्टिपात करेंगे । 





आधुनिक विचारधारा का प्रारंभ 





आधुनिक विचारधारा राजस्व के सम्बन्ध में तब प्रारंभ हुई जब मध्यकारू 

यूरुप में समाप्त हो गया और छिटफट छोटे छोटे शासकों का समय समाप्त हो गया । 

तोप के आविष्कार , संसार के विभिन्न भागों की खोज, अध्ययन के पुनरुत्थान. आदि 

के फलस्वरूप चारों ओर राष्ट्र निर्माण की भावत्ा का उदय होने छगा । सामन्तशाही 

विखरने लगी । व्यापारी वर्ग शक्तिशाली होने छगा और उसके व्यापार की आन्तरिक 
का तथा बाहरी मार्गों में खुले समुद्रों पर सुरक्षा की आवश्यकता होने लगी । अधिकाधिक ' 
हा] ...धह महसूस होने छगा कि शासन शक्तिशाली होना चाहिए और अधिक से अंधिक एक- 
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छत्रता होनी चाहिए । फ्रान्स में लुई चौदहवें के शासन का आविर्भाव, इंगलेण्ड में 
ट्यूडर कालीन राजकीय एक छत्रता, जमंनी में होहेनजोलनं वंश का क्षेत्र विस्तार, 
आदि इस ओर इंगित करते है । 


शक्तिशाली सरकार होने के लिये उसकी आय बहुत अच्छी होनी आवश्यक 
हैं यह अनुभव किया गया । मर्केण्टिलिस्ट (व्यापारवादी) लोगों ने राजा की शक्ति 
'बढ़ानें पर बहुत जोर दिया । उसी समय सन्‌ १५४०-१६०० के काल में अमेरिका से 
चाँदी बहुत अधिक आई । इंगलेंड का बंक स्थापित हो गया , हर वस्तु के दाम बहुत 
बढ़ गये । मुद्रा के प्रचलन से व्यापार में भारी वृद्धि हुई और फलस्वरूप कर वृद्धि 
हुई। राजकीय आय असाधारण गति से बढ़ी । 


व्यापारवादियों का “कर चिन्तन” कुछ इस प्रकार था। व्यक्ति पर 'कर' उसी 
अनुपात में लूगाया जाना चाहिये जिसमें कि उसे शासन व्यवस्था से लाभ प्राप्त होता 
है । “सामाजिक ठेके” के आधार पर इन्होंने यह सिद्धान्त बनाया, होब्स इस सम्बन्ध 
में विचार करके लिखते हैँ कि 'लाभ' का हिसाब व्यय के आधार पर लगाया जाता 
चाहिए। आदमी जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उन पर ही 'कर' रगा देना 
चाहिये ताकि कर खर्च करने वाले पर पड़ जायगा और बचत करने वाला इस बोझ 
से बच जायगा * परन्तु ग्रोटियस और पफ़ेण्डीर्फ की राय हे कि लाभ की नाय इस 
आधार पर होनी चाहिए कि सरकार से कर दाता को कितनी रक्षा मिलती हे । 


अगरेजों में सर विलियम पैटी को पहला लेखक समझा जाता है जिसने 'कर' 
पर वैज्ञानिक ढंग से लिखा है । उसका कहना है कि “ यह तो सभी मानते हें कि 
लोगों को सरकारी खजाने में अपना भाग देना चाहिये, परंतु आधार होना चाहिये 
उसकी जायदाद और संपत्ति” » पेटी भी यह मानता हैँ कि इसका अंदाज करदाता 
के व्यय से ही लगाना ठीक हैं । 


अन्य कई व्यापारवादियों का विचार था कि तठकर कम होना चाहिये । 
उत्पादन कर का प्रयोग अधिक करना चाहिए । कर सब पर बराबर हों । व्याज पर . 
लगे रुपये पर भी कर लगाना चाहिए । इन्होंने भी समझ किया था कि जो संपत्ति 
आसानी के छिपाई जा सकती है उस पर कर लगाना अव्यवहारिक हें । 


कैमरेलिस्ट (राजकोषवादी) लोगों का ध्यान राजस्व की ओर और भी 

अधिक आक्रृष्ट हुआ था । उन दिनों जमेंनी की अवस्था बहुत ही खराब थी। चार्ल्स 

पंचम के समय से लेकर तीस वर्षीय युद्ध के अंत तक वहाँ आर्थिक अस्थिरता बहुत 

भयंकर थी । १५२२-२३ में तटकर की दीवार ऊँची कर दी गई, कोपरनिकस ने 

- के | €ज़ंगपिथए0 #. 2प्री वृए०6७वं 5ए म्ग्प०ए पा मो 
5 * / वल्छा56 णा 7०56५ ७70 (07ए79प0075 
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सभी राज्यों में एक सी मद्रा चलाने का प्रस्ताव रक्खा , १५३० में मुद्रा चलन के 


सम्बन्ध में काफी हलू चल हुई । पर दोनों प्रयत्न बेकार रहे । 


राजकोषवादियों में जुस्ती इस संबंध में सर्वोपरि हैं । १७५५ में उसकी पुस्तक 
४ पौलिटिकल इकौनौमी” प्रकाशित हुई । उसकी मान्यता हैँ कि समृद्ध राज्य के लिए. 
३ बातें आवश्यक हें । स्वतंत्रता, साम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा, समृद्ध उद्योगघन्धे । 
और राजकोष की वद्धि के लिये आवश्यक हें-- बढ़ती हुई आबादी, विदेशी व्यापार 
ओर खदानें । 


जुस्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात हैँ उसके 'कर' सम्बन्धी नियम । वे निम्नांकित हैं।. 


१- कर इस प्रकार लगाने चाहियें कि आसानी से दिये जा सकें । 
२- उनसे उद्योग और व्यापार में बाधा नहीं पड़नी चाहिये । 
३२- कर समानूपातिक बराबरी के होने चाहियें । 


४- कर निद्दितत और सच्चे हों और ऐसी वस्तुओं पर पड़ें कि उनकी 


वसूली निश्चित और ईमानदारी पूर्ण हो जाय । 


५- ऐसी वस्तुओं पर कर लगाना चाहिये कि वसूली में कम से कम अफसर 


लगाने पड़े । 


- कर देने का समय और परिमाण दाताओं के लिये सहूल्यत के हों । 


राजाओं की आबश्यकताएं जब और बढ़ीं तो आय के और साधन निकाले 


गये । रोशर ने राजा के चार प्रकार के विशेषाधिकार बता कर रलूगभय ४०० प्रकार 
के 'कर' निकाल दिये । ये चाःर अधिकार श्रेणियां निम्न प्रकार हे--- 


१- सामन्‍्ती कतंव्य जसे नाइट छोगों के कर्तव्य । रुपया दे कर इस कतेव्य' 
से छुटकारा मिल सकता था । जमीन के बेचने पर भारी दाम माँगा जाता था । यात्रा 


के समय राजा प्रजा के खर्चे पर रहता । 


(२) क्षेत्रीय अधिकार- किसी की मृत्यु पर उसका धन राजा का हो जाता । 
गढ़ा धन, भी राजा का था, इत्यादि । 


(२) राजकार्याधिकार- युद्ध लूट का हिस्सा, उहदों का बेचना. जुर्माना और 


जब्त जायदाद 
(४) राजकीय ब्यापार काये । 


इन अधिकारों को जुस्ती अन्य प्रकार से चार श्रेणियों में रखता है- १- राज- 
मार्गों सम्बन्धी २- जल सम्बन्धी ३-- जंगलात सम्बन्धी ४-- खनिज विषयक । अभी 


-तक जनता अथवा श्रेणी द्वारा अधिकृत 'कर! का समय नहीं आया था. 


फिजियो क्रेष्ट (प्रकृति वादी ) विचारकों ने राजस्व सम्बन्धी विचारों को और 
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आगे बढ़ाया ॥ उनके सिद्धान्तों का प्रभाव उनके राजस्व सम्बन्धी विचारों पर भी 
पड़ा । 


एकाको कर 


प्रकृति ही सबसे बड़ी दाता है । कृषि ही उत्पादन है और इसीलिए उनका 
सिद्धांत था कि राज्य में एक ही कर लगना उचित है और वह है कृषि उत्पादन पर 
कर । कृषि से जो शुद्ध आय हो अर्थात्‌ कुल उत्पादन में से उसपर किया गया आव- 
'इयक व्यय काटकर जो बचे, उसी पर कर लगाना चाहिए । हेनरी जाजं आदि आधु- 
निकों के एकाकी कर से इनका 'एकाकी कर' का भाव भिन्न हैं। क्वेसने इस एकाकी 
कर का मुख्य प्रतिपादक था । उसी के अनुसार तरगो (त) भी जमीन के ही एकाकी 
कर को सर्वश्रेष्ठ समझता था । 


क्वेसने के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजस्व विचारक है आडमस्मिथ । आडम- 
'स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों की सम्पति” के अन्तिम अध्याय में राजस्व पर गम्भीर 
विचार किया है । कर की कसौटियों का प्रतिपादत जो स्मिथ ने किया उनका प्रभाव 
अब के रूखकों पर पूरा है । स्मिथ ने कर की कसौटियाँ निम्न बतलाई हें-- 


१-कर दाता की कर योग्यता को देखकर कर लगाना चाहिए । 
२-करों का परिमाण निश्चित हो और कर दाता को मालूम हो । 
३-कर इस प्रकार लगाना चाहिए कि करदाता को अधिक से अधिक सहू* 
“लियत मिल सके । 
४-कर उस ढंग से व्यवस्थित करने चाहिएँ कि उनकी वसूली में कम से कम 
व्यय हो । 
आडमस्मिथि राजस्व के दो मुख्य जरिए मानता हे-- 
१- राजा का धन, सरकारी जमीन, ओऔर सरकारी पूंजी । 
२- कर' 
परन्तु स्मिथ “करों को ही राजस्व का जरिया बनाना अधिक उचित 
“समझता है । 


'सीमान्त उपयोगिता! विचारधारा के प्रतिपादकों का भी प्रभाव “राजस्व 

चिन्तन पर पड़ा । साक्स (885) का करके सम्बन्ध में विचार है कि नागरिक 

जिस अनुपात में सरकार द्वारा की जानेवाली सेवाओं का मूल्य समझें उसी अनुपात में 

'कुर रूगाये जानें चाहिए । दूसरा बिचार उसका यह है कि व्यक्ति के हाथ में रहकर 

यदि सामाच शुद्ध आय अधिक दे सकते हें तो वे उसके हाथ से सरकार को नहीं निका- 
लने चाहियें । 
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इस प्रकार राजस्व के एक नये पहल का विकास होना आरंभ हो गया। राज- 
कोषवादियों ने जहाँ एक ओर राजा की स्थिति को दुढ़ बनाने का प्रयत्न किया वहाँ 
दूसरी ओर उन्होंने उसमें जनता की आबश्यकता-पूर्ति का भाव भी अन्तर्निहित कर 
दिया । वे व्यापारी थे । व्यापार मार्ग, और सम्पति रक्षा उनका उद्देश्य था । व्यापारी 
उन दिनों ठाली वेठ कर खाने वाला सामंत नहीं था । जो भी व्यापार करने लूग जाय 
व्यापारी कहलाता था और उसका हित उसी प्रकार का हो जाता । अत: राजस्व में 
व्यय का उद्देश्य केवल राजा और उसके सामनन्‍्तों का आनंद नहीं रह गया बल्कि 
उसकी थली का मुंह अधिकाधिक जनता की ओर खुलने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। 
जिसको सरकार से जितना लाभ हो वह उसी अनुपात में कर दे । अतः कर की कसौटी 
सरकारी डण्डा नहीं रहा । बल्कि जनता का लाभ हो गया । और सीमान्त उपयो- 
गितावादियों ने अथवा यों कहिए कि अनुभूतिवादियों ने (5प9]८८४४७४(७) न 
इस विचार को और एक कदम आगे बढ़ा दिया यह कह कर कि व्यक्ति का स्वयं का 
अनुभव जो लाभ समझे उस अनुपात में कर लगाया जाय | इससे कर की तराजू राजा 
के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में आ गई । इं गलेण्ड के राजा जौन से रूडकर 
तेरहवी शताब्दी में जो उसके सामन्‍्तों ने महान अधिकार पत्र (०273 (०७79) 
प्राप्त किया था वह केवल सामन्‍्तों ने लूट का हिस्सा बटाने का अधिकार प्राप्त किया 
था, लूट चाहे युद्ध की न होकर 'कर' द्वारा सही, उसमें जनता के अधिकार की ओर 
अभी लगाम नहीं मुड़ी थी । 


अनुभूतिवादियों,की विचारधारा का एक बड़ा भारी दुष्परिणाम भी उक्त लाभ 
के साथ साथ यह हुआ कि सरकार को राजस्व का उपयोग राज्य की रक्ष। और शान्ति 
रखने के लिए तो करना चाहिये परंतु जनता के मामलों में कोई दखल नहीं देना' 


चाहिए। इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई। क्रिया और प्रतिक्रिया से ही विकास होता है । 
समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। जिसमें यह खुल कर कहा गया कि 


राज की दोनों मदों, आय और व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिये कि 
संपूर्ण जनता में सहयोगी उत्पादन और वितरण हो । अर्थात्‌ राजस्व का एक नया उपयोग 


सामने आया, राजस्व राजा के आनंद के लिए नहीं हैं। उसकी अपनी गद्दी की रक्षा के 
लिए नहीं हैं बल्कि तटकर, आयकर उत्पादन कर, विक्री कर आदि आदि अनेक करों 


को और अनुदान, शुल्क, जुर्माने, व्यापार, मूल्यों आदि को नियोजित ही जनता के 


आवश्यक कार्यों को ध्यान में रखकर किया जाय न कि केवछ आय आधिक्य को ॥ 


समाजवादियों में वेज्ञानिक समाजवादियों, माक्स आदि, ने सबसे तक पूर्ण उपयोग 


 सामन रख । 


समाजवादियों के अतिरिक्त इस ओर कदम “अमेरिकी आथिक संघ ने सन्‌ू-- 














लोकवित्त के चिन्तन का इतिहास द श्६१ 


१८८५ में उठाया। प्रोफेसर आर. टी. ऐली ने कुछ आथिक सिद्धान्त स्थिर किये इनमें 
से पंहुला इसी संबंध में था-- 


“हम सरकार को एक कर्ता (एजेन्सी )समझ ते हें जिसकी कि हिमायती मदद 
(?059)ए6 835999706 ) मानव की उन्नति के लिये अनिवाय॑ शर्ते हैं ।” 


परंतु तीन ही वर्ष बाद यह संघ छिन्न भिन्न कर दियां गया।. इंगलेण्ड में 
सबसे जोरदार व्यक्ति इस ओर बोलने वाला था जे, एम. कीन्स । आर्थिक व्यवस्था 
में व्यक्तिवादी होते हुए भी वह सरकारी सीमित हस्तक्षेप अथवा निर्देशित अर्थ- 
व्यवस्था का पक्षपाती था ,, द्रव्य का पूर्ण उपयोग ( रि््वा] &90097767[ 0 
४४705) उसका मुख्य आदशें था और वह समझता था कि ऐसा बिना सरकारी 
व्यवस्था के हो नहीं सकता । वह चार प्रकार का निर्देशन चाहता था-- . . द द 

१- द्रव्य को प्राप्ति अर्थात बंक द्वारा ऋणदान का निर्देशन---इससे आय निय- 
मित होगी । 

२- व्याजदर निर्देशन--इससे पूँजीरोपन और इसलिए बेकारी पर काबू होया। 

३- कर निर्दशन--इसे कई प्रभावों के लिये प्रयोग किया जाय परंतु खास 
तौर से व्यक्तियों की आय और सम्पत्तियों को समानता की ओर लाने के लिए निद- 
शन हो । इससे बचत में मदद मिलेंगी । 

४- पंजी रोपन का काफी समाजीक रण किया जाय यहाँ तक कि उत्पादन साधनों 
की प्राप्ति को निर्देशित किया जाय । 


इस प्रकार राजस्व की प्रगति में जहाँ एक ओर निर्देशन आया वहाँ दूसरी 
ओर आयोजन भी आ गया और रूस में लेनिन और स्टेलिन ने'आयोजन को क्रियान्वित 
कर दिया और इतनी सफलता के साथ कि अब भारत में भी आयोजन सरकारी आय- 
व्यय शास्त्र का एक अनिवाय॑ अध्याय बन गया हैं । राजस्व से चछ कर लोकवित्त की; 
अवस्था आज आ गई, यह हम प्रथम अध्याय ही में कह आये हूं । 


द हमने पिछले पन्नों में आधुनिक योरुपीय छोकवित्त शास्त्र के चिन्तन के इति< 
हास में से गिने चुनें विचार ही जहाँ तहाँ से लेकर एक जगह रख दिये हैँ । इतने: 
छोटे स्थान में सिलसिले और महत्वपूर्णता का ध्यान रखना कठिन हैँ ॥. 


प्राचीन यूरोप में तो आथिक समस्याओं का चिन्तन दाशेनिक तथा सामाजिक 
चिन्तन से अलग बहुत कम है और राजस्व की समस्याओं का तो और भी कम | उस 
समय राज्य थे। यनान के नगर राज्य बहुत प्रसिद्ध ही हें । रोम का भारी साम्राज्य 
प्रसिद्ध ही है । उनकी राजनीतिक समस्याओं पर जितनी चिन्तन सामग्री आज प्राप्य 
हैं उससे बहुत ही कम राजस्व चिन्तन सामग्री है । राजस्व की समस्याएं होंगी । अवश्य 
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होंगी,पर उनके चितन का अवशेष नहीं के बराबर ही है । प्लेटो,और अरस्तू के जहाँ तहाँ 
कुछ संकेत मात्र ही हैं । मध्यकाल में अवस्था इससे कुछ ही अच्छी है। भारतीय 
चाणक्य के अर्थशास्त्र अथवा शक्रनीति,या मनुस्मृति आदि के समान यूरोप में कोई ग्रंथ 
उपलब्ध नहीं हैं । कोई ऐसे विचारक वहाँ शायद ही हुए हों । 

'राजस्वीय प्रकरण में प्लटो सरकारी नियंत्रणों का पक्षपाती था। यूनान में 
नाप, तौल पर नियंत्रण था। नमक का मूल्य नियंत्रित था गेहूँ का निर्यात मना था । युद्ध 
में हुए अपाहिजों तथा कुछ निर्धनों को सरकार वृत्तियाँ देती थी । बल्कि सरकार और 

नागरिक में अन्तर दूँढना कठिन था , गृलामों को तो वे नागरिक ही नहीं गिनते थे । 
प्लेटो मानता था कि सरकार्रका हित समाज से ऊपर है। प्लेटो का साम्यवाद प्रसिद्ध है 
अरस्तू इसके विरुद्ध में था। राज्य की मुख्य आय थीं मित्रों और अधीन राज्यों के खिराज 
और भेंट। दक्षिण ऐटिका में चाँदी की खानों से “राजस्व (7२३५००७]४४७) भाता था। 
कुछ परोक्ष कर भी थे आयात निर्यात पर | न्यायालय शुल्क और जुर्माने भी लिये जाते 
थे। सीधा प्रत्यक्ष कर कोई भी नहीं था । जायदाद कर भी जो ईस्फोरा' कहलाता 


था जब तब लिया जाता था। विदेशियों से राजस्व की आय करना अच्छा समझा 
जाता था ॥ ३८ 


मध्य कालीन राज्य को राजा का निजी उद्योग समझा जाता था। राजकीय 
आय उसकी निजी थी । बारहवीं तेरहवीं शताब्दियों में तो अवश्य ही । उसके अधि- 
कारों और उसकी जायदादों से उसकी आय आती थी । आधुनिक अर्थों में कोई कर- 
अणाली नहीं थी । राजकौय व्यापार भी कुछ हद तक था। व्यक्ति कर बहुत थे । 
पर ये सभी राजस्व के अंतर्गत ही आ जाते हेंगू थोमस ऐक्वीनस ही मध्यकाल के मुख्य 
दाशनिक विचारक थे। उसी विचारधारा के आधार पर आर्थिक विचारघारा बनती रही। 


लोकवित्त के विकास की कुछ अत्यंत ही सरल और संक्षिप्त तथा छिठ- 
'फुट बातों को कह कर ही हमने इस अध्याय को प्रारम्भिक और प्रवेशात्मक बनाया है। 
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९-- जयचन्द्र विद्यालंकार-भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
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हमार अन्य प्रकाशन 
चेतना चयन प्रथम 


झाज का मानव जीवन और उसकी समस्‍यायें 
प्रो. रामेश्ववर गुप्ता एम० ए० 


इस पुस्तक में मानव जीवन का और उन समस्याओं का सहज वैज्ञानिक 
विश्लेषण हैं जो आज के मानव को और उसके अंतस को दबोचे डाल रही हैं । कुछ 
विशेष लखों द्वारा यह भी स्पष्ट संकेत करने का प्रयास किया गया हे कि मानव समाज 
और स्वयं मानव का अपमा विकास किस ओर हो रहा हैं । आज के जीवन और 
उसकी समस्याओं को समझने के लिए षुस्तक अतीव उपयोगी हे । 
ऋाउन ११६ -- १३२ पृष्ठ 





मूल्य दो रुपये 


चंहना चयन द्वितीय 


आधुनिक योरप का राजनीतिक दर्शन 
श्री० श्यामसुन्दर गुप्त एम. ए., एल. ऐल., बी. 

इस पुस्तक में मेकियावेली से लूकर मावर्स के पहिले तक के योरप के राजनीतिक 
दाशनिकों की विचारधारा का विवरण और विवेचन है। जो विद्यार्थी राजनीति- 
शास्त्र विषय लेकर बी० ए० की परीक्षा देना चाहते हों उनके लिये इस पुस्तक का 
ज्ञान बड़ा उपयोगी होगा । इसके अछावा सामान्य पाठक के लिए इस पुस्तक का 
अध्ययन बड़े सरल ढंग पर वह पृष्ठभूमि तेयार करता है जिसके सहारे वह अपने 

राजनीतिक ज्ञान को अपेक्षित बिस्तार तक पहुंचाने में समर्थ होगा । 
करीाउन १॥१६--१ १२ पृष्ठ 





मूल्य दो रुपये 


२९४४४[॥07६४ पए॥779( मानव का पुऔन्निर्माण ) 
970[_. 7550एछ947 (०प9 ४. ४. 
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इसमें वेज्ञानिक आधार पर यह बताने का प्रयास किया गया है मानव जाति 
का जीव शास्त्रीय (00]0209]) विकास हमारे (मानव के) हाथ में है। यौन 


सेल्स को जीन्स में परिवर्तेत करके यह अपना विकास स्वयं साध सकता है । 


. रोयछ एक बटा आठ--१६ पृष्ठ मूल्य नौ जाने. 
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श्मणलाल अश्नवाद्ध 


हा उत्तर प्रदेश के त्रज क्षेत्रीय मथुरा आ्रन्त के ग्राम गिडोह में सन्‌ १९०८ में जन्म। 
.. गवर्नमेण्ट हाईस्कूल से मेट्रिक उत्तीर्ण किया सन्‌ १९१८ में । राष्ट्रीय आन्दोलन की 
... ललकार को स्वीकार किया-सभी पं, नेहरू की प्रेरणा से काशीविद्यापी5 में अर्थशास्त्र 


हा 


. पढ़ने गये। सन्‌ १९३० 


... दृष्टिकोण के कारण भध्ययन में सामाजिक पत्ता प्रवल रहा ! बस्बई के सिडनहम कालेज एवं 


..कर्वे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया । नेशनछ इकोनोमिक सोसाइटी के 


.. स्थापक-मन्‍्त्री तथा बम्बई प्रान्तीय द्विन्दी साहित्य सम्मेलन के साह्दित्य-मन्‍्त्री रहे 


अंग्रेजी तथा हिन्दी में क्चिरपृण मौलिक विषयों पर निबन्ध लिखे । “अखण्ड . 
. भारत” देनिक पत्र का सम्पादन; मनस्वी ” साप्ताहिक का सम्पादन, " हिंदी साहित्य . 


पर एक दृष्टि ', पुस्चितका । 


सन्‌ १९४० की ईंगलेंड-यात्रा के पश्चात्‌ लिखी पुस्तक ( अंग्रेजी ) “भारत की 


.... खाय समस्या ” अभी तक अप्रकाशितल है । 


पा सरत स्वभाव, मितभाषी, हँसमुख मुद्रा, बाधाओं भर सैद्धान्तिक मतभेद के बीच हि । 
...... भी मानवीयगुणों की आभा से मंडित एक आादश॑वादी लेखक ५... ४ 


४ कर मत दो ” किसान आन्दोलन में प्रथम 
..... कारावास के कारण ओर सन १९३२ में “ अंग्रेजी माल का बहिष्कार ” आंदोलन में 
... द्वितीय कारावास के कारण सन १९३४ में विद्यापी6 से शाल्त्री परीक्षा पास की । राष्ट्रीय 
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